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 लोक  सभा  11  बजे  म०पृ०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन

 सदस्यों  शपय-ग्रहण

 श्री  बी०एम०  मुजाहिद
 श्री  नीतीश  कुमार

 11.02  म०प१०
 निधन  संबंधों  उल्लेख

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  सूचित  करते  हुए  मुझे  दुःख  हो  रहा  है  कि  हमारे  एक  भूतपूर्व

 सहयोगी  श्री  टी०ब्री०  चन्द्रशेब्रप्पा  का  निधन  हो  गया  है  ।

 श्री  टी ०वी०  चन्द्रशेखर्पा  1971-77  तथा  1980-91  के  दौरान  कर्नाटक  के  शिमोगा
 तथा  देवांगीर  निर्वाचन  क्षेत्रों  से  आठवीं  और  नौवीं  लोक  सभा  के  सदस्य  निर्वाचित

 हुए.थे  ।  1978  और  1979  के  दौरान  वे  राज्य  सभा  के  सदस्य  भी  रहे  ।

 ८  समक्ष  सेश्रकश्रो  र-स्थजनीतिकः  कप  कप  में  श्री  रप्पा  ने  कृषि  तथा

 फ्माल्रिग  विकनस  में  राह्वरो  दिलनकपीक्रिते  ।.  कर्पष  सिकासूके  ईलए  याज़्य  सरकार  ,  द्वारा
 ग़ड़ित  प्रये  क्िमिन्त -  क्रोटों,के  .  रहे  ॥  कुशल  .,  सांसव  के  में  उन्होंने

 सदन  की  कार्यवाही  में  गहरी  रुचि  बर्शायी  भौर  विभिन्‍न  संसदीय  सदप्तितियों  के  सदस्य  के  में
 भी  काम  किया  ।

 श्री  चन्द्रशेखरप्पा  का  देहाबसान  57  वर्ष  की  आयु  में  18  1991  को  बंगलौर
 में  हुमा  ।

 इस  मित्र  के  निश्वन-पर-गहुरा  श्रेक  क हतेः  कतप्त,करिकार  के  प्रति
 संवेदना  व्यक्त  करते  हैं  ।

 दिवंगत  आत्मा  के  में  सभा  अब  थोड़ी  देर  मौन  श्ड़ी  होगी  ।

 -  *सफ़ारयात्‌  बलएकलण  छोड़ो  देर  कोम-खड़े  रहे  ।
 ब»+-गू
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 11.05  मन्पू०

 प्रश्नों  क ेमोखिक  उत्तर

 एयर  इण्डिया  ओर  इंडियन  एयरलाइन्स  ओर  भारत  पर्यटन  बिकास
 लिगल  का  निजीकरण

 *6 1.  श्री  सोरेश्बर  सावे|  :

 झो  भथण  कुमार  पटेल  :

 क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  संत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  एयर  इंडियन  एयरलाइन्स  तथा  भारत  पर्यटन  बिकास
 निगम  का  आंशिक  रूप  में  निजोकरण  करने  का

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  योजना  का  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  को  इस  प्रस्ताव  के  विरोध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यधाही  की
 गई  है  ?

 नागर  बिसानन  ओर  पयंटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०ओ०एच०  फारुक  )  :  से
 एयर  इंडियन  एयरलाइन्स  और  भारत  पयंटन  विकास  निगम  के  संबंध  में  अभी

 तक  कोई  विशिष्ट  निर्णय  नहीं  लिये  गए  हैं  ।

 थी  मोरेश्वर  सावे  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  अभी  यह  कहा  है  कि
 कोई  विशिष्ट  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है|  परन्तु  क्या  यह  सच  है  कि  मंत्रिमण्डल्‌  की  आथिक  मामलों
 संबंधी  समिति  ने  अपनी  दो  दिन  पहले  हुई  बैठक  में  इस  मुह  पर  विचार  किया  था  ओर  सावंजनिक
 क्षेत्र  की  ऐसी  41  चुनिदा  इकाइयों  को  सूचो  प्रस्तुत  की  थी  जिसमें  उन्होंने  49%  सरकारो  निवेश

 समाप्त  करने  के  लिए  मंजरी  दी  थी  जबकि  माननीय  वित्त  मंत्री  न ेकेवल  20%  तक  सरकारी  निवेश

 समाप्त  करने  के  बारे  में  बकक्‍तव्य  दिया  था  और  एयर  इण्डिया  तथा  भारतीय  पयंटन  विकास  निगम

 भी  उसी  सूची  में  शामिल

 भेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  समय  में  केवल  एक  ही  अनुपुरक  प्रश्न  पूछा  जा  सकता

 भरी  निर्मल  कान्ति  लटर्जो  :  आप  इसे  भाग  ‘a’  कह  सकते  हैं  न  कि  दूसरा  अनुपूरक  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उनके  मुंह  से
 अपनी  बात  कहलवा  रहे  हैं  ।

 सागर  विमानन  ओर  पयंटन  झंत्री  साधव  रा  :  अध्यक्ष  माननीय

 ।

 द

 सदस्य  द्वारा  पूछे  गये  प्रश्न  के  उत्तर  में  मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  यह  तीनों  संगठन  इस  मुद्दे  पर

 बिचार  कर  रहे  हैं  और  यदि  हमारा  कोई  प्रस्ताव  हुआ  तो  इसे  हम  अलग से  प्रस्तुत  करेंगे  ।
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 क्री  भोरेश्वर  साथवे  :  वया  यह  सच  है  कि  इन  उपक्रमों  को  भारी  पैमाने  पर  चोरी  और

 दुविनियोजन  के  कारण  हानि  हो  रही  है  और  क्या  मंत्री  जी  को  इसकी  जानकारी  है  और  यदि

 तो  क्या  वे  इसे  रोकने  और  इसकी  जांच  के  लिए  कोई  योजना  बना  रहे  हैं  ?

 क्री  माधव  राव  सिधिया  :  ऐसे  मामलों  पर  हमेशा  नजर  रखी  जाती  है  और  जेसे  ही  कोई

 शिकायत  आती  समय-समय  पर  इस  पर  कायंवाही  की  जाती  हाल  ही  मे  कोई  बड़ा  षडयंत्र

 हमारी  जानकारी  में  आया  ऐसा  मैं  नहीं  कह  सकता  ।

 को  इमाजीत  गुप्त  :  हाल  ही  में  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  ने  सावंजनिक  क्षंत्र  के  उपक्रमों  के

 बारे  में  नीति  संबंधी  दिशा  निर्देश  प्रतिपादित  क्रिये  हैं  भले  ही  ऐसा  उन्होंने  इस  देश  में  रह  कर  नहीं
 बल्कि  विदेश  बैंगकाक  में  रह  कर  किया  फिर  भी  उन्होंने  इस  बारे  में  स्पष्ट  किया  है  और

 उस  दिन  सभा  में  भी  इसी  बात  को  दुहराया  है  कि  सार्वजनिक  क्षत्र  के  केवल  ऐसे  उपक्रम  जो  कि

 उनकी  राय  में  अर्थक्षम  नहीं  है  अथवा  लगातार  घाटे  में  चल  रहे  को  बंद  किये  जाने  के  बारे  में

 विचार  किया  जा  सकता  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  भारतीय  पयंटन  विकास  निमम  अपनी

 स्थापना  से  ही  लाभ  में  नहीं  चल  रहा  है|  ऐसे  मामले  में  पहली  बात  तो  यह  है  कि  इसे  बंद  किये

 जाने  का  प्रश्न  ही  कैसे  पैदा  होता  है  ?  भारतीय  प्यंटन  विकास  निगम  के  कामकाज  और

 कांयेकुशलता  को  सुधारने  के  लिये  सरकार  स्वयं  सक्रिय  कदम  क्‍यों  नहीं  उठाती  जिसका  इस  समय

 कोई  भो  पूर्णक/लिक  चंयरमन  अथवा  मैनेजिग  डायरेक्टर  नहीं  है  भोर  जिसका  बोर्ड  ऐसे  निदेशकों
 से  बना  है  जिनमें  से अधिकतर  मेरी  राय  में  अपने  कार्यों  के  प्रति  कतई  सतक॑  नहीं  हैं  और  विदेशी

 पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिए  किसी  विदेशी  होटल  की  जोड़ने  के  प्रयास  क्‍यों  किये  जा

 रहे  यह  वास्तव  में  एक  दुस्साहसपृर्ण  निणंय  था  क्‍योंकि  हाल  ही  में  ऐसे  निर्णय  को  दुबारा  रह
 करना  पड़ा  ।  वे  इस  तरह  से  करोड़ों  रुपया  क्‍यों  खर्च  करना  चाहते  हैं  ?  रेडीसन  होटल  चेन  को
 आमंत्रित  किया  गया  क्‍योंकि  उन्होंने  समझा  कि  विदेशी  पर्यटक  इसके  नाम  से  आकर्षित  होंगे  और

 करोड़ों  रुपये  खचं  किये  गये  और  अब  इस  निर्णय  को  स्यागना  पड़ा  क्या  हम  जान  सकते  हैं  कि

 इसके  लिये  कौन  जिम्मेदार  है  ?  क्‍या  इन  बातों  की  जांच  हो  रही  है  या  हर  रोज  केवल  यही  बातें

 होती  रहेंगी  कि  सावंजनिक  क्षत्र  के  उपक्रमों  को  बंद  कर  दिया  जाए  ?

 श्री  माधव  राव  सिधिया  :  इस  समय  आई०टी०डी०सी०  को  बन्द  करने  को  हमारी  कोई
 मंशा  नहीं  कई  विकल्प  अभी  विचाराधीन  हैं  |  लेकिन  आई०्टी०्डी०्सी०  को  करने  के
 प्रश्न  पर  इस  समय  किसी  प्रकार  का  विचार  नहीं  हो  रहा  है  ।

 श्री  अथण  कूमार  पठेल  :  जो  जवाब  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  किया  गया  उससे  यह  सिद्ध

 होता  है  कि  सरकार  तीन  सरकारी  उपक्रमों  मे  गेर  सरकारी  इक्विटी  को  भागीदारी  आमंत्रित  करने
 के  प्रस्ताव  पर  गंभीरतापूर्वंक  विचार  कर  रही  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  इसके  द्वारा  पीछे
 प्रबन्धन  में  सुघार  लाया  जाएगा  या  इसके  पूंजी  आधार  को  विस्तृत  किया  जाएगा  '  या  फिर  इसे
 अेक्षम  बनाया  जाएगा  और  अधिक  कार्यकुंशल  बनाया

 *
 चूंकि  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतियोगिता  के  कारण  एयर  इंडिय्रा  अम्ी  भी  लाभ  कमा  रहा

 है  और  एयर-लाइन्स  को  घाटा  हो  रहा  इसलिए  मैं  सरकार  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  विदेशी

 सहयोग  से  या  इसके  बिना  भी  भारी  प्रतियोगिता  का  माहौल  बनाने  के  लिए  सरकार  समानान्तर
 निजी  वायुद्रृत  सेवा  को  घरेलू  क्षंत्रों  में  बढ़ावा  देगी  ।
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 श्रो  माधव  राव  सिधिया  :  कई  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ओर  इसका  कारण  यह  -  है  कि  इन
 संगठनों  की  और  अधिक  जवाबदेह  बताना  जैसे  शब्द  के  इस्तेमाल  के  स्थान  पर

 करते  के  प्रस्ताव  विचाराधीन  बड़ी  संख्या  में  शेयर  धारक  होने  से  वे  प्रबन्ध
 को  और  भी  ज्यादा  जवाबदेह  बना  सकते  हैं  और  इस  प्रकार  प्रबन्ध  में  चौकसी  की  भावना  पैदा
 कर  सकते  एक  और  विचारणीय  प्रस्ताव  यह  है  कि  वेड़ों  में  नवीकरंण  या  इसके  विस्तार

 कार्यक्रम  के  लिए  पूंजी  निवेश  में  वृद्धि  की  जा  रही  चूंकि  एयर  इंडिया  जैसे  संगठन  को  सरकारी
 राजस्व  पर  एक  भार  बनकर  नहीं  रहना  चाहिए  और  इसे  अपनी  व्यवस्था  खड़ी  करनी

 इसलिए  भविष्य  में  इसे  वृहत  शृंजी  निवेश  की  जरूरत  होगी  ।  मैं  समझता  हुक  यह-प्रस्ताव
 भी  विचारणीय  होगा  और  शीघ्र  ही  इस  पर  ठोस  निर्णय  लिया  माननीय  -  सदस्य  द्वारा
 जिन  दो-तीन  पहलुओं  का  उल्लेख  कियाਂ  गया  वे  सभी  विचाराधीन  हैं  ।

 जहां  तक  निजी  वायु  सेवा  शुरू  करने  की  अनुमति  देने  का  प्रश्न  पिछली  सरकार  द्वारा

 पहले  हीं  इस  संबंध  में  निणंय  लिया  जा  चुका  है  |  हम  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  दृढ़  संकल्प  हैं
 कि  जो  लोगंਂ  इसको  चलाने  को  जिम्मेदारी  लेना  चाहते  उन्हें  उचित  अवसर  मिलना  उन्हें
 इसमें  सफलता  मिलती  है  कि  यह  हमारी  जिम्मेदारी  नही  है  ।  यह  भी  हमारी  जिम्मेदारी

 नहीं  है  कि  वे  अ्थक्षम  हैं  कि  नहीं  ।  निवेश  के  बारे  में  भी  वे  स्वयं  निर्णय  लेंगे  लेकिन  अतीत  मे  जो
 निर्णय  लिया  गया  है  उसके  मुताबिक  हम  निश्चय  ही  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  उन्हें  सुविधाएं  प्रदान
 की  जाएं  ताकि  उन्हें  उचित  अवसर  मिले  और  कोई  भी  बाघा  उत्पन्न  न  हो  ।  फिर  मैं  नहों
 पमझता  कि  माननीय  सदस्य  का  दूसरा  पूरक  प्रश्न  इस  प्रश्न  के  अन्तगंत  आता  है  ।

 श्री  राम  नाईक  :  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  यह  महसूख  करता  हुं:कि  प्रबन्ध  पर  भारी
 संख्या  म॑  शेयरधारकोीं  द्वारा  नियंत्रण  रखने  के  .  संसद  स्वयं  इस  पर  नियंत्रण  रखने  म
 सक्षम  अब  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  वे  कोन-सी  पाटियां  हैं  जिन्होंने  इन  परिवतनों  के  लिए  सरकार
 को  ज्ञापन  दिया  है  ।  ओर  कया  कोई  विदेशी  पार्टी  भी  हैंਂ  ओर  यदि  तो  ऐसी  पार्टी  का  नाम
 बताया  जाए  जिन्होंने  ज्ञापन  दिया  है  ।

 श्री  माधव  राव  सिधिया  :  अभी  तक  किसी  भी  प्रकांर  का  अव्यावेदेन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 श्री  माईक  :  उत्तर  में  बताया  गयां  है  कि  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 श्री  मांधंध  राव  सिधिया  :  कुछ  ट्रेंड  यूनियनों  ने  इन्द्रजीत  गुप्ता  को  लिखा  था  और  उन्होंने
 अब्यावेदन  दिया  था  ।  ए०सी०इ०यू०  ने  29  तारीख  को  हड़ताल  करने  की  सूचना  दी  थी  और  यही
 एकਂ  अभ्याबेदस  एक  ओर  असंगरठित  यूनियन  ने  अभ्यावेदेन  दिया  लेकिन  किसी  विदेशी
 पार्टी  ने  नहीं  दिया  ।

 श्रो  निर्मेल  कान्ति  पहले  से  ही  कई  गैर  सरकारी  पार्टियां
 किचेन्सਂ  के  रूप  में  सेवा  अपित  कर  रहे  कलकत्ता  के  हवाई  अड़ड़े  ओबेराय  को  भविध्य-में
 निर्माण  के  लिए  भूपति  का  एक  बड़ा  टुकड़ा  आवंटित  किया  गया  भारत  होटल  निगम  निजी
 पार्टी  के  लिए  क्षेत्ररक्षक  का  कार्म  कर  रहा  यह  लाभ  कमाने  वाला  क्षेत्र  फिर  भी  प्रश्न  यह
 है  कि  पूंजों  निवेश  को  छोड़कर  निजीकरण  से  होने  वाले  अन्य  लाभ  क्‍या  हैं  इन  क्षेत्रों  के
 निजीकरण  के  लिए  जे  किन-क्रिन  कारणों  पर  विभ्वार  किया  जा  रहा  है  ।
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 श्तरी  साधथ  राव  सिधिया  :  लाश्य  कमाने  वाले  .  की  बात  तो  मैं  स्पष्ट

 करना  चाहूंगा  कि-होटंल  प्रमाण  में  आई०टी०डी०सी  ०  लाभ  कमाने  वाला  संगठन  .

 आईटी  ०डी०सी०  को  लाभ  तो  से  होता  फिर  भी  मैंने  पहले  है  कि+
 विचारणीय  मुद्दा  है  पूंजी  निवेश  को  प्रबन्ध  को  व्यावसायिक  राष्क्रीय  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  बेहतर  विक्रय-व्यवस्था  ज्यादा  विश्वसनीय  बनाना  तथा  सामान्य  बजट

 जो  घाटा  है  उसे  पूरा  करने  के  लिए"ज्यादाः  संसाक्षम  अदाम-करना  ।

 श्री  ए०  चाहस  :  पूरा  सदन  सहमत  हैँ  कि  आई०  इडिबन-एक्च  लाहम्स  ओर

 एग्रर  इन्डिया  का  कार्यनिष्पादन  संतोषप्रद  नहीं  यह  एक  बहुत  बढ़ा  मसला  :  है.इसलिए  इसे  मैं

 यही  छोड़ता  हूं  और  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  एक  छोटे  से  मुद्दे  की  ओर
 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  एवर  इन्डियां  औरें  इन्डियन  एयर  लाइन्स  की  सेवाएं  संतोषप्रद  नहीं
 हैं  ।  यहाँ  तक  कि  टायनेट  भी  साफ  नहीं  रखे  विवेश्ियोंਂ  नेਂ  भी  ऐलसीਂ  शिकायतें  दर्ज
 कराई  थीं  ।

 अध्यक्ष  क्या  यह  से  संबंधित
 थो  यहबहुत  हो  महत्वपून्न  प्रश्न  महोदय

 अध्यक्ष  महोवय  :  क्या  यह  इस  प्रश्न  से  संबंधित"है  ?

 श्री  ए०  आई०टी०डी5सी०  के  विषषष  में  एक  मुद्दा  कर्म  चार्रियों के  सेवानिवृत्त /  होने  की  वजह  से  कई  पद  रिक्‍त॑  ये  भरे  नहीं  गए  माननोय  मंत्री  महोदय  से  मैं  जानना

 चाहुंगा  कि  क्या  उन  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिहण्कौरवाई  को  जाएगी  ।

 अध्यक्ष  सहोव॑ज  :  इसकी  अनुभति  नहींਂ  है ।
 भरी  अन्ना  जोधी  :  यह  सत्य  1992  से  सरकार  वायुदूृत  को  सेवा  को

 जांरी  रखने  के  पक्ष  में  है  ।  है

 ह  अध्यक्ष  महोदय  :  यह  प्रश्न  इस  विषय  से  जुड़ा  हुआ  नहीं  है।यह  तो  एयर  .
 इन्डियन  एयर  लाइन्स  भर  पयंटन  विकास  से  जुड़ा  हुआ  है  ।

 )
 ,-...  भी  चमाजोस  याद्षव  ८  सरकारी  उपकलों  '  मंजिकों  करा  विभिन्न

 बयानों  से  पहले  ही  कई  भ्रान्तियां  उत्पन्न  हो  गई  मैं*्समझलर”हूं.किः  अआज  मंभके  जो  द्वारा  दिए
 गए  उत्तर  से  ओर  भी  भ्रान्ति  पंदा  होगी  4  वह.कहते..हैं  कि  कई  विकल्प  .  सरकार  कई
 विकल्पों  पर  विचार  कर  रही  जिनमें  थोड़ा  निजोकरण  भी  शामिल  वह  भी  कहते  हैं
 कि

 होटल  उद्योग
 लाभ  अर्जित  नहीं  कर  रहा  इसीलिए  वे  इसका  व्यावसायीौकरण  करना  चाहते

 हैं  और  बेहतरं  विश्वसनीयता  की  अपेक्षा  करते  हैं  ।  होटंल  उद्योग में  आई०टी०्डी०्सी०  के  कुछ
 अधिकारियों  के  विरुद्ध  केन्द्रीय  जांचें  ब्यूरो  के  कायरलिय  में'कुछ'मामले  लम्बित  हैं  औरे  जांच  अभी

 «सारी  मैंस्जान का  चाहूंगा  तकेः  कद  सरकारे  उस  अधिकपरियों  कारकाई  कशिभी  जो
 भ्रष्टाचार  के  दोषी  हैं  ओर  जिम्होंने  इस  उद्योग  को  हानि  पहुंचायी  हैःत/कि  कार्यनिष्कादन  में  सुधार ”
 हो.सके-ओऔर  वे  जवाबदेह  हो  सक  ।  कि  प्रबन्ध-कार्य -  सुन्नारू  नहीं

 हाश्रोंकि  बुनियादी  अवधारणा  में  को  ईख्मी  नहीं

 ५
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 थी  भाधथ  राज  सिधिया  :  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  देना  चाहूंगा  कि  यदि  कोई
 व्यक्ति  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  या  किसी  अन्य  एजेन्सी  द्वारा  दोषी  पाया  जाता  है  तो  ऐसे  व्यक्ति  के
 विहृद्ध  कड़ी  और  सख्त  कारवाई  को  जाएगी  ।  जहां  तक  भ्रान्ति  का  प्रश्न  तो  मैं  समझता  हूं  कि
 उसे  जल्द  ही  दूर  कर  दिया  जाएगा  ।

 हिमालय  पर  अर्मों  का  विनाश  हि

 *62,  क्रो  विजय  कृष्ण  :

 झोमतो  वसु  राजे  :

 क्या  पर्यावरण  और  थन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :,
 क्‍या  हिमालय  क्षंत्र  में  बड़े  पेमाने  पर  विनाश  एवं  बनों  की  कटाई  की  जा  रहो

 याद  तो  इसके  क्या  कारण

 हिमालय  क्षेत्र  को  अचाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  भौर

 सरकार  द्वारा  खनन  हेतु  पड्टे  पर  दिए  गए  क्षंत्र  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ओर  इनमें  से
 कितने  क्षत्र  का  पट्टा  रह  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 ,.  वर्वावरण  ओर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  एक  विवरण
 सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 और  हिमालय  क्षेत्र  में  बड़े  पैमाने  पर  चिनाश  कटाई  महों  को

 गई  ।  भू-दृश्य  प्रतिबिम्थिकी  का  प्रयोग  करके  भारतीय  वन  सर्वेक्षण  ढवारा  1987  भौर  1989  में

 1981-83  भौर  1985-87  5-87  के  सम्बन्ध  में  किए  गए  मूल्यांकन  के  दोरान  हिमालय  क्षेत्र  में

 बास्तबिक  वनावरण  1,87,000  वग॑  किलोमीटर  से  बढ़कर  1,94,161  वर्ग  किलोमीटर  हो
 गया  है|

 सरकार  द्वारा  हिमालय  के  संरक्षण  के  लिए  किए  गए  बिभिश्न  उपायों  में  मिम्नलिखित

 शामिल  हैं  :

 (1)  अनेतर  प्रयोजमों  के लिए  वन  भूमि  के  उपयोग  को  रोकने  के  लिए  वन
 1980  बनाया  गया

 (2)  राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  है  कि  पहाड़ी  और  पवं॑तीय  क्षेत्रों  में  [000  मीटर  से
 ऊपर  हरे  वृक्षों  को  कटाई  पर  प्रतिबंध  लगाने  पर  विचार  किया

 (3)  भोगाधिकार  के  आधार  पर  बनों  को  सुरक्षा  में  ग्राम  समुदायों  को  शामिल  करने  के

 लिए  राज्य  सरकारों  को  दिशा-निर्देश  भी  जारी  किए  गए

 (4)  गोविन्द  वल्लभ  पन्‍्त  हिमालय  पर्यावरण  और  विकास  संस्थान  असुसंधान  और  विकास
 अध्ययन  कर  रहा  है  ।

 वन  1980  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  केन्द्र  सरकार  की  पूर्व

 अंजूरी  लेने  के  बाद  ही
 खनन  परियोजनाओं  के  लिए  वन  भूमि  को  उपयोग  में  लाने  को  अनुमति  दी

 बे

 6-
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 *
 जाती  केन्द्र  सरकार  द्वारा  खनन  के  लिए  मंजूर  किये  गये  वन  क्षंत्रों  का  राज्यवार  ब्यौरा  इस
 प्रकार  है  :--

 राज्य  का  नाम  बंटित  बन  क्षंत्र

 1  2

 भागा  प्रदेश  4371.42

 अश्वम  0.00

 बिहार  717.85

 गोआ  0.00

 गुजरात  107.38

 हृश्यिाना  0.00

 हिमाचल  प्रदेश  0.00

 जम्पू  और  कश्मीर  0.00

 कर्नाटक  13.42

 केरल  0.00

 मध्य  प्रदेश  4560.04

 महाराष्ट्र  22.65

 मणिपुर  0.00

 मेघालय  0.00

 उड़ीसा  1688.1  8

 पंजाब  90.00

 राजस्थान  1.37

 सिक्किम  0.00

 तमिलनाडु  111.82

 त्रिपुरा  0.00

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल  0.00
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 ns nn

 अंडमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह  8.00

 नगर  हवेली  0.00

 दमन  और  दीव  0.00

 *
 अवणरच्तल  "4.90

 कुल

 श्री  विजय  कृष्ण  हाण्डिक  :  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  अपने  वक्‍तब्य  में  कहा  है  कि  व्यापक
 पैमाने  पर  कटाई  नहीं  हो  रही  लेकिन  जैसी  कि  कई  स्रोतों  से  खबरें  मिली  हैं  कि

 हिमा बल  प्रदेश  के  निम्न  तट  हिमालय  क्षेत्र  में  स्थित  चूना  पत्थर  की  खदानों  में  किए  गए  विस्फोटों
 से  जंगल  समाप्त  हो  रहें  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  भू-स्त्रलन  हुआ  वनस्पति  और  जीवजन्तुओं  को

 बर्बादी  हुई  कृषिः  उत्पादन  में  कमी  आई  है  भर  बाढ़  के  प्रकोप  में  वृद्धि  है  ।  वावजूद  इसके

 चूना  पत्थर  उत्पादन  द्वोगुना  हो  गया  वर्ष  पहुंच गया है  में  यह  4.36  टन  से  बढ़कर  पिछले
 फरवरी  के  अन्तिम  सप्ताह  में  7.95  टन  तक  पहुँच  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  जानकारों  नहीं  दैनी  आपने  प्रशन  पूछना  सुस्पष्ट  प्रएल
 करेंगे  तो  वैसा  ही  उत्तर॑  मिलेगा  ।

 झभो  जिजय  कृष्ण  हाण्डिक  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  चूंकि  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए
 आदेश  के  अनुसार  विरुक्कोठ  को  बन्द  किया  जाना  फिर  भी  उसे  बंद  ..  किया  गया  तो

 क्या  सरकार  यह  सोचती  है  कि  वर्तमान  पर्यावरण  अधिनियम  वातावरण  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  में
 सक्षम  नहीं  है  अथवा  क्‍या  यह  स्थिति  सम्बद्ध  विभागों  के  साठ-गांठ  के  कारण  उत्पन्न  हुई  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सच्चाई  यह  है  कि  कानूनों  में  तब्दीलियां  लाने  हेतु  किस्न-भिन्‍न  तरीकों  को
 अमल  में  लाने  की:श्नरूरत  है  और  आप  इसी  प्रकार  यह  कर  सकते  +मंत्री  महोदय  यहां

 मौजूद  हैं  और  वह  आपको  उत्तर  देंगे  ।

 कौ  कमल  नाथ  :  माननीय  सदस्य  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  चूना  पत्थर  खानों  में  विस्फोट  पर
 खिता  ध्यक्त  को  है  चूना  पल्‍्थर  खातों  में  विस्फोट  से  वातावरण  खश्तब  होता  अपने

 उत्तर  में  मैंने  आंकड़  दिए  थे  कि  हिमाचल  प्रदेश  के  किन-किन  क्षेत्रों  का  खज़नःकी  द्वष्टि  से उपयोग

 हो  रहा  है|  मैंने  उस  फारेक्ट  भूमि  से  जुड़े  आंकड़े  यहां  दिए  जो  वन  संरक्षण  अधिनियम  के  तहत
 आते  लेकिन  मेरे  पास  निजी  भूमि  संबंधी  था  खदानों  के  लिए  इस्तेमाल  होने  बाली  निजी  भूमि
 जो  गैर  बन  क्ष  त्रन्‍के  तहत  के  बारे  में  भी  कोई  आंकड़े  नहीं  हैं  ओर  हो  भ्री*नहींःखकते  हैं  ।

 से  प्राप्त  चित्रों  के  मुताबिक  हिमाचल  प्रदेश  में  कुल  वन*फऋणि  में  वर्ष  इसे
 3  और  में  5-87  दोरान  वृद्धि  हुई  है  ।  इन  चार  वर्षों  की  अवधि  का

 उपग्रह से प्राप्त चित्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया । हिमाचल प्रदेश में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यदि इसे बगं किलोमीटर में ब्कक्तनकिया जाए तो यह 495 वर्ग किलोमीटर है ।
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 क्षी  विजय  कृष्ण  हाण्डिक  :  ज॑सा  कि  माननीय  मंत्री  ने  कहा  वृक्षों  और  बागानों  के

 विनाश  को  देखते  हुए  ऐसा  लगता  है  कि  खनन  परियोजनाओं  के  लिए  जिन
 क्षेत्रों  में  अनुमति

 गई  थी  उसके  अतिरिक्त  अधिकांश  मामलों  में  खनन  कार्य  के  लिए  जो  पट्टे  दिये  गये  थे  अथवा

 जो  गैर  कानूनी  खुदाई  हो  रही  थी  वह  ठीक  वन
 क्षेत्र

 के
 भीतर  हो  रही  वन  तथा  पयविरण

 मंत्री  द्वारा  गठित  विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  तथा  उच्च  न्यायालय  के  दिनांक  8

 1991  के  अनुसार  क्या  माननीय  मंत्री  हिमालय  के  कुछ  क्षेत्रों
 में

 खनन  कार्य  रोकने  पर

 विचार  करेंगे  ताकि  हिमालय  के  पर्यावरण  को  सुरक्षित  रखा  जा  सके  और  मंदानी  इलाके  में  इसका

 प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  ।

 शी  कमल  नाथ  :  हिमालयन  क्षेत्र  में  खनत  चिता  का  विषय  है  और  मैं  माननीय

 सदस्य  की  चिता  में  भागीदार  हूं  ।  यहां  तक  कि  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  भी  इस  संबंध  में  कतिपय

 टिप्पणियां  की  मैंने  हिमालय  पर्वत  श्यू  खला  विशेषकर  हिमाचल  प्रदेश  में  खनन  के  संबंध  में

 पर्यावरण  के  सभी  पहुलुओं  पर  विचार  करने  हेतु  हाल  ही  में  एक  समिनि  गठित  की  है  क्योंकि  ऐसा

 विचार  व्यक्त  किया  ग्या  था  कि  वहां  पर  बहुत  से  खनन  उद्योग  होने  इसके

 परिणामस्वरूप  पर्यावरण  को  भी  खतरा  उत्पन्न  हो  गया  इस  भामले  की  जांच  हेतु  मैंने

 विशेषज्ञों  की एक  समिति  गठित  की  मुझे  उसकी  रिपोर्ट  जल्दी  ही  मिल  जायेगी  ।  रिपोर्ट  प्राप्त

 करने  के  पश्चात्‌  हम  इस  पर  आवश्यक  कार्यवाही  के  लिए  विचार  करेंगे

 झीसती  बसु  घरा  राजे  :  यह  जानना  बहुत  दिलचस्प  है  कि  पर्यावरण  मंत्रालय  ने

 सचमुच  यह  कहा  है  कि  1981-83  भौर  1985-87  के  आंकड़ों  के  अनुसार  बड़े  षेपाने  पर  वनों

 का  विनाश  अथवा  निवारण  नहीं  हो  रहा  तथापि  हाल  ही  में  ऊर्जा  भौर  पर्यावरण  पर  सम्मेलन

 हुआ  था  जिसमें  प्रतिष्ठित  लोग  सम्मिलित  हुए  थे  भौर  उन्होंने  बहुत  स्पष्ट  रूप  में  कहा  था  कि

 हिमालय  क्षेत्र  में  बड़े  पैमाने  पर  वनों  की  कटाई  हो  रही  है  और  उनका  भागे  कहना  था  कि

 हिमालय-कार्य-योजना  पर  तुरंत  ही  विचार  किया  जाना  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह
 जानना  चाहूंगी  कि  अगर  उन्होंने  हिमालय-कार्य-योजना  के  बारे  में  कुछ  किया  है  तो  इसे  कब  तक

 पूरा  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 थ्रो  कमल  नाथ  :  मेरे  पास  ऐसे  आंकड़े  हैं  जो  यह  दशाते  हैं  कि  हिमालय  क्षेत्र
 के  अन्दर  वन-क्षेत्र  में  वृद्धि  हुई  लेकिन  मैं  इस  लोगों  के  समूह  चादे  उन्हें  किसी  भी  नाम
 से  पुकारा  से  परिचित  नहीं  हूं  जिन्होंने  कुछ  जानकारियां  हासिल  की  हिमालय  क्षेत्र  में
 वनों  के  पारिस्थितिकीय  पहलू  बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  ।  हम  इसे  सभी  प्रकार  से  महत्ता  दे  रहे  हाल
 ही  में  अलमोड़ा  में  पर्यावरण  और  विकास  हेतु  जी०बी०  पन्‍त  हिमालयन  संस्थान  खोला  गया
 इसका  उहं  श्य  हिमालय  क्षेत्र  में  पर्यावरण  ओर  परिस्थिति  विज्ञान  के  संपूर्ण  पहलुओं  पर  विचार
 करना  अतः  यह  संस्थान  इन  पहलुओं  को  देखेगा  ।  इसकी  स्थापना  हमारे  द्वारा  की  गई  है  ।

 श्रीमतो  बसुंधरा  राजे  :  मंत्री  महोदय  कह  रहे  हैं  कि  उन्हें  27  सितम्बर  को
 शिमला  में  हुए  उच्च  शक्त  प्राप्त  जिसमें  देश  के  विभिन्‍न  भागों  से  विशेषज्ञ  इस  पर  दो
 दिन  की  राष्ट्रीय  कार्यशाला  में  उपस्थित  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  सभी  स्थानों  से
 लोग  आये  प्रधान  मंत्री  महोदय  को  एक  योजना  भी  भेजी  गई  थी  |  और  सभा  के  सामने  प्रधान
 मंत्री  महोदय  ने  यह  स्पष्ट  कहा  था  कि  वे  ऐसी  उच्च-शक्ति  प्राप्त  समिति  अथवा  उन्हें  वास्तव  में
 भेजी  गई  योजना  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  जानते  ।  मैं  इस  पर  जवाब
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 इसके  उन्होंने  कहा  कि  संरक्षण  के  लिए  सरकार  द्वारा  उठाये  गये  विभिन्‍न  कदमों
 में  से  एक  वन  संरक्षण  1980  है  जो  वन  भूमि  के  अन्यथा  उपयोग  की  जांच  के  लिए
 उपबंधित  किया  गया  सभा  में  वाद-विवाद  के  जिसमें  मैंने  भी  भाग  लिया  मंत्री

 महोदय  ने  बड़े  स्पष्ट  रूप  में  कहा  था  कि  लगभग  1,37,000  हेक्टेयर  वन  भूमि  अतिक्रमण  एवं
 अवैध  खनन  कार्य  के  लिए  ली  गई  थी  ।  यह  उन्होंने  इस  सभा  में  कहा  था  ।  ऐसी  स्थिति  मे  उनका
 क्या  करने  का  विचार  इसका  अथ्थ  यह  है  कि  उत्तर  में  मुझे  पूर्ण  सत्य  नहीं  बताया  गया  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  माननीय  सदस्य  को  भ्रम  हो  गया  )  मैं  उसे
 स्पष्ट  करूंगा  |

 अध्यक्ष  महोवय  :  कोई  अन्य  प्रश्न  पूछते  के  दोरान  आप  उन्हे  इसी  प्रकार  से  जवाब  दे
 सकते  हैं  ।

 )

 भी  कमल  नाथ  :  मैं  बहुत  गंभीर  हूं  ।  मैंने  यह  नहों  सोचा  था  कि  सदस्य  भहोदय
 ने  इस  प्रश्त  को  इतनी  गंभीरता  से  लिया  है  जितनी  गंभीरता  से  इसे  लिया  जाना  चाहिये  था  1

 श्रोमतो  बसु  घरा  राजे  :  में  इस  प्रकार  के  जवाब  की  उम्मीद  नहीं  कर  रही  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिये  ।

 ओ  कल्लल  साथ  :  में  सदस्य  महोदव  शी  चिता  से  सहमत  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  अच्छे  मंत्री  की  भांति  है  ।

 )

 झी  कमल  भाई  तौर  बहन  के  बीच  में--भाई  मेरे  पीछे  हैं  और  ब्रहन  मेरे  अक्से
 फंस  गया  हूं  ।

 ओमतो  बसु  घरा
 राजे  :  आप  जवाब  दीजिए  ।  अध्यक्ष  इस  तरह  से  नहों  होका

 चाहिए
 ।  इनकी  आदत  हमेशा  बात  को  मजाक  में  टालने  की  कोशिश  करते  हैं  ।  )

 |
 अध्यक्ष  भहोदय  :  मेरे  विचार  में  आप  अपनी  प्रवीणता  सहो  दिशा  में  दिखायेंगे  ।

 झो  कमल  नाथ  :  यह  ठीक  है  ।

 आीमतोी  बच  धरा  राजे  :  अध्यक्ष  हंसी-मजाक  में  न  जाकर  इनको  जवाब  देना
 चाहिये  ।  इनको  यह  नहों  मालूम  कि  कांफ्रेंस  में  क्या  दुआ  4
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 ]

 थी  कमल  नाथ  :  7-800  गँर-सरकारी  संगठन  समय-समय  पर  बहुत  अच्छी
 और  लाभदायक  मोष्ठियां  और  सम्मेलन  आयोजित  करते  रहते  वे  सुझाव  देते  हैं  ।  हमारे  मंत्रालय

 को  पहले  कुछ  सुझाब  प्राप्त  हुए  हैं  ।  कुछ  सुझाब  अभी  प्राप्त  होने  हैं  ॥ हम  उन  पर  विचार  अवश्य

 करते  हैं  ।  मेरा  कहने  का  तालय॑  यह  है--अगर  आवश्यक  हुआ  तो  मैं  अपनी  भूल  में  सुधार

 करू  गा---समय-समय  पर  जो  सुझाव  आये  मैंने  उनको  वेखा  है  ।  कह  सुझाव  भुझे  हर  रोज  प्राप्त

 होते  हैं  ।  ऐसे  सम्मेलन  सारे  देश  में  हो  रहे  ये  बहुत  ही  लाभदायक  सुझाव  सदस्य  महोदय
 की  इच्छा  थी  कि  मैं  सप्ता  मे  एक  वक्‍तव्य  दू  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सदस्य  महोदय  उन  उपचारात्मक  उपायों  के  बारे  में  बितित

 होते  जो  आप  अपनाना  चाहेंगे  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  मैंने  वन-भूमि  के  अवध  उपयोग  के  बारे  में  नहीं  बल्कि  वन  भूमि  के
 अन्यथा  उपयोग  के  बारे  में  आंकड़ਂ  दिये  हैं|  मुझे  स्मरण  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदव  :  आपको  ऐसा  नहीं  कहना  चाहिये  ।

 श्रीसती  वसुंधरा  राजे  :  में  जानना  चाहुगी  कि  अतिक्रमण  अवंध  हैं  अथवा  बंध  ।
 क्षब्द  का  प्रयोग  किया  गया  है  ।

 अध्यक्ष  सहोवय  :  उनका  संकेत  की  ओर  नहीं  उन्होंने  मुझे  मेरे  कक्ष  में
 बताया  था  ।

 वह  अनुमति  से  और  बिना  अनुमति  के  किये  जाने  वाले  अपवतंनों  में  भेद  कर  रहे  हैं  ।

 करी  कमल  नाथ  :  मैं  स्थिति  स्पष्ट  कर  दू  मैंने  जो  कुछ  इस  सभा  में  और  राज्य  सभा
 में  कहा  वह  यह  था  कि  कुछ  जिसमें  अतिक्रमण  1980  से  पहले  किया  गया  को
 बिनियमित  किया  गया  था  ।  यह  विनियमन  1980  के  बाद  किया  गया  था  ।  वर्ष  1980  में  हमने
 बन  संरक्षण  अधिनियम  बनाया  यह  विनियमन  1980  के  बाद  किया  सया  लेकिन  अतिक्रमण
 का  संबंध  1980  से  पहले  के  समय  से  हैँ  ।  यह  प्रश्न  उस  विषय  पर  नहीं  है  ।  मैंने  वे  आंकड़े  दिये
 थे  |  लेकिन  अभी  वे  आंकड़े  मेरे  पास  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  लेकिन  हम  उस  पर  ध्यान  दे  रहे  हैं  भोर
 इसे  पूर्ण  प्राथमिकता  दे  रहे  े

 ओमतो  बसुंधरा  राजे  :  उन्होंने  1990  शब्द  प्रयुक्त  किया  वह  उससे  इंकार
 नहों  कर  सकते  *  '

 वह  एक  मंत्री  हैं  ।  उन्हें  उत्तरदायी  होना  मुझे
 उनसे  इस  प्रकार  के  उत्तर  को  आशा  नहीं  अब  वह  1980  कह  रहे  हैं  '*'

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  मैं  समझता  हूं  कि  यह  एक  बहुत  बड़ा  प्रश्न  है  भौर  जो
 सदस्य  इस  बिषय  में  चितित  हैं  उनके  साथ  आप  चर्चा  करना  चाहेंगे  ।  आप  उन्हें  बुलाकर  इस  पर
 उनके  स्राथ  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।

 थो  आनन्द  गजपति  राज  पुसापत्ति  :  अध्यक्ष  मेरा  प्रश्न  इस  का  तकंसंगत
 विस्तार  मैं  उस  सम्मेलन  के  बारे  में  जानना  चाहूंगा  जो  अगले  वर्ष  ब्राजील  में  होने  जा  रहा  है  ।
 अब  पर्थावरण  का  मुद्दा  बहुत  महत्वपूर्ण  हो  गया  है  और  यह  प्रश्न  भी  वनों  की  कटाई  पर
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 विकास  को  कायम  रखने  की  धारणा  भी  सामने  आ  रही  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना

 चाहूंगा  कि  इस  दिशा  में  सभी  विकासशील  देशों  में  चल  रहे  विकास  कार्यों  और  विशेषकर  भारत  में
 क्रमिक  विकास  और  वन  संबंधी  कार्यों  को  जारो  रखने  के  लिए  उन्होंने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  द्वितीय  विश्व  युद्ध  के  बाद  से  होने  वाले  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  सम्मेलनों  में  से

 एक  1992  में  ब्राजील  में  यू०एन०सी०ई०डी०  के  द्वारा  आयोजिप्त  किया  जा  रहा  इसमें

 राष्ट्राध्यक्षों  द्वारा  भाग  लिया  जाएगा  ।  पिछले  अनेक  महीनों  से  हम  इसकी  तेयारी  कर  रहे  हैं  ।

 प्राथमिक  बैठक  हो  चुकी  हैं  ।  मैंने  ब्यक्तिगत  रूप  से  गेर-सरकारी  संगठनों  के  महत्वपूर्ण  सदस्यों  के
 साथ  बैठकों  में  भाग  लिया  हैं  और  उनके  विचार  प्राप्त  किए  हम  यू०एन०सी०ई०डी०  के  और

 भारत  के  स्थायी  विकास  के  लिए  विस्तृत  नीति  तंयार  करने  हेतु  सभी  क्षेत्रों  से  जानकारी  प्राप्त  कर

 रहे  हैं  ।

 ओर  भुषन  चन्द्र  खण्ड्रो  :  चर्चा  से  यह  स्पष्ट  है  कि  वनों  की  क्टाई  भौर  निवारण  की
 घारणा  में  पर्याप्त  अन्तर  मंत्री  महोदय  ने  198  1-83  और  1985-87  के  भूमि  संबंधी  आंकड़े

 उद्धूत  किये  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  इस  संबंध  में  अद्यतन  जानकारी  अश्राप्त  करने  के  लिए

 कुछ  प्रयत्न  किये  गये  हैं  या  नहीं  '  अगर  नहीं  तों  क्‍या  मंत्री  महोदय  हिमालय  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  भागों
 से  अद्यतन  जानकारो  प्राप्त  करेंगे  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  हमारे  पास  अन्तिम  आंकड़े  वर्ष  1989  के  यह  हमेशा  जारी

 रहने  वाली  प्रक्रिया  ह ैओर  अभी  भी  यह  प्रक्रिया  जारी  समय-समय  पर  उपग्रह  से  चित्र  लिये
 गये  यह  देश  के  विभिन्‍न  भागों  के  लिए  एक  जारी  रहने  वाली  प्रक्रिया  है  ।

 शो  रवि  राय  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इन्होंने
 डायवरशन  आफ  फारेस्ट  एरिया  के  बारे  में  जो लिखित  जवाब  दिया  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि
 फारेस्ट  कंजरवेशन  1980  के  तहत  राज्य  सरकारों  ने  ऐक्ट  के  खिलाफ  जाकर  कया  इनकी

 अनुमति  लिए  बगर  फारेस्ट  को  खत्म  क्‍या  इस  तरह  का  कोई  नमूना  इसके  सामने
 आया

 ]

 झरी  कसल  नाथ  :  राज्य  सरकारों  द्वारा  वन  अधिनियम  का  अधिक  उल्लंघन  नहीं  किया  गया

 है  ।  कुछ  मामलों  में  प्रम  था  और  ऐसा  राज्य  सरकारों  की  असावधानो  की  वजह  से  हुआ  था  ।  राज्य
 सरकारों  की  शूचित  किया  गया  है  और  उन्होंने  बात  मान  ली  है  तथा  कुछेक  मामलों  में  उपचारात्मक
 कदम  भी  उठाये  हैं  ।

 ]

 बसे  कृष्ण  दस  सुल्तानपुरी  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं
 कि  सरकार  द्वारा  खनन  क्षेत्र  में  पट्टे  दिए  जाने  का  ब्यौरा  क्‍या  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं

 कितने  पट्टे  ऐसे  हैं  जिनको  राज्य  सरकार  द्वारा  आपको  प्रस्तुत  किया  गया  कि  उन»  मंजूरी
 दी  जाए  और  राज्य  सरकार  द्वारा  ओर  कितने  लोगों  को  पट्टे  देने  के  लिए  बात  की  गई  और  क्या
 भारत  सरकार  ने  उनकी  अनुमति  ढ़े  दी  है  कि  वह  गवनेमेंट  से  क्लीयर  हो  गए  हैं  और  सारे  लोग

 12
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 कौन  हैं  जो  बीस-बीस  जगह  पर  जमीनें  लेकर  पर्यावरण  नष्ट  कर  रहे  मसूरी  के  पहाड़ों  पर  चुने
 के  पत्थर  की  वजह  से  वहां  पर  बंदिश  कर  दी  गई  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  में  पॉटा  साहब  हे  पावन  तक
 सारा  का  सारा  चूने  का  पत्थर  निकाला  जा  रहा  है  |  उसमें  देहरादून  के  ठेकेदार  थे  जिन्होंने  उन

 पहाड़ों  का  सत्यानाश  उन  लोगों  को  आज  भी  ठेके  दिए  जा  रहे  क्‍या  मंत्री  जी  इस  बात
 की  जांच  करवायेंगे  और  उसके  द्विलाफ  एक्शन  लेंगे  कि  उसको  बी०जे०पी०  के  लोगों  द्वारा  दिया
 गया  )

 ]
 शो  कमल  नाथ  :  मेरे  पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  के

 बिना  राज्य  सरकार  ने  किसी  को  वन  भूमि  आवंटित  की  हो  ओर  पट्टे  पर  दी  हो  ।  जब  यह  बात
 मेरे  ध्यान  में  लायी  गई  तो  मैंने  हिमाचल  प्रदेश  को  सरकार  से  इसकी  पड़ताल  करवायो  ओर  मुझे
 बताया  गया  कि  यह  सही  नहीं  है  ।

 खनन  से  जुड़े  दूसरे  प्रश्न  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  से  मैं  यह  अनुरोध  कि  जिन
 विशिष्ट  मामलों  का  उन्होंने  उल्लेख  किया  उन्हें  मुझे  उपलब्ध  करा  मैं  अवश्य  ही  उन  पर
 विचार  करू गा  ।

 ]
 प्रो०  प्रेम  घूमल  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  जो  उत्तर  दिया  उसमें  स्वयं  कहा  है  कि

 हिमाचल  प्रदेश  में  ऐसी  कोई  भी  भूमि  का  हस्तांतरण  इस  काम  के  लिए  नहीं  किया  गया

 उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  हिआाचल  में  एक  कमेटी  बनायी  गई  इसमें  उनकी  विशेष  रुचि
 पर्यावरण  के  महत्व  को  समझते  हुए  सारे  हिमालयन  रेंज  को  बचाने  के  लिए  हिमालय  का  सवाल  है
 तो  इस  संबंध  में  क्या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  की  ओर  से  आपको  ऐसा  सुझाव  आया  है  कि  इसे

 राष्ट्रीय  महत्व  का  प्रश्न  मानते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  सारी  जिम्मेदारी  अपने  ऊपर  ले  |  इससे  बहुत
 घन  व्यय  होगा  और  सारे  हिमालय  का  पर्यावरण  क्या  पर्याप्त  मात्रा  में  केन्द्र  के  साधनों  से
 और  बहुत  से  विदेशी  राष्ट्र  भी  पर्यावरण  को  महत्व  देते  हुए  सहायता  देने  के  लिए  तैयार

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  को  आप  धन  उपलब्ध  कराएं  जिससे  सारे  हिमाचल  को  पर्यावरण  से  बचाया
 जा  सके  ।  इस  संबंध  में  क्या  आप  सहायता  देंगे  )

 श्री  कमल  नाथ  :  अध्यक्ष  हिमाचल  प्रदेश  के  पर्यावरण  के  प्रति  पूरी  ग्राथमिकता  दी
 जा  रही  है  और  जो  भी  इंटरनेशनल  स्कोम्स  हैं  तो  हिमाचल  प्रदेश  में  भी  उसको  प्राथमिकता  दी  जा

 रही  माननीय  सदस्य  को  इसकी  जानकारी  है  ।  उन्होंने  जिक्र  किया  कि  एक  कमेटी  बनायी  गई
 यह  कमेटी  खासकर  के  हिमालय  के  इलाके  के  लिए  है  ।  हिमालय  उत्तर  प्रदेश  और

 हिमाचल  में  भो  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल  और  उत्तर  प्रदेश  की  समस्या  कुछ  ओर  जो  हिमाचल  प्रदेश
 के  मुह  उनको  देखते  हुए  यह  समिति  बनायी  गई  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  समिति  की  रिपोर्ट  के
 बाद  हम  आगे  बढ़  सकेंगे  ।

 ]
 झो  के०  पी०  सिह  देव  :  मंत्री  के  उत्तर  के  भाग  के  संबंध  मैं  यह  जातना

 चाहूंगा  कि  निगरानी  की  सहो  प्रक्रिया  क्‍या  क्‍या  राज्यों  में  मौजूदा  व्यवस्था  इस  बड़े  कार्य  को

 करने  जा  रहो  है  और  यदि  ऐसा  है  तो  क्या  मौजूदा  स्टाफ  को  वृक्षारोपण  के  रक्षक  पहलू  तथा

 उत्पादनकारीं  पहलू  का  प्रशिक्षण  प्राप्त  है  ।
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 जध्यक्ष  महोदव  :  बया  आप  भूतपूर्व  संनिकों  के  संगठन  की  बात  कर  रहे  हैं  ?

 झी  के०  पी०  सिंह  देव  :  जी  यदि  आप  मुझसे  यही  चाहते  हैं  ।

 की  कमल  नाथ  :  मैं  समझता  हूं  कि  ये  ऐसा  ही  करने  जा  रहे  थे  क्योंकि  पारिस्थितिकीय
 कर  दल  ने  बहुत  ही  भच्छा  काये  किया  भौर  मैं  समझता  हूं  कि  यह  प्रश्व  इसी  के  बारे
 में  था  ।

 हियालयी  वनों  के  सुधार  के  लिए  कुछ  कदम  उठाये  गये  हैं  जिनमें  समेकित
 भण्डार  विकास  वन  लघु  उत्पाद  क्षेत्र  उन्मुखी  इंघन  लकड़ी  व  चारा  योजना  तथा
 जादियाली  विकास  के  लिये  लाभोन्बुख्वी  कोजना  आती  हैं  ।  यदि  माननीय  मंत्री  जो  तो  इन
 कोलनाओं  के  बारे  में  और  भी  व्यापक  ब्यौरा  देने  में  मुझे  प्रसन्‍नता  होंगी  ।

 श्री  के०  पी०  सिह  देव  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहों  दिया  गया  मैं  जांच  की
 वास्तचिक  प्रक्रिया  मालूम  करना  चाहता  था  |  जैसे  कि  प्रश्न  के  भाग  में  बताया  गया  सरकार

 कहुत  हीं  प्रशंसनीय  कदम  उठाये  *ये  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  जांद  की  वास्तकिक  फ्रक्रिया
 क्या  क्‍या  सरकार  मौजूदा  एजेस्सियों  के  द्वारा  अथवा  अनुपूरक  एजेन्सियों  दे  माध्यण  से  ऐसा  कर

 रही  है  और  क्‍या  मौजूदा  स्टाफ  को  पर्याप्त  रूप  से  इमका  प्रशिक्षण  दिया  गया  है  क्योंकि  अभी  तक
 केवल  उत्पादनकत री  पहलू  ही  एक  भआार०  आई०  के  अन्तर्गत  लिया  गया  है  ।

 श्री  कमल  नाथ  :  छः  (6)  स्थानों  पर  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थापित  किये  हैं  जिनमें  से  एक
 चण्डीगढ़  में  भी  मुख्य  वन  संरक्षक  इस  कार्यालय  का  अधिकारी  होता  है  जो  जांच  और
 समन्वय  का  काय॑  करता

 महोदय  आपके  माध्यम  से  मैं  सज्ञा  सूचित  करना  चाहूंगा  कि  मुझे  सदस्यों  से  परामर्श
 समिति  की  बंठकों  में  तथा  अन्यत्र  भी  बहुत-प्ती  शिकायतें  मिली  हैं  जो  कि  ऐसे  वृक्षों  के  रोपण  के  बारे
 में  है जिनकी  पौध  लगायो  गयी  लेकिन  विकसित  नहीं  हो  मैंने  प्रत्येक  राज्य  सरकार  से  कहा  है
 कि  वृक्षारोपण  के  वरतंमात  मोसम  में  पंचायत-वार  तथा  जिलावार  लगाये  गये  पौधों  के
 विशिष्ट  आंकड़े  मुझे  उपलब्ध  कराये  जायें  ।  एक  बार  मुझे  आंकड़ों  का  पता  चल  जाये  तो  मैं  प्रत्येक
 सांसद  को  उसके  निर्वाचन  क्षेत्र  में  लगाये  गये  पोधों  की  सूचना  देने  का  प्रयास  करूंगा  ताकि  वे  स्वयं

 इस्न  खबंध  में  जानकारी  की  रिप्प्रेटं  मुझे  दे  सकें  +

 अध्यक्ष  भहोवव  :  इस  प्रश्न  को  हमने  आधा  घन्टे  का  समय  दिया  जिसमें  अच्छे  प्रश्न  किये
 जिसके  उक्ति  उत्तर  किये  गये  ।

 भरी  सूर्थंनारायण  यावव  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  से  मैं  वह  जानना  चाहता  हूं  कि
 चतरा  से  बिरपुर  बेराज  का  जो  हिमालय  को  तराई  में  वह  वृक्षों  की  कटाई  के  कारण

 पूर्ण  रूपेण  बर्बाद  हो  चुका  तो  क्या  सरकार  विशेष  सूविधा  के  तहत  हिमालय  की  तराई  में  कतरा
 से  मधुबनी  तक  ब्हाया  बिरपुर  बेराज  के  पर्यावरण  को  सुधारने  को  विशेष  व्यवस्था  करेगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  भब  यह  प्रश्न  स्पेसिफिक  अगर  आपके  पास  जवाब  तो  दें

 दीजिए  ।
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 भी  कमल  नाथ  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  बहुत  ही  स्पेश्विफिक  ब्वशचन  पूछा
 है  ।  अगर  ये  मुझे  लिखकर  भेज  दें  कि  कोई  ऐसी  योजना  है  जिपको  ये  प्राथमिकता  देना  चाहते
 तो  मैं  उस  पर  जरूर  विचार  करूगा  |

 भरी  सज  राम  :  अध्यक्ष  क्या  मंत्री  यहोदय  इस  बात  से  अवगत  हैं  कि  एक्सपटं  क  मेंटी
 की  रिपोर्ट  के  जिस  तेजी  से  हिमालय  और  खासकर  बं(टने  हिमालय  में  मिट्‌टी  का  कटाव

 हो  रहा  उसके  कारण  अगले  70  वर्षों  में  उत्तर  भारत  का  क्षेत्र  मबस्थल  बन  इस  बात
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  ओर  योजना  मंत्रालय  की  तरफ  से  जो  एक  सुझाव  दिया  गया  था  कि  इसमें
 ईको  डिवेलपमेंट  अथारिटी  कायम  की  जाए  जिसमें  प्रधान  मंत्री  उस  अथारिटी  के  चेयरमैन  हों  और
 जो  पहाड़ी  प्रदेश  हैं  उनके  मुख्य  मंत्री  उस  अथारिटी  के  सदस्थ  ताकि  ठीक  ढुंभ  से  उसकी
 भाल  की  जा  सके  और  इस  मिट्टी  के  कटाथ  को  रोकने  का  शरूख  इंतकम  किग्रा  तो  क्‍या
 खरकार  थोजना  आयोग  के  इस  सुझाव  पर  विचार  करेगी  और  क्या  ईको  डिबेलग्रमेंट  अश्वाश्टि
 कश्चस  को  जाछगी  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  मैं  समझा  नहीं  कि  ये  क्‍या  पूछ  रहे  हैं  !

 मैं  समझा  नहीं  कौन-सी  डवलपमेंट  अथारिटी  है  ?

 ]
 शब्द  मेरी  समझ्ष  में  नहीं  आया  ।

 झीमतो  वसुस्धरा  राणे  :  आप  इनसे  उत्तर  की  उम्मीद  कंसे  कर  सकते  हैं  ?

 को  कमल  नाथ  :  मेरा  ईअरफोन  काम  नहीं  कर  रहा  है  ।  हिमाचल  प्रदेश  के  बारे  में  बहुत
 से  सुझाव  आये  एक  समस्या  भूमि  के  कटाव  की  यह  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  है  ।

 ओऔ  सुत्र  राम  :  मैं  समूचे  विशेषकर  पश्चिमी  हिभ्धचल  की  बात  कर  रह  हूं  ।
 झी  कसल  नाथ  :  मैंने  अपनी  बात  हिमाचल  से  क्रारम्भ  की  है  ओर  ये  जले  उससे  काहर  नहीं

 जाने  दे  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भूतपूबं  योजना  मंत्री  जी  ने  कुछ  सूझाव  दिये  अच्छा  होगा  आप  उनसे
 बात  करें  ओर  इसके  बारे  में  बाद  में  निर्णय  यह  उनके  मंत्रालय  से  आया  है  |  हो  सकता  है  कि
 इसे  आपकी  जानकारी  में  न  लाया  गया  हो  ।  ऐसे  अनेकों  सुझाव  हैं  ।

 )
 भरी  भानवें्र  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  उनके  वक्‍तब्य

 के  खण्ड  |  ओर  खब्ड  2  की  ओर  आकषित  कश्म  आाहूंगा  |  क्या  माननोय  मंत्री  जी  को  इस  बात
 की  कानकाटी  है  कि  पर्यावरण  के  अ्ग्य  ने  प्रहाड़ी  क्षेत्रों  में कुछ  आधारभूत  विकास  कार्यों  पर  रोक  लगा
 सो  है  ?  इस  अंबंध  में  सड़क  उन्‍्य  विज्ञदयामी  तार  और  इसी  तरह  के  और  भी  उदाहरण
 लिये  जा  सकते  हैं  ।

 सच्चाई  यह  है  कि  यदि  किसी  स्थल  पर  एक  भी  वृक्ष  तो  वहां  से  सड़क  नहों  निकल
 सकती  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  बहनीय  विकास  की  संज्ञा  दी  जाती  बहरहाल  हमें  इसकी
 चर्चा  नहीं  करनी  है  ।

 श्री  मानवेंद्र  क्‍या  माननीण  मंत्री  जी  ने  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  किये  हैं  ताकि
 विकास  काय॑  बंद  न  हों  और  पर्यावरण  पर  भी  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  वहनीय  विकास  का  यही  दर्शन  है  ।  यह  अंतिम  प्रश्न

 भी  कमल  नाथ  :  मेरी  भी  यही  उम्मीद  है  ।

 अध्यक्ष  महोवय  :  आप  राहत  अनुभव  कीजिये  ?

 झो  कप्तल  नाथ  :  विलम्ब  के  कुछ  मामले  हमारे  ध्यान  में  लाये  गये  हैं  ।  हम  यह  सुनिश्चित
 करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  कोई  देरी  न  हो  ।  यदि  कोई  विशेष  किस्म  की  देरी  हो  जाती  है  तो
 हम  उनका  पता  लगायेंगे  ।  इसमें  बहुत  अधिक  देरी  हुई  है  क्योंकि  राज्य  सरकार  से  बहुत-सी  सूचना
 प्राप्त  करके  प्रस्ताव  के  साथ  भेजी  जानी  वह  नहीं  भेजी  जा  रही  थी  और  अब  हम  ऐसी  प्रक्रिया

 तैयार  कर  रहे  हैं  जिससे  ऐसी  देरी  आगे  नहीं  होगी  ।

 बन  कढ़ाई  के  सासले

 १64.  क्री  राम  टहल  चोधरो  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  अंत्री  यह  बताने  की  पा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यवार  वन  कटाई  के  कितने  मामले  भ्रकाश  में

 क्‍या  सरकार ने  व॒क्षों  की  कटाई  हेतु  वनों  की  नीलामी  पर  रोक  नगा दी
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  कुछ  राज्यों  ने वन  कटाई  पर  रोक  लगा  दी  और

 ()  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  +

 विवरण

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  वन  1980  के  तहत  पिछले  तीन  वर्षो  के

 दौरान  वननाशन/वनेतर  प्रयोजन  के  लिए  वन  भूमि  को  उपयोग  में  लाने  के लिए  अनुमोदित  किए
 गए  मामलों  की  संख्या  के  राज्यवार  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :
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 राज्य  अनुमोदित  मामलों की  संल्या  कब

 1988  1989  1990

 1  2  3  4  5

 आन्न्म  प्रदेश  12  7  7  26

 असम  1  3  5  9

 बिहार  3  4  4  |

 गोवा  ना  1  2

 गुजरात  15  18  16  49

 हरियाणा  3  6  $  14

 हिमाचल  प्रदेश  है  19  15  42

 जम्मू  और  कश्मीर  ना  4  4  8

 कर्नाटक  9  9  9  27

 केरल  3  7  17  27

 मध्य  प्रदेश  17  36  102  155

 महाराष्ट्र  45  88  20  153

 मणिपुर  1  --  --  1

 मेघालय  4  7  12

 उड़ीसा  10  12  25  47

 पंजाब  4  5  9

 राजस्थान  10  8  10  28

 सिक्किम  3  2  2  7

 तमिलनाडु  9  15  11  35

 त्रिपुरा
 ा

 ना  1  1

 उत्तर  प्रदेश  45  202  99  346

 पश्चिम  बंगाल  6
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 1  2  3  _  4  5

 अण्डमान  व  निकोबार  6  6  13

 ढीपसमूह
 दादरा  और  नगर  हवेली  --  --

 अरुणाचल  प्रदेश  ]  2  2

 कुल  303  458  378  1039
 न्‍अन्‍्ममम«५धआ७मम  भा  हां  ०नननन-ममक  नमन  कक  भक  भ  अधिक  +कनननक  न  ऊंचाई वाले पहाड़ों  पर हरे पेड़ों को  काटने  हक

 हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ओर  (2)  मीटर  से  अधिक  ऊंचाई  वाले  पहाड़ों  पर  हरे  पेड़ों  को  काटने  पर
 प्रतिबन्ध  लगाने  पर  विचार  करने  के  बारे  में  सभी  राज्य/केन्द्र  शासित  क्षेत्र  सरकारों  को
 निर्देश  पहले  ही  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।  गुजरात  सरकार  ने  दिया  से  पेड़ों  की  कटाई  पर  पूर्ण
 प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  ।

 ]

 श्रो  राम  टहल  चोधरो  :  अध्यक्ष  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  गया  वह  स्पण्ट  नहीं  है  ।
 मैंने  पूछा  था  कि  बिहार  में  बनों  को  कटाई  के  कितने  केस  सामने  आये  सरकार  वनों  को
 कटाई  के  लिए  नीलामी  करती  है  ।  वनों  की  अवैध  रूप  से  कटाई  हो  रही  उस  पर  रोक  लगाने
 के  लिए  सरकार  कौन  मी  कार्यवाही  कर  रही  है  ?  मैं  छोटा  नागपुर  से  आता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  ऊपर  बहुत  प्रश्न  होते  आप  प्रश्न  पूछे  ।

 झो  रास  टहल  चोधरी  :  सारा  जंगल  समाप्त  हो  रहा  केवल  वहीं  जंगल  बचा  हुआ  है
 जहां  गांव  के  लोगों  पंचायत  के  लोगों  ने  रखवाली  की  बाकी  कहीं  जंगल  नहों  बच  रहा  है  ।
 लेसर  मशीन  के  कारण  भी  पहाड़ों  और  जंगलीं  को  बर्बाद  किया  जा  रहा  क्‍या  जंगलों  को
 बचाने  के  लिए  गांव  वालों  को  और  पंचायतों  को  जिम्मेदारी  देने  पर  सरकार  विचार  करेगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  गांव  और  पंचायतों  को  जिम्मेदारी  दी  जायेगी  दा  यह  पूछा  है  ।

 को  कमल  नाथ  :  माननीय  सदस्य  ने  बिहार  के  बारे  में  कहा  यह  प्रश्न  सारे  देश  के
 बारे  में  जहां  तक  पंचायत  और  ऐसी  कोई  कम्यपुनिटी  या  संस्था  हो  जिसको  वृक्षारोपण  में  या
 जंगलों  की  देखरेख  में  शामिल  करने  की  बात  हमने  एक  ऐसी  योजना  बनायी  है  ताकि  यह
 जिम्मेदारी  केवल  फारेस्ट  डिपार्टमेंट  को  न  यह  जिम्मेदारी  और  यह  काम  पंचायत  का  हो  या
 उस  तरह  की  संस्था  हो  जिसमें  कम्युनिटी

 इन्वाल्व हो । श्री राम टहल चोधरो : अध्यक्ष नीलामी पर रोक लगाने के लिए कोन-सो का रंवाई कर रहे हैं क्योंकि नीलामी के नाम पर ज्यादा जंगलों की कटाई की जा रही इस पर सरकार कंसे रोक लगा रही है ?
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 आज  हफउ  ७8उ  उ  उउ  औ  आ  ऑऔ  री  ं  ीऑ  आफ  फउ  ७हउ  झा

 अनुवाद  |

 भी  कमल  माल  :  वनों  को  नीलामी  पर  रोक  लगा  दी  गई  है  और  यह  रोक  अभी  भी  जारी

 है  ।  जिस  ढंग  से  नीलामी  आयोजित  हुआ  करती  इसमें  इस  तरह  का  कोई  अवसर  नहीं  भाया
 जरूकि  बक्षों  के  काटने  से  भूमि  के  टुकड़े  को  ही  नीलाम  कर  दिया  गया  हो  ।  ऐसी  प्रणाली  पर

 कुछ  समय  पहले  ही  रोक  लगा  दी  गई  थी  और  यह  रोक  अभी  जारी  है  ।

 शो  विग्विक्म  सिंह  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  भपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  भारत  सरकार  ने
 राज्य  सरकार  को  वनों  की  नीलामी  को  रोकने  के  निर्देश  दिये  परिणामतया  यह  एक  अच्छा
 कदम  है  लेकिन  इससे  राज्य  के  राजस्व  को  हानि  पहुंचेगी  ।  कया  भारत  सरकार  को  राज्य  सरकार
 से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  मिला  है  कि  वन-संसाधनों  के  दोहन  न  करने  के  परिणामस्वरूप  राज्य  सरकार

 को  जो  घाटा  उसको  क्षतिपूर्ति  की  जाये  ?

 श्री  कमल  नाथ  :  हमने  राज्य  सरकार  को  केवल  यह  सिफारिश  की  है  कि  वृक्षों  को  काटने
 पर  रोक  लगायी  जाये  ।  देश  में  गुजरात  राज्य  की  सरकार  ही  ऐसी  अकेली  सरकार  है  जिसमें
 1987  से  5  वष  के  लिये  वक्षों  को  गिराने  पर  पूर्ण  अधिस्थगन  लागू  किया  जहां  तक  राजस्व

 के  घाटे  की  क्षतिपूर्ति  के  प्रश्न  का  संबंध  यह  मामला  उठाया  गया  और  राज्य  सरकार  तथा
 योजना  जायोग  के  चर्चाधीन  है  ।

 ]
 झो  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  जी  से  एक  सीधा-सा  सवाल

 जानना  चाहंता  हूं  कि  सड़कों  के  किगारे  कटहल  के  फलदार  पेड़  लगाये  जाते
 इससे  फल  ओर  छाथा  दोनों  मिलती  थीं  लेकिन  अब  कांटेदार  बबूल  पेड़  लगाये  जाते  हैं  जैसे  हरियाणा
 और  उत्तर  प्रदेश  में  प्रत्येक  सड़क  के  किनारे  लगाये  जाते  इसका  क्या  कारण  साथ  ही
 जी०  टी०  रोड  के  किनारे  या  अन्य  सड़कों  के  किनारे  जो  खाली  पड़ी  जमोीनें  जहां  पर  पेड़  काट
 दिये  जाते  क्या  यहां  आम  नागरिकों  को  2-4  पेड़  लगाने  के  लिए  वन  विभाग  स्वीकृति  देगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इंडिविज्युल  परमीशन  देने  की  प्रोपोजल  कोई  है  क्‍या  ?

 झो  कसल  नाथ  :  यदि  आज  की  सरकार  की  सोशल  फारेस्ट्री  की  नीति  के  अनुसार  हो  तो
 हो  सकेगा  ।  जहां  तक  माननीय  सदस्य  ने  अलग-अलग  पेड़ों  के  बारे  में  कहा  मैं  उनकी  जानकारी
 अलग  से  दू

 थो  बिलोप  सिह  भूरिया  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानने  के  लिए  खड़ा  हूं
 कि  मध्य  प्रदेश  के  अन्दर  हमारे  बहुत  से  जिले  बेतूल  और  घार  रिजवं
 फारेस्ट  के  अन्दर  आते  क्‍या  लोगों  की  शिकायत  मंत्री  जो  के  पास  आयी  है  कि  वहां  के  फारेस्ट
 मिनिस्टर  इन्वाल्व  हैं  ?  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  अगर  राज्य  सरकार  इसमें
 इन्बहल्‍्क  है  तो  जंगलों  रक्षवाली  करने  के  लिए  सरकाए  ने  क्या  कारंबाई  की  है  ?

 भो  कम्तल  नाथ  :  अध्यक्ष  कुछ  शिकायतें  अ।यी  इसपर  जांच  की  जा  रही  है
 और  उसके  बाद  ही  फैसला  किया  जायेगा  ।

 19
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 झीमती  रोता  वर्मा  :  पहले  तो  मत्री  जी  कहते  हैं  वृक्षों  करे/टिटले  रोक  जगा  दी  गई

 है  ओर  बाद  में  ये  कहते  हैं  कि  राज्य  सरकार  ने  ब॒क्षों  को  गिराने  पर  रोक  लगाने  की  सिफारिश  को

 है  और  केवल  गुजरात  ने  ऐसा  किया  है  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  ऐसा  कहने  के  पीछे  उनका
 वास्तविक  तात्पयं  क्‍या  है  ?  क्‍या  वे  इसे  भर  अधिक  स्पष्ट  करने  का  प्रयास  कर  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  प्रश्न  पूछना  होता  आप  प्रश्न  आपका  प्रएन
 क्‍या

 झमतो  रोता  वर्मा  :  पहले  तो  वे  कहते  हैं  कि  वृक्षों  को  गिराने  पर  रोक  लगा  दी  गयी  है
 ओर  फिर  बाद  में  वे  कहते  हैं  कि  राज्य  सरकार  ने  वृक्षों  को  गिराने  पर  रोक  लगाने  को  सिफारिश
 की  है  ।  वास्तविक  स्थिति  क्‍या  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  ऐसा  नहीं  उन्होंने  समग्र  रोक  और  इसी  तरह  की  बात
 की

 झो  कमल  माथ  :  माननीय  सदस्य  को  मैं  यह  स्पष्ट  मैंने  कहा  था
 कि  प्लाटों  की  नीलामी  पर  रोक  लगा  दी  गई  जहां  भूमि  के  कुछ  प्लाट  नीलाम  किये  तो
 यह  नीलामी  पारम्परिक  तरीके  से  आयोजित  की  इस  पर  भी  कुछ  वर्ष  पहले  रोक  लगा  दी
 गई  है  ।  मैंने  यह  कहा  है  कि  हमने  इसकी  सिफारिश  को  है  भर  हम  चाहते  हैं  कि  वृक्षों  को  गिराने
 पर  रोक  लगानो  विशेषकर  एक  हजार  वर्ग  मीटर  के  प्लाटों  के  बोच  आने  वाले  बुक्षों  पर  ।

 कोचोन  विसानफ्सन  का  जिस्शार

 #65.  को  पो०  सो ०  थाजस|  :

 झो  पाला  के०  एस०  संध्य्‌  :

 क्या  मागर  विसानन  ओर  पयंटन  संजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोचोन  विमानपत्तन  के  विस्तार  हेतु  भूमि  का  अधिग्रहण  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 (8)  क्‍या  सरकार  को  पहले  भी  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  भौर  यदि
 तो  कब  ?

 नागर  विमानन  ओर  परयंटन  मन्जालय  में  राज्य  सन्तरो  एम०  ओ०  एच०  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 से  (5)  इस  मामले  में  प्राप्त  पहले  के  अनुरोधों  और  नए  ज्ञापनों  के  आधार  पर

 20
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 प्राथमिक  या  गौण  धावनपथ  का  विस्तार  करने  की  ब्यवहायंता  की  पुनः  जांच  की  जा  रही  है  और

 इन  विकल्पों  के  लिए  संशोधित  लागत  अनुमान  तेयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  पी०  सी०  थामस  :  जब  आप  प्राथमिक  या  योण  धावनप्रथ  का  विस्तार  करने

 की  सम्भावना  की  पुनः  जांच  कर  रहे  ददाकट्टूवयल  नामक  एक  स्थान  है  जो  वर्तमान

 पत्तन  से  लगभग  10-15  कि०  मी०  दूर  विमानपत्तन  का  विस्तार  करते  अथवा  वहां  पर
 विमानपत्तम  का  निर्माण  करने  के  लिए  एक  बार  पहले  इसे  काफी  अच्छा  स्थान  बताया  गया  था  ।

 इस  सम्बन्ध  में  ज्ञापन  भी  दिये  गये  क्या  सरकार  विमानपत्तन  का  विस्तार  करने  अथवा  वहां
 पर  इस  समय  उपलब्ध  जमीन  की  व्यवहायंता  को  देखते  हुए  कोचीन  में  एक  नये  विमानपत्तन  का

 निर्माण  करने  पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  एम०  ओ०  एच०  फारूक  :  वतंमान  प्रस्ताव  स्थिति  में  थोड़ा-सा  परिवर्तन  करके  गौण
 घावनपथ  का  विस्तार  करने  से  संबंधित  अतएवं  वर्ष  1986  के  अनुमानित  आंकड़ीं  के

 अनुसार  केवल  इसकी  लागत  ही  लगभग  43  करोड़  रुपये  आती  इस  समय  इसकी  लागत
 लगभग  65  करोड़  रु०  है  तथा  इसोलिए  विमानपत्तन  के  लिए  एक  नये  स्थल  का  विस्तार  करने  की
 कोई  सम्भावना  नहीं  है  ।

 थो  पो०  सो०  थामस  :  पयंटकों  का  मुख्य  आकर्षण  केन्द्र  कश्मीर  उन  अनेक  पयंटकों  के
 लिए  अगम्य  होता  जा  रहा  है  जो  वहां  पर  जाना  चाहेंगे  ।  परन्तु  लगभग  कश्मीर  ज॑से  आकर्षक
 केरल  में  अनेक  पयंटक  केन्द्र  हैं  जो  पयंटकों  को  काफो  आकर्षित  करते  पर्यटन  विभाग  द्वारा
 उनका  विकास  किया  जाना  क्‍या  सरकार  केरल  के  मध्य  में  स्थित  उस  कोचीन
 पत्तन  को  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  का  रूप  देगी  ताकि  पर्यटकों  को  आकर्षित  किया  जा  सके  और
 विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जा  सके  ?

 झभो  एम०  ओ०  एच०  फारूक  :  फिलहाल  ऐरा  कोई  प्रस्ताव  नहों  है  ।

 थी  पाला  के०  एम०  इस  कोचीन  विमानपत्तन  पर  नौसेना  का  नियन्त्रण  है  तथा

 चू  कि  दीप  को  भी  अपनी  कुछ  सीमाएं  क्या  सरकार  एक  नये  विमानपत्तन  के  निर्माण  पर
 विचार  करेगी  जैसा  कि  पहले  हो  सुझाव  दिया  गया  था  क्योंकि  उस  क्षेत्र  का  विस्तार  करना  असंभव
 है  क्योंकि  कोचोन  विमानपत्तन  की  भी  कुछ  सीमाएं  हैं  ओर  ज॑सा  कि  सभी  जानते  हैं  कि  देश  में
 कोचीन  एक  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  शहर  है  तथा  उस  क्षेत्र  में  पयंटन  और  अन्य  प्रकार  की  गतिविधियों
 का  तेजो  से  विकास  हो  रहा  है  ।  वहां  पर  एक  बड़  अन्तर्राष्ट्रीय  विभानपत्तन  का  निर्माण  करना
 बहुत  जरूरी  अतः  क्‍या  सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  पुनविचार  करेगी  ?

 नागर  जिसानन  और  पर्यटन  मंत्रो  साथव  राव  :  जहां  तक  मये  विमानपत्तन
 का  सवाल  सभी  विभिन्‍न  विकल्पों  पर  विचार  किया  जा  रहा  तथा  इस  पर  काफी  अधिक
 लागत  आयेगी  ।  परन्तु  निश्चित  रूप  से  इस  प्रस्ताव  पर  तब  तक  विचार  नहीं  किया  जा  सकता
 जब  तक  भूमि  की  उपलब्धता  का  पता  नहीं  लगाया  जाता  तथा  इसमें  काफी  समय  लगता
 अक्तूबर  में  कोचीन  के  जिलाधोश  को  इसकी  जांच  करने  और  यह  पता  करने  का  आदेश  दिया  गया
 था  कि  कया  ऐसे  किसी  धावनपथ  के  निर्माण  के  लिए  कोई  भूमि  उपलब्ध  जब  तक  भमि  की
 उपलब्धता  का  निर्धारण  नहीं  किया  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 हे

 है

 ।
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 ee  ़  ७  आपके माध्यम से, मंत्री  फपफ/थ/थणण+

 श्री  रामनिहोर  राय  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता

 हूँ  कि  जब  मध्य  प्रदेश  के  सिगरौलों  और  उत्तर  प्रदेश  के  सोनभद्र  नामक  स्थानों  पर  ऊर्जा  शक्ति

 उपलब्ध  एन०  टी०  परी०  सी०  एन०  सी०  एल०  उसे  देखते  हुए  क्‍या  इन  स्थानों

 सिंगरोली  या  स्पोरपुर  में  आप  पर्यंटन  केन्द्र  भौर  विमानपत्तन  स्थापित  करने  पर  विचार  करेगे  ।

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  बेठिये  ।  आप  क्वेश्चन  को  बगेर  देखे  ही  पूछ  रहे  ऐसा
 नहीं  करते  हैं  !  आपका  प्रएन  मूल  प्रश्न  से  सम्बद्ध  नहीं  है  ।

 ]

 प्रो०  के०  बी०  थामस  :  पिछले  माह  माननीय  मंत्री  जी  ने कोचीन  विमानपत्तन
 का  बिस्तार  करने  के  लिए  मुझे  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  अधिकारियों  तथा  केरल  सरकार
 के  प्रतिनिधियों  की  एक  बेठक  बुलाई  उस  बेठक  में  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  या  हो  प्राथमिक
 या  गौण  धावनपथ  का  विस्तार  किया  जाना  चाहिए  तथा  यदि  पह  सम्भव  नहीं  है  तब  एक  और
 विमानपत्तन  का  निर्माण  किया  जाना  उमके  लिए  एरणाकुलम  के  जिलाधीश  को  स्थान
 का  पता  खगाने  तथा  सरकार  को  इसकी  सूचना  देने  का  कार्य  सौंपा  गया  एरणाकुलम  के
 जिलाधोश  ने  पांच  स्थानों  का  निर्धारण  किया  है  तथा  केरल  सरकार  के  माध्ण्म  से  भारत  खरकार
 को  इस्स्की  सूचना  दे  दी  गई  है  |  मैं  जानना  चाहुंगा  कि  एक  बार  भारत  सरकार  को  इस  सूचना  के
 मिलने  के  पश्चात्‌  क्या  इन  स्थानों  की  जांच  की  जायेगी  तथा  यदि  ठीक  पाया  गया  तब  कोचोन  में
 एक  नये  विमानपत्तन  का  निर्माण  करने  के  लिए  क्‍या  कोई  कदम  उठाया  जायेगा  ?

 श्री  एम०  ओ०  एच०  फारूक  :  ज॑सा  मैंने  पहले  कहा  प्रस्ताव  आने  पर  ही  हम  इस  पर
 विचार  कर  सकेंगे  |

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 इण्डियन  एयरलाइन्स  के  विमानों  में  खान-पान  सुविधा

 ] टै

 +63.  श्री  सोमजी  भाई  डामोर  :  क्‍या  नागर  विभानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेगे  कि

 इंडियन  एयरलाइन्म  प्रतिवर्ष  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  विमानों  में  खान-पान  की  सुविधा
 प्रदान  करने  पर  जोन-वार  कुल  कितनी  धनराशि  व्यय  करती

 इस  संबंध  में  क्या  मानदंड  अपनाए  जाते

 क्‍या  मानदंड  सभी  जोनों  में  समान  हैं  अथवा  हर  जोन  में  अलग-अलग  और

 णदि  तो  इस  असमानता  के  क्‍या  कारण  है  ?

 22
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 नागर  घिमानन  और  परयंटन  मंत्री  साधव  राव  :  इंडियन  एयरलाइन्स  ने

 वर्ष  1990-91  में  खान-पान  सेवाओं  १र  18.75  करोड़  रुपए  को  राशि  खर्च  को  ।  क्षेत्र-वार  ब्योरे

 इस  श्रका र  हैं  :

 पश्चिमी  क्षेत्र  7.59  करोड़  रुपए

 पूर्वी  क्षेत्र  3.23  करोड़  रुपए

 उत्तरी  क्षेत्र  5.14  करोड़  रुपए

 दक्षिणी  क्षेत्र  2.79  करोड़  रुपए

 से  इंडियन  एयरलाइन्स  दोपहर  का  भोजन  और  रात्रि  का  भोजन  जेसे

 खाने  की  व्यवस्था  करता  यह  भोजन  परम्परागत  समय  के  दौरान  अर्थात्‌  07.00--08.40
 बजे  और  बजे  दियां  जाता  इसके  अलावा  ऐसी

 उड़ानों  में  भी  जो  परम्परागत  समय  के  बाद  १रिचालित्त  होती  काफी/चाय  हाई  टी  और  हल्का
 जलपान  जैसा  खाना  भी  परोसा  जाता  है  ।  खाने  के  इन  प्रतिमानों  को  मागंद्शी  सिद्धान्तों  के  रूप  में
 लिया  जाता  है  और  किसी  भी  क्षेत्र  या  सैक्टर  का  विचार  किये  बिना  हनतका  पालन  किया  जाता

 है  ।  कभी-कभी  उड़ान  समयावधि  में  सप्लाई  को  उठाने  में  अशमथंता  आदि  कारणों  से  इनका
 पालन  नहीं  हो  पाता  है  ।  यात्रियों  को  बेहतर  संतुष्ट  पाने  के  लिये  सामान्यतः  सेवाओं  का  उन्नयन
 किया  जाता  है  ।

 बायुद्ृत  के  विमानों  में  ब्लेक  बाक्स  लगाना

 *+  66,  झो  कसला  सिश्र  सधुकर  :  वबया  नागर  विसामस  ओर  परबंडन  संजो  बह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वायुद्ृत  के  विमानों  में  फ्लाइट  डाटा  रिकार्डर  लगा  होता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  विमानों  में  ब्लैक  बाक्स  लगाने  हैतु  इस्हें  रीदने  का
 भोौर

 यदि  तो  इन्हें  कब  तक  लगाये  जाने  की  संभावना  है  ?

 सासर  बिमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधथ  राव  वाधुद्त  के  केवल
 बेढ़े  में  ही  उड़ान  डाटा  रिकार्डर  नहीं  लगे  हुए  हैं  ।

 (a)  विनिर्माताओं  द्वारा  डानियर  बिमान  में  उड़ान  डाटा  रिकार्डर  नहीं  लगाये  गए  थे
 क्योंकि  वे  उस  समय  ताश्कालिक  रूप  से  उपलब्ध  नहीं  थे  ।

 और  नहीं  ।

 33-
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 anne  न  न  कन»कन  नमन  न  न  मनन  न  नम «++«ममन-+भ+-++++

 विल्‍लो  से  कमाऊं  क्षेत्र  के  लिए  रेल  सम्पर्क

 *  67.  श्रो  बलराज  पासो  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पयंटन  के  विकास  हेतु  कुमाऊं  क्षेत्र  ओर  दिल्‍ली  को  सीधी  रेल  सेवा

 से  जोड़ने  की  कोई  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  रेल  सेवा  कब  से  शुरू  हो  जाने  की

 संभावना  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?  ;

 रेल  मंत्री  सो ०  के०  आफर  :  हां  ।

 रामपुर-लानकुआ-काठगोदाम  बड़ी  लाइन  का  निर्माण  काय॑  प्रगति  पर  है  तथा  इसके
 1993-94  में  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  उसके  बाद  दिल्‍ली  और  काठगोदाम  के  बीच  बढ़ी
 लाइन  की  सोधी  गाड़ी  चला  पाना  संभव  हो  सकेगा  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राज्यों  में  शिक्षा  को  अनिवाय  बनाना

 *68.  भ्रो  मत्युंजय  नायक  :  वया  मानव  संसाधन  थिकास  संत्रो  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे

 कितने  राज्यों  में  शिक्षा  को  अनिवायें  घोषित  कर  दिया  गया

 क्‍या  सरकार  का  इस  संबंध  में  कोई  नई  योजना  आरम्भ  करने  का  वियार  और

 बदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  अर्जुन  :  14  राज्यों  तथा  4  संघशासित
 प्रशासनों  ने एक  विध'न  बनाया  है  जो  कि  राज्य  सरकारों  तथा  संघशासित  प्रशासनों  को  अनिवाय॑
 प्राईमरी  शिक्षा  लागू  करने  का  अधिकार  देता  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चूंकि  प्राईमरी  शिक्षा  को  अनिवाय॑  बनाने  से  संबंधित  निर्णय  स्थानीय  परिस्थितियों
 पर  निर्भर  करता  अतः  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों/संघशासित  प्रशासनों  द्वारा  निर्णय  लिया
 जाना  चाहिए  ।

 उत्तर  प्रवेष्  में  रेल  परियोजनाएं

 *69.  भ्रो  हरि  केवल  प्रसाद  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;

 324.
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 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रवेश  में  आरम्भ  की  गई  रेल  परियोजनाओं
 के  नाम  क्या

 ये  परियोजनाएं  कितनी-कितनी  लागत  से  किस-किस  वर्ष  पूरी  होनी

 ये  परियोजनाएं  किन  निर्माण-कार्यों  एवं  क्षेत्रों  से  संबंधित

 क्या  इनमें  से  कुछ  परियोजनाओं  के  निर्माण-कार्य  में  विलम्ब  हो  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  कौन-कौन-सी  रेल  परियोजनाएं
 कार्यान्वित  की  जायेंगी  तथा  इन  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  होगी  ?

 रेल  मंत्रो  सो०  के०  जाफर  :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 और  परियोजनाओं  पर  संसाधनों  की  उपलब्धता  के  अनुतार  प्रगति  हुई
 आठवीं  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 विवरण

 से  सातवीं  योजना  (1985-90)  )  में  शुरू  की  गई  प्रमुश्न  परियोजनाओं  का  ब्यौरा
 नीचे  दिया  गया  है  :--
 ओर है  ख

 क्रम  सं०  परियोजना  का  नाम  जिसमें  अनुमानित  समय  अनुसू वी
 कार्य  शुरू  लागत
 किया  गया  रु०

 2  3  4  5

 मई  लाइने

 गुना-इटावा  256  संसाधनों  की
 उपलब्धता  पर
 निर्भर  करेगी  ।

 आसान  परिथर्तन

 2.  छपरा-भौंडिहार  86  संसाधनों  की
 उपलब्धता  पर
 निर्भर  करेगी  ।

 रेल  विद्वतोक्रण

 ३.  22.96
 खंड  का  कुछ  भाग

 उत्तर  प्रदेश  में।पड़ता
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 _  ०

 कंप्यूटरोकरण

 लखनऊ  1988-89
 यात्री  आरक्षण  प्रणाली

 गोरखपुर  1989-90

 यात्री  आरक्षण  प्रणाली

 माल  गाड़ी  परिचालन  8 ६पालन

 सूचना  उत्तर  रेलवे

 कारखाने  ओर  शेड

 26

 खानआलमपुरा
 साल  डिब्बा  मरम्मत
 लाइनों  में  सुधार

 मुगलसराय
 मौजूदा  फ्लेश  बट  झलाई
 संयंत्र  का  बदलाव

 मुगलसराय
 बो०  ओ०  एक्स०

 एन०  रेंकों  के  लिए  प्राथमिक

 अनुरक्षण  डिपो  का  विरास

 गाजियाबाद  वारबाग  1986-87
 धारण  क्षमता  बढ़ाकर
 की  से  ओवर-हाल  करने

 के  विद्युत  लोको
 शेड  का  विस्तार

 वारबाग  6-87
 बिजली  रेल  इंजनों
 की  आवधिक  ओवर-हाल
 की  सुविधाओं  का  सृजन

 रेल

 इंजनों  के लिए  डीजल
 शेड  का  निर्माण

 2.00

 320

 6.22

 2.  27

 4.0

 6.0

 5

 पूरी  हो  चुकी  है  ।

 पूरी  हो  चुको  है  ।

 1994-95  5

 पूरी  हो  चुकी  है

 30-4-1992

 पूरी  हो  चुकी

 पूरी  हो  चुकी  है  ।

 पूरी  हो  चुकी  है  ।

 पूरी  हो  चुकी
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 1

 13.

 13.

 2  3

 बिजली  1987  88
 रेल  इंजनों  के  लिए
 अतिरिक्त  भनुरक्षण
 सुविधाएं

 इलाहाबाद---सवारी
 डिब्बा  अनु  रक्षण  सुविधाओं
 का  माधुनिकीकरण

 वाराणसी--डीजल
 रेल  इंजन  कारखाना
 निर्माण  क्षमता  बढ़ाकर

 इंजन  कश्मा

 सिगनल  और  दूर  संचार

 रूट  रिले  1987-88
 अन्तर्पाशन

 मुगलस  वाराणसी —  8
 सोननमर  केन्द्रोकृत
 यातायात  नियंत्रण

 कुछ  भाग  उ०  प्र०
 में  पड़ता

 दिल्ली-बुगलस राय 1987-88
 रूट  रिले  अन्तर्पाशन

 सहा  टू डला-मुगलस राय  88-89
 रूट  रिले  अन्तर्पाशन

 दिल्ली-बुगलस  राय  8
 अल  रेडियो  संचार
 नियंत्रण  के  लिए  गाड़ी

 टू  डला-मुगलस  राय

 मौजूदा  सुक्ष्मतरंग
 संपर्क  का  34  एम
 बिट  डिजिटल  सुक्ष्मतरंग
 से  बदलाव

 3.66

 3.64

 19.49

 14.19

 2.09

 30.08

 5

 31-12-1992

 पूरी  हो  चुकी

 31-3-1994

 1993

 1994

 1992

 1992

 1993

 1993
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 बिन  उतर  1991

 बन्यजोवन  एवं  पारिस्थितिको  का  संवर्धन

 जिसुवाद  ]

 श्री  रामाथय  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  भारत  और  वन्यजीवन  एवं  पारिस्थितिकी  के  संवधंन  हेतु  सहयोग
 करने  पर  सहमत  हो  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  अन्य  देशों  ने  भी  इसे  संबंध  में  अपना  सहयोग  देने  के  लिए  सहमति  व्यक्त  की
 और

 यदि  तो  ऐसे  देशों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और
 अमरीका  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  उप-आयोग  के  पर्यावरण  और  पारिस्थितिकी  से  सम्बन्धित  कार्य
 दल  की  22-23  1991  को  नई  दिल्ली  में  आयोजित  बंठक  में  दोनों  दैशों  के  बीच
 पर्यावरणीय  पर्यावरणीय  सूचना  प्रदूषण  निवारण  तथा  स्वच्छ  प्रौद्योगिकियां
 भावी  सहयोग  के  अभिनिर्धारित  क्षेत्र  हैं  ।

 और  हालांकि  अनेक  देशों  के सःथ  सहयोग  किया  जा  रहा  किन्तु  पर्यावरण
 के  क्षेत्र  मे ंसहयोगाह्मक  परियोजनाएं
 कनाडा  ओर  आस्ट्रेलिया  के  साथ  चल  रही  हैं  ।

 पश्चिसों  घाटों  पर  वनों  को  झूम  खेतो  ओर  चोरो-छिपे  शिकार  करना

 #71.  श्री  संजय  लाल  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  घन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पश्थिमी  घाटों  में  वनों  की  झूम  खेती  ओर  चोरी-छिपे  शिकार
 किये  जाने  के  बारे  में  जानकारी  जिसके  कारण  वनों  के  शीघ्र  समाप्त  होने  के  साथ-प्ताथ  वनस्पति
 भौर  जीव-जस्तुओं  के  अस्तित्व  को  खतरा  पैदा  हो  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 सरकार  ने  पश्चिमी  घाटों  में  वन्यजीवन  संरक्षण  ओर  पारिस्थितिकी  सन्तुलन  बनाये
 रखने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किये  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कमल  :  और  पश्चिमी
 घाटों  में  गोवा  केरल  और  तमिलनाडु  राज्य  भाते  हैं  ।

 बड़े  पैमाने  पर  वननाशन  का  कोई  मामला  सामने  नहीं  आया  फिर  चन्दन  की
 लकड़ी  की  तस्करी  के  मामले  केन्द्रीय  सरकार  के  ध्यान  में  आये  हैं  ।

 वन्य  विशेषकर  हाथी  के  चोरी-छिपे  शिकार  के  छिट-पुट  मामले  सामने  आए  हैं  ।
 कर्नाटक  और  केरल  में  झूम  खेती  के  छिट-पुट  मामलों  की  भी  रिपोर्ट  मिली  है  ।

 28



 $  1913  लिखित  उत्तर

 ।  केस्द्रीय  सरकार  वनों  और  वन्यजीवों  की  सुरक्षा  के  लिए  केन्द्रीय  रूप  से  प्रायोजित

 ५  अनेक  स्कोमों  के  जरिए  राज्य  सरकारों  की  सहायता  करती  रही  वन्यजीव  अधिनियम
 को  अधिक  कड़ा  बनाया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  क्षेत्र  की  पारिस्थितिकी  से  संबंधित  एक  समन्वित  कार्यान्‍्मुख
 संधान  विकास  और  विस्तार  स्कीम  भी  शुरू  को  है  ।

 ‘  दक्षिण-पूर्व  रेलबे  का  विभाजन

 +12,  श्री  राम  कृष्ण  कोंताला  :  क्‍या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विशाखापत्तनम  को  मुख्यालय  बनाकर  दक्षिण-पृर्व  रेलवे  जोन  को  दो  भागों  में
 विभाजित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्री  सो०  के०  जाफर  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 समस्‍तोपुर-प?ना  रेलगाड़ी  का  रदृद  किया  जाना

 +*73.  थ्री  भोगेला  झा  :  क्‍या  रेल  मसंत्रो  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 ह  क्‍या  समस्तीपुर  और  पटना  के  बीच  चलने  वाली  एक  मात्र  सीधी  रेलगाड़ी  को  रह
 “  कर  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  रेलगाड़ी  को  पुनः  कब  से  चलाये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  संत्री  सो०  के०  जाफर  :  जो  हां  ।

 d  हाजीपुर  और  पटना  के  बीच  2-3-1982  से  महात्मा  गांधी  सेतु  चालू  कर  दिए  जाने
 के  रेल  यातायात  में  कमी  हो  जाने  के  कारण  ।

 इस  गाड़ी  को  पुनः  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 आयुर्वेदिक  ओर  होस्योपंथी  चिकित्सा  पद्धतियों  को  प्रोत्साहन

 “74,  श्री  पवन  कुसार  बंसल  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संज्रो  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  2000  ई०  तक  सभी  के  लिए  स्वास्थ्यਂ  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  हेतु  सरकार
 का  आयुववेदिक  और  होम्योपैथी  चिकित्सा  पद्धतियों  को  प्रोत्साहित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  क्रिए  जाने  का  विचार  है  ?

 *  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भन्‍्त्रो  एम०  एल०  :  हां  ।

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  नीति  में  सन्‌  2000  ईसवी  तक  सबके  लिए  स्वास्थ्य  के  हमारे

 29.



 लिबित  उसंर  26  1991-

 राष्ट्रीय  लक्ष्य  के  सन्द्न  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  परिचर्या  प्रदान  करने  के  लिए  आधुनिक  चिकित्सा  की

 भूमिका  को  संपूरित  करने  हेतु  देशी  चिकित्सा  पद्धति  भीर  होमियोपथी  की  महत्वपूर्ण  भुमिका
 निश्चित  की  गई  है  ।

 सरकार  चिकित्सा  ओषधों  के  गुणवत्ता  नियंत्रण  तथा  अनुसंधान  में  सुधार  लाने  के
 लिए  अति  महत्वपूर्ण  निविष्टियां  प्रदान  कर  रही  है  ।

 बाबा  साहेब  अम्बेडकर  के  नाम  से  विश्वविद्यालय  I.

 ]

 *95.  को  रास  बिलास  पासवान  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  दो  व  पूर्व  लखनऊ  में  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  के
 नाम  से  एक  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्रो  अजुन  :  भौर  लखनऊ  में  डा०
 भीमराव  अम्बेडकर  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  संबंधी  एक  अधिनियम  1989  में
 उत्तर  प्रदेश  राज्य  विधान  मण्डल  द्वारा  पारित  किया  गया  राज्य  सरकार  द्वारा  भेजी  गई

 सूचना  के  बिश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  लिए  राज्य  द्वारा  244  एकड़  भृमि  प्राप्त  की
 गई  है  ओर  निर्माण  संबंधी  कार्य  भी  शुरू  हो  गया  राज्य  सरकार  ने  अब  तक  विश्वविद्यालय  ६

 स्थापित  करने  के  लिए  21.92  करोड़  रुपये  की  राशि  दी  है  ।

 कर्नाटक  एक्सप्रेस  बुघंटना

 ]
 *76.  टी  सी०  पो०  सुदाल  गिरियय्या  :

 थी  थो०  क्ीनिवास  प्रसाद  :

 क्या  रेल  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बंगलौर  के  निकट  हाल  ही  में  कर्नाटक  एक्सप्रेस  दृषटना  में  कितने  व्यक्तियों  की

 मृत्यु  हो  गई  तथा  कितने  व्यक्ति  घायल

 (a)  इस  रेल  दुघंटना  के  कारण  क्‍या

 मृतकों  के  परिवारों  को  तथा  घायल  व्यक्तियों  को  मुआवजे  के  रूप  में  कितनो-कितनी
 राशि  दी  गयी  और

 भविष्य  में  ऐसी  दुर्घटनाओं  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्री  सो०  के०  जाफर  :  इस  दुघंटना  में  29  व्यक्तियों  की  जाने  “-

 गईं  तथा  23३  व्यक्तियों  को  चोट  ह

 39
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 से  रेल  संरक्षा  दक्षिण  क्षेत्र  जो  इस  दुर्घटना  की  सांविधिक

 जांच  कर  रहे  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  ।

 अनुग्रह-राहृत  के  रूप  मृत  व्यक्तियों  के  निकट  संबंधियों  को  1,45,000  र०  ओर
 घायल  व्यक्तियों  को  39,250  रु०  की  राशि  का  भुगतान  किया  गया  है  ।

 शिशु  मृत्यु

 #77,  झी  गिरधारों  लाल  भाग व  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याम  मंत्रो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  में  शिशु  मुत्यु-दर  क्या

 क्या  राजस्थान  में  शिशु  मृत्यु-दर  राष्ट्रीय  औसत  से  अधिक  और

 यदि  तो  इसको  कम  करने  के  लिए  कौन-कौन  से  कदभ  उठाने  का  विधार  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  एम०  एल०  :  से  17  राज्यों
 की  नमूना  पंजीयन  पद्धति  पर  आधारित  भारत  के  महापंजीयक  द्वारा  ययासूचित  वर्ष  1990  की

 शिशु  मृत्यु-दर  जिसके  लिए  आंकड़े  भारत  के  महापंजीयक  द्वारा  एकत्र  किए  जाते  संलग्न  विवरण
 में  दर्शाई  गई  है  ।  इस  अनुमान  के  अनुसार  अखिल  भारत  की  शिशु  मृत्यु-दर  80  प्रति  हजार
 जीवित  जन्मों  की  तुलना  में  राजस्थान  की  शिशु  मृत्यु-दर  83  प्रति  हजार  है  ।

 देश  में  शिशु  मृत्युदर  कम  करने  के  लिए  पहले  से  ही  कई  कार्यक्रम  चलाए  गए  हैं  जिसमें
 राजस्थान  भी  शामिल  इन  कायंक्रमों  में  व्यापक  रोग  प्रतिरक्षण  ओरल

 रिहाइड शन  थिरेपी  बच्चों  में  तीव्र  श्वसनीय  संक्रमण  की  रोकथाम  संबंधी
 पौषणिक  रकक्‍ताल्पता  के  विरुद्ध  रोग  निरोधक  कार्यक्रम  और  आयरन  और  विटामिन  की  कमी
 से  होने  बाली  रतौंध्री  संबंधी  कार्यक्रम  शामिल  हैं  ।

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राजस्थान  में  प्रमुख  शिशु  उत्तरजीविता  उपचारों  को
 आगे  और  सुदृढ़  विस्तार  करने  का  विचार  तीव्र  श्वसनीय  संक्रमण  नियंत्रण  जिसे
 राज्य  के  केवल  दो  जिलों  में  ही  कार्यान्वित  किया  जाता  उसे  चरणवार  ढंग  से  पूरे  राज्य  में

 कार्यो  न्वित  किया  जायेगा  ।  विटामिन  और  भआायरन  की  कमी  की  रोग  निरोधक  योजना
 समय  केवल  30  प्रतिशत  लाभाथियों  को  कवर  करती  अब  सभी  पात्र  लाभाथियों  को  कबर  करने
 के  लिए  व्यापक  बनाया  जायेगा  ।

 उपयु बत  उपचारों  के  कार्याप्ववन  और  व्यापक  रोग  प्रतिरक्षण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कवरेज
 स्तरों  में  सुधार  और  ओरल  रिहाइड्र शन  थिरेपी  कार्यक्रम  से  आशा  की  जाती  है  कि  शिशु  मृत्यु-दर
 जो  1989  की  96  प्रति  हजार  जीवित  जन्मों  स ेघटकर  1990  में  83  पंजीयन  पद्धति

 रह  गई  है  ।  यह  दर  और  भी  कम  हो  जायेगी  ।

 -



 लिखित  उत्तर

 विवरण

 नमूना  पंजोकरण  पडति

 प्रमुख  राज्यों  की  अनुमानित  शिशु  1990

 1.  आंध्र  प्रदेश  70

 2.  असम  77

 3.  बिहार  75

 4.  गुजरात  72

 5.  हरियाणा  69

 6.  हिमाचल  प्रदेश  68

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  70

 8.  कर्नाटक  71

 9.  केरल  17

 10.  मध्य  प्रदेश  111

 11.  महाराष्ट्र  58

 12.  उड़ीसा  123

 13.  पंजाब  55

 14.  राजस्थान  83

 15.  तमिलनाडु  67

 16...  उत्तर  प्रदेश  98

 17.  पश्चिम  बंगाल  63

 भारत  80

 भुवनेश्वर-म॒ुम्यई  उड़ान  को  पुनः  शुरू  करमा

 |
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 *78.  झी  सुभाष  चर  नायक  :

 डा०  कातिकेश्थर  पात्र  :

 क्या  सागर  बिश्नानन  ओर  पयंटन  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 26  1991
 ena  परम  ५५  नी  कर  पान  नन  मनन  न  न  कल  rs

 «



 $  1913  लिखित  उत्तर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भुवनेश्वर-मुम्बई  के  बीच  विमान  सेवा  पुनः  शुरू  करने  तथा

 भुवनेश्वर  को  विमान  सेवा  द्वारा  मद्रास  भर  बंगलौर  से  जोड़ने  का

 यद्दि  तो  इतके  क्‍या  कारण

 क्‍या  भुवनेश्वर  से  तथा  वहां  के  लिए  अंतर्राष्ट्रीय  उड़ानें  शुरूकरने  का  भी  कोई
 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  से  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  भन्त्रो  माधव  राज  और  1-11-1991  |
 से  भुवनेश्वर  को  बम्बई  और  मद्रास  से  हवाई  सेवा  से  जोड़  दिण  गया  कलकत्ता  के  साथ

 भुवनेश्वर  पहले  से  ही  विमान  सेवा  से  जुड़ा  हुआ  है  ।  भुवनेश्वर-पोर्ट  ब्लेयर  ओर  भुवनेश्वर-बंगलौर
 मार्गों  पर  विभान  क्षमता  की  कमी  और  अपर्याप्त  यातायात  की  संभावना  के  इस  समय  इन
 मार्गों  पर  सेवा  आरंभ  करने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 भुवनेश्वर  भारत  में  मुख्य  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रवेश  द्वार  स्थलों  के  साथ  पर्याप्त  रूप  से  जुड़ा

 हुआ  है  ।

 रेल  विभाग  में  कर्मचारियों  को  संख्या  में  कटौती  हैं

 *79,  करी  राजेन्त्र  कुमार

 भी  सर्थ  नारायण  सिह  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रेल  विभाग  निकट  भविष्य  में  कमंचारियों  की  संख्या  म ेभारी  कटोती  करने  को

 बोजना  बना  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  ऐसा  कदम  उठाने  के  क्‍या  कारण

 और

 इस  योजना  के  अंतर्गत  छंटनी  किये  जाने  वाले  कर्मचारियों  को  क्‍या  वेकल्पिक

 मुआवजा  देने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्री  सो०  के०  जाफर  :  जी  नहीं  ।

 भौर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भूकम्प  का  सानव  शरोर  पर  प्रभाव

 *80.  डा०  खक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  :

 भी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :

 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  संत्रो  बह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  24  1991  के  टाइम्सਂ  में
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 विकटिम्स  प्रोन  डु  किडनी  फेल्योरਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया
 गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्‍या  हैं  तथा  हाल  हां  में  भूकम्प  से  प्रभावित  हुए  उत्तर
 प्रदेश  वासियों  के  लिए  क्या  एहतियाती  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  एम०  एल०  :  हां  ।

 राज्य  सरकार से  प्राप्त  हुई  सूचना  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  में  हाल  ही  में  आए  भूकम्प
 से  प्रभावित  लोगों  में  गुर्दे  निष्क्रिय  होने  जेसी  कोई  समस्या  पैदा  नहीं  हुई  है  ।

 नमक  को  आयोडोन  यूक्‍त  बनाना

 622.  भरी  सनत  कुमार  संडल  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  ।
 क्‍या  नमक  को  आयोडीन  युक्त  करने  के  कार्यक्रम  की  स्थिति  शोचनीय

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भर

 1992  तक  सम्पूर्ण  रूप  से  नमक  को  आयोडीन  युक्त  करने  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  हेतु
 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  डो०  के०  तारादेबो
 से  गलगन्ड  की  रोकथाम  के  लिए  भारत  सरकार  ने  देश  में  1992  तक

 खाद्य  नमक  के  व्यापक  आयोडीकरण  का  निर्णय  लिया  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  नमक  के
 आयोडीक रण  की  योजना  के  अन्तगंत  निर्धारित  लक्ष्य  तथा  उपलब्धियां  इस  प्रकार

 ©
 वर्ष  लक्ष्य  उपलब्धियां

 1988-89 9  22.90  21.00

 1989-90  30.00  22.56

 1990-91  40.00  25.06
 oo  फफऋफफउ७  ७  उ  उ  रउ  रअूृइञइ्छइछू्  तफक्‍ृफछ  छ>अछ  छू  छ  छ  ७  ७

 यह  महसूस  किया  गया  है  कि  आयोडौकृत  नमक  का  उत्पादन  इष्टतम  स्तर  तक  नहीं  हो
 पाया  है  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  बहुत  से  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  अभी  भी

 कृत  न  किए  गए  नमक  की  बिक्रो  पर  पूरो  तरह  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना  ऐसे  प्रतिबंधात्मक
 आदेशों  के  न  होने  के  कारण  इन  क्षेत्रों  मे ंभायोडोकृत  नमक  की  अधिक  मांग  नहीं  इस  कारण
 आयोडीकृत  नमक  के  निर्माता  अपने  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  इच्छुक  नहीं  होते  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  ऐसी  सभी  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  जिन्होंने  अपने
 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  खाद्य  प्रयोजनों  के लिए  आायोडीकृत  न  किए  गए  नमक  के  इस्तेमाल  पर
 प्रतिबम्ध  लगाने  की  अधिसूचना  अभी  तक  जारी  नहीं  की  अविलम्ब  ऐसी  जारी  करने
 को  लिखा

 ह॒
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 सरकार  आयोडीकृत  नमक  के  निर्माताओं  को  अपना  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  भी  राजी

 कर  रही

 दिल्‍ली  में  भोड़भाड़  वाले  रेल  फाटकों  पर  उपरि  पुल

 663.  श्री  विजय  नवल  पाटिल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बतामे  की  क्रुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्रों  मे ंविभिन्‍न  रेल  फाटकों  पर  यातायात
 के  जाम  होने  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  कितने  रेल  फाटकों  पर  यातायात  जाम  होता

 क्‍या  सरकार  का  जनता  की  सुविधा  के  लिए  इन  फाटकों  पर  उपरि  पुलों  का  निर्माण
 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  मल्लिकाज  :  जी  हां  ।

 और  दिल्ली  नगर  निग्रम  द्वारा  निक्षेप  शर्तों  पर  प्रायोजित  मधुबन
 के  समीप  गुड्स  परिहाये  लाइन  पर  समपार  सं०  2  ए  के  समीप  भूमिगत  मार्ग  के  निर्माण  का
 प्रस्ताव  इस  समय  योजना  स्तर  पर  अन्य  समपारों  पर  ऊपरी/निचले  पुलों  के  निर्माण  पर  रेलों
 द्वारा  तभी  विचार  किया  जा  सकता  है  जब  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  नियमानुसार  लागत  वहन
 करने  कौ  विधिवत  सहमति  के  साथ  इनके  लिए  प्रस्ताव  प्रायोजित  किए  जाएं  ।

 वक्षिण-पूर्व  रेलवे  में  रेलबे  लाइनों  का  विशद्यतोकरण

 665.  क्री  गोपोनाथ  गजपति  :  कया  रल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण-पृ्व॑  रेलवे  में  रेलवे  लाइनों  के  विद्युतीकरण  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई
 उड़ीसा  में  खुर्धा  रोड  डिवीजन  भौर  हाल  ही  में  बनाये  गये  सम्बलपुर  डिवीजन  के

 पूरे  मार्ग  का  विश्यतीकरण  कब  तक  कर  दिया  और

 इन  डिवीजनों  का  शीघ्रता  से  विद्युतीकरण  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
 गये  हैं  ५

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  मल्लिकाजु  :  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  पर  2294
 मांग  कि०  मी०  का  विद्युतीकरण  कर  दिया  गया  जो  ब०  ला०  के  रेल  नेटवर्क  का  40.56%
 है  ।

 दक्षिण  पृ  रेलवे
 के

 खोरधा  रोड  और  सम्बलपुर  मंडलों  में  आमे  वाले  किसी  भो  खंड
 के  विद्युतोकरण  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 इंडियन  एयरलाइस्स  के  बोइंग  734  थिमान  को  क्षति

 666.  भी  विजय  कूमार  यादव  :  क्‍या  नागर  जिसासस  ओर  पर्ेटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पालम  हैंगर  में  इंडियन  एयरलाइंस  के  बोइंग  734  विमान  को  29

 1991  को  आग  लगने  से  काफी  नुकसान  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  की  गई  है  और  इसकी  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  माधव  राव  :  ओर  हां  ।

 बोइंग  737  विमान  वी  ०  टी०  ई०  जी०  एम०  का  29  1991  को  हैंगर  संख्या  2  में

 अंतिम  जांच  ]  निरीक्षण  किया  जा  रहा  था  जब  अग्रिम  कार्गो-होल्ड  तथा  केबिन  में  कार्य  कर  रहे
 व्यक्तियों  न ेएक  तेज  रोशनी  कौ  चमक  देखी  ।  विमान  की  दायों  तरफ  की  2  नम्बर  केबिन  खिड़को
 के  साथ  फ्लैश  अग्नि/धुएं  को  देखने  के  पश्चात  के  कामिक  अग्नि-शमनों  के  साथ  दोड़  पड़े
 तथा  आग  को  नियंत्रित  कर  खिड़की  के  नीचे  फ्लोर  बो्  लेबल  पर  मुख्य
 आक्सीजन  पाईप  लाइन  को  दूटा  हुआ/जला  हुआ  पाया  गया  और  लगभग  एक  फुट  लम्बा  टुकड़ा
 गायब  पाया  गया  ।

 और  नागर  विमानन  महानिदेशालय  मामले  की  जांच  कर  रहा

 सामान  का  परिवहम

 667.  भरी  जाओ  पर्वास्डोल  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 रेल  द्वारा  सामान  के  परिवहन  को  आसान  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  पिछले  दो
 वर्षों  के दौरान  कया  कदम  उठाए  गए

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  दस  किलोमीटर  के  लिए  प्रत्येक  क्विटल  भार  के

 लिए  रेल  भाड़  की  दर  का  वर्षवार  ब्यौरा  क्‍या  और

 आमामोी  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  कितने  वेगन  बढ़ाए  जाएंगे  ?

 रंल  संत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एम०  मल्लिकाजु  :  उच्च  क्षमता  वाले  आधुनिक
 माल  डिब्बे  लम्बी  और  भारी  गाड़ियां  ब्लाक  रेक  संचलन  पर  कड़ी  नजर  रखने  और

 ग्राहकों  को  कंटेनर  सेवाएं  प्रदान  करने  पर  जोर  देने  जैसे  उपायों  से  रेलों  को  अधिक  यातायात  ढोने
 तथा  ग्राहकों  की  संतुष्टि  का  स्तर  बढ़ाने  में  मदद  मिली

 माल  भाड़ा  संरचना  में  पण्यों  क ेलिए  किए  गए  वर्गीकरण  तथा  क्षण  हूरी  के  आधार
 पर  रेल  माल  भाड़ा  दरों  का  परिकलन  किया  जाता  है  ।
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 ee  रख  प्रति किलोमीटर के लिए प्रति fers की  भफ  एफ७फऊछआ0फऊअआअरअछअछ

 प्रति  किलोमीटर  के  लिए  प्रति  क्विटल  की  ओसत  दर  नीचे  दी  गई  है  :--

 3.25

 3.20

 लगभग  27,500  यूनिटों  के हिसाब  माल  डिब्बों  के  अधिप्राप्त  किये

 जाने  का  प्रस्ताव  है  लेकिन  यह  योजना-आबंटन  पर  निर्भर  करेगा  ।  साथ-साथ  माल  डिब्बों  को

 ताकारा  किये  जाने  के  कारण  यह  वृद्धि  बहुत  कम  होगी  ।

 जलाबन  को  लकड़ो  और  बन  उत्पादों  तक  आदिवासियों  की  पंठ

 668.  भ्री  शिव  शरण  वर्मा  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंजो  जलावन  की  लकड़ी  और  वन
 उत्पादों  तक  आदिवासियों  की  पैठ  के  बारे  में  26  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 4390  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भावश्यक  सूचना  एकत्र  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसमें  देरी  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  सभो  राज्य
 सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  से  अपेक्षित  सूचना  भेजने  का  अनुरोध  किया  गया  आंध्र
 अशगाचल  अण्डमान  और  निकोबार

 दादइरा  और  नागर  हवेली  से  प्राप्त  सूचना  से  पता  चलता  है  कि  आदिवासियों  के  हित  के
 विरुद्ध  उनके  किसी  पारम्परिक  अधिकार  को  समाप्त  नहीं  किया  गया  अन्य  राज्यों/संध  शासित
 प्रदेशों  से  उत्तर  प्रदेश  से  उत्तर  प्राप्त  किये  जा  रहे  हैं  ओर  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दिये
 जायेंगे  ।

 भारतोय  हाको  टीम  के  सदस्यों  को  सामान  को  सिगापुर  हथाई
 अड्डे  पर  बिसान  से  बाहुर  उतारगा

 669.  भोजतो  गोता  मुखर्जो  :

 भरो  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 कया  नागर  थिसानन  ओर  पयेटन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आकलैंड  से  सिंगापुर  होते  हुए  वापस  आते  समय  भारतीय  हाकी  टोम  के  सदस्यों

 )  के  सामान  को  सिंगापर  हवाई  अड्डे  पर  विमान  से  उतार  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 कद  ण  ी  ऑन  न नमन

 क्‍या  एयर  इंडिया  के  प्राधिकारी  भारतीय  टीम  को  रात्रि  में  ठहरने  की  सुविधा  प्रदान

 करमे  में  विफल  रहे  और
 हे

 यदि  तो  उनके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्रों  माधव  राव  :  और  टीम  ने  स्वयं

 ही  विमान  पर  सवार  न  होने  का  तिर्णय  जिया  था  क्योंकि  वे  अधिक  सामान  की  समस्या  से  निपटने

 के  लिए  कुछ  समय  चाहते  थे  ।

 (4)

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 लव्दास  में  खिकारा  तथा  बारहंसिगा  का  लुप्त  होना

 670.  भरी  गुददास  कासत  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कषपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लद॒दाख  में  दुलंभ  तिब्बती  चिकारा  तथा  बारहसिंगा  लुप्तप्राया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  काले  गद्दन  वाली  सारतसें  भी  वहां  से  अन्यत्र  जा  रही  भौर

 यदि  तो  इन  दुलंभ  प्रजातियों  का  बचाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  है  भथवा
 उठाने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कसल  :  तिब्बती  चिकारा  और
 तिब्बती  बारहसिंगा  इस  देंश  में  वन्‍्यजीवों  की  अत्यन्त  खतरे  में  पड़ी  प्रजातियों  में  से

 इन प्रजातियों  की  आबादी  में  कमी  के  मुख्य  कारण  निम्नलिखित  हैं  :--

 (1)  वासस्थलों  को  निरावृत्त  और  नष्ट  होगा  ।

 (  2)  मांस  और  खाल  के  लिए  इन  प्रजातियों  का  अवेध

 काली  गर्दन  बाली  सारस  के  मुख्य  प्रजनन  क्षेत्र  चीन  में  लददाख  इस  ब्रजाति  के
 वासस्थल  क्षत्र  के  बाहरी  अंचल  में  आता  इस  प्रजाति  के  हाल  में  किये  गये  सर्वेक्षणों  के  दौरान

 लद॒दाख  के  चुसूल  और  हाननले  क्षेत्रों  में  काली  गदंन  वाले  बहुत  कम  सारस  देखे  इस  प्रजाति
 की  भारतीय  आबादी  को  अत्यन्त  संकटापनन  समझा  जाता  है  ।

 इस  प्रजाति  के  परिरक्षण  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  और  उठाए
 जाएंगे  :--

 (1)  जम्मू  व  कश्मीर  वन्यजीव  अधिनियम  के  तहत  इस  प्रजाति  को  पूर्ण  कानूनी
 सुरक्षा  प्रदान

 (2)  इन  प्रजातियों  को  अवेध  शिकार  से  बचाने  के  लिए  सेना  का  सहयोग  लेना  ।

 (3)  आवधिक  स्थिति  सर्वेक्षण  करना  और  इस  प्रजाति  के  दिखाई  देने  के  बारे  में  सूचना
 एकत्र  करता  ।
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 (4)  इस  क्षेत्र  में  राष्ट्रीय  उद्यात  और  अभयारण्य  स्थापित  करना  ।

 (5)  उद्यानों  और  अभ्यारण्यों  क ेविकास  और  प्रबन्ध  के  लिए  राज्य  प्रकार  को  केन्द्रीय

 सहायता  प्रदान  करना  ।

 कला  भोर  सांस्कृतिक  धरोहर  के  लिए  भारतीय  राष्ट्रीय  न्याय

 671.  श्री  राम  नाईक  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कला  और  संस्कृतिक  धरोहर  के  लिए  भारतोय  राष्ट्रीय  न्यास  को  पिछले  तीन
 वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  कितनी  अनुदान  राशि  स्वीकृत  की  गई  तथा  कितनी  राशि  भुगतान  की

 े

 इन  वर्षों  के  दोरान  न्याय  द्वारा  वास्तव  में  कितनी  राशि  व्यय  की

 क्‍या  इस  न्यास्त  की  कार्य  समिति  का  प्रतिवेदन  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दिया  गया
 और

 यदि  तो  प्रतिवेदन  में  उल्लिखित  कमियों/सुझावों  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही
 की  गयी  है/किये  जाने  का  विचार  है  ?

 झानव  संसाधन  विकास  संत्रो  अज  न  5  करोड़  रुपये  के  कोर्पंस  फंड  के
 भाग  के  रूप  में  2  वर्षों  अर्थात्‌  1988-89  और  1989-90  में  प्रत्येक  वर्ष  एक-एक  करोड़  रुपये

 राशि  प्रदान  की  गई  ।

 )  वर्ष-बार  किया  गया  वास्तविक  व्यय  :

 1988-89  9  48,57,769  रुपए

 1989-90  66,52,863  रुपए

 1990-91  93,54,240  रुपए

 कोई  कार्य  समिति  नहीं  बनायी  गई  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रखिल  भारतीय  आयुविशात  संस्थान  के  अधोक्षक  द्वारा  प्राप्त  कियें  गये
 संसद  सदस्यों  के  पत्र

 672.  भरो  अजु  न  सिह  यादव  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 |

 मखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  के  चिकित्सा  अधीक्षक  को  पिछले  महीनों  के
 दोरान  संसद  सदस्यों  से  कितने  पत्र  प्राप्त  हुए

 उन  पर  की  गयी  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  संसद  सदस्यों  के  पत्रों  को  सर्दंव  स्वीकार  किया  जाता  और
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 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिथार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबी
 :  से  अखिल  भारतीय  आयुरविज्ञान  संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  संस्थान  के

 चिकित्सा  अधीक्षक  के  कार्यालय  में  पिछले  6  महीनों  के  दौरान  संसद  सदस्यों  के  97  पत्र  प्राप्त

 हैं  जो  अधिकतर  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  अस्पताल  में  रोगियों  के  इलाज  के  संबंध  में

 ओर  इन  सभी  पत्रों  पर अखिल  भारतोय  आयुविज्ञान  संस्थान  अस्पताल  को  रेफर  किए  गए  रोगियों
 को  परामशं  देने  और  उनसे  मिलने  का  समय  निर्धारित  करने/अनुवर्ती  कारंवाई  करने  के  संबंध  में

 तश्काल  कारंवाई  की  गई  है  ।

 सोमेंट  फंकिट्रयों  द्वारा  होने  बाला  प्रदूषण

 673.  श्री  बी०  धर्म  भिक्षम  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सीमेंट  भऔद्योगितर  क्षेत्रों  में  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  राज्य
 प्तरकारों  को  निर्देश  दिये  और

 जो  हकाइयां  सीमेंट  प्रदूषण  को  रोकने  के  उपाय  कर  रही  उनकी  राज्य-वार  संख्या
 क्या  ;

 पर्यावरण  ओर  थन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  केन्द्र  सरकार
 ने  राज्य  सरकारों  के  परामश्श  से  सीमेंट  इकाइयों  सहित  भारी  प्रदूषण  फंलाने  वाले  सभी  उद्योगों  को
 31-12-1991  तक  निर्धारित  बहि:स्राव  तथा  उत्सजेन  मानकों  को  पूरा  करने  का  निर्देश  दिया
 है  ।

 सरकार  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  सोमेंट  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  जि
 इकाइयों  ने  उपाय  किये  उनकी  राज्यवार  संख्या  नीचे  दी  गई

 हब मन बच
 कम  संख्या  राज्य  इकाइयों  को  संख्या

 2  3

 1.  आन्प्र  प्रदेश  15

 2.  बिहार  1

 3.  गुजरात  15

 4...  हरियाणा  2

 5.  मे  कर्नाटक  7
 ‘

 6.  केरल  2

 1.  मध्य  प्रदेश  10
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 1  2
 ह

 |

 महाराष्ट्र

 पा

 राजस्थान  8

 6

 11.  उत्तर  प्रदेश  4

 12.  पश्चिम  बंगाल  |

 13.  हिमाचल  प्रदेश  |  1
 _  9$£  ररफरफरफरफ  फ  फ

 फरनचञ_ञ-रझर

 जेतक  एक्सप्रेस  में  आगरा  फोर्ट  स्टेशन  के  लिए  आरक्षण  कोटा

 674,  श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  क्‍या  रेल  खत  यह  बाते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्‍ली  से  उदयपुर  जाने  काली  चेतक  एक्सप्रेस  रेलगाड़ी  में  जागरा  फोर्ट

 स्टेशन  के  लिए  आरक्षण  कोठा  उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रस्ताव

 (aq)  यदि  तो  कब  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  भीर

 यदि  तो  इसके  कथा  कारण हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आगरा  इस  गाड़ी  के  मार्ग  में  नहीं  आता  आरक्षित  स्थान  की  सीमित  उपलब्धता

 और  इस  गाड़ी  के  मार्ग  में  स्थित  मौजूदा  कोटाधारी  स्टेशनों  पर  कोटे  का  पूर्ण  उपयोग  होने  के

 कारण  2915  दिल्ली-उदयपुर  चेतक  एक्सप्रेस  में  आगरा  फोर्ट  के  लिए  कोई  आउट  स्टेशन  कोटा
 आबंदित  +रना  फिलहाल  अ्यावहारिक  नहों  इच्छुक  यात्री  आगरा  कंट  स्टेशन  पर

 उपलब्ध  आटोटेवस्ट  सुविधा  के  माध्यम  से  गाड़ी  के  प्रारम्भिक  स्टेशनों  को  संदेश  भेजकर  आरक्षण
 प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।

 में  आउट  एजेंसो  को  बन्द  किया  जाना

 ]

 675.  भरी  भुवनेश्यर  प्रसाद  मेहता  :  क्या  रेल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  में  रेलवे  आउट  एजेंसी  को  बन्द  कर  दिया  गया  है  तथा  इसेके

 स्वरूप  यात्रियों  को  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  रेलवे  आउट  एजेंसी  पुनः  खोलने  का  तथा  वहां  आरक्षण  ओर  माल

 परिवहन  काय  करने  का  भी  विचार

 व
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 यदि  तो  कब  तक  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  सल्लिकाणु  भर  हजारीबाग  स्थित

 आउट  एजेंसी  बिहार  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  द्वारा  चलाई  ज्ञा  रही  थी  ।  असन्तोष  जनक  काये

 तथा  अपर्याप्त  यातायात  के  कारण  बिहार  राज्य  परिवहन  निगम  राज्य  कार्य  जारी  रखने  के  लिए

 इच्छुक  न  होने  के  कारण  एजेंसी  को  1-8-1988  से  बंद  करना  पढ़ा

 और  हजारीबाग  में  आउट  एजेंसी  पुनः  खोलने  के  बारे  में  तभी  विचार  किया

 जा  सकता  है  जब  राज्य  सरकार  की  एजेंसी  अथवा  निजी  ठेकेदार  मानक  शर्तों  पर  कार्य  करने  के

 लिए  दृ्छुक  हों  ।

 कक्षा  ।  से  ४  तक  में  प्रविध्ट  किये  गये  छात्रों  को  संख्या

 ]

 616.  भी  सेयद  शाहब॒द्दोन  :  क्या  ानव  संसाधन  थिकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कक्षा  |  से  ४  तक  (6-11  वर्ष  आयु  में  छात्रों  को  प्रविष्ट  दिये  जाने  के  संबंध्न  में

 हुई  उपलब्धियों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 बिहार  में  किशनगंज  और  अररिया  जिलों  के  बारे  में  तत्संबंधी  प्रांकड़े
 क्या

 ब्ष  1989-90,  1990-91  और  1991-92  में  इस  प्रयोजन  हेतु  वास्तविक  रूप  से
 कितनी  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  गई  ओर

 ह

 बिहार  सरकार  द्वारा  पहले  दो  वर्षों  के  दौरान  वास्तविक  रूप  से  कितनी  राशि  ब्यय
 की  गई  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  अजन  :  व्ष  1989-90  से  संबंधित  कक्षा
 LV  के  कुल  नामांकन  अनुपात  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 पांचवें  अखिल  भारतीय  शैक्षिक  सर्वेक्षण  1986  से  संबंधित  ग्रेटर  पुणिया  बिले
 जिसमें  किशनगंज  और  अररिया  जिले  भी  शामिल  के  तत्संबंधी  आंकड़े  निम्नलिखित  हैं  :

 बालक  बालिकाएं  कल

 92.82  49.12  71.04

 और  इन  वर्षों  के  इसे  कार्य  के  लिए  विशेष  क्षय  से  राज्य  सरकारों  को
 कोई  भी  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  नहीं  की  गई  ।
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 विवरण

 कल  नामांकन  अनपात  (1989-90)

 ऋण  राज्य/संघशासित  प्रदेश  कक्षा  1-९

 सं०  (6--

 2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  105.33

 2  अरुणा चल  प्रदेश  102.29

 3.  असम  110.40

 4  बिहार*  81.61

 5,  गोवा  105.30

 6  गुजरात  118.85

 7  हरियाणा  84.46

 8.  हिमाचल  प्रदेश  117.39

 9  जम्मू  और  कश्मीर*  86.17

 10.  कर्नाटक  104.83  3

 केरल  104.5 8
 12.  मध्य  प्रदेश*  103.23

 13...  महाराष्ट्र  120.55

 14...  मणिपुर  111.64
 15.  मेघालय  106.46

 16.  मिजोरम  145.81

 17...  नागालैंड  120.82

 18  उड़ीसा  102.42

 19.  पंजाबਂ  96.69

 20.  राजस्थान  80.06

 21...  सिक्किम  125.25

 43.



 लिथित  जत्तरे  26  1.9941

 2  3

 22...  तमिलनाडु  132.67

 23.  त्रिपुरा  133.07

 24...  उत्तर  प्रदेश  80.26

 25.  पश्चिम  बंगाल*  127.95

 26.  अंडमान  और  सिकोबार  द्वीप  समूह  95.71

 27...  चंडीगढ़  60.78

 28.  दादर  और  नागर  हवेली  96.90

 29.  दमन  ओर  दीव  न

 30.  दिल्ली  93.39

 31...  लक्षद्वीप  153.05

 32.  पांडिचेरी  137.83

 अखिल  भारत  99.96

 $  आंकड़े  वर्ष  1988-89  से  संबंधित  हैं  ।

 रेलवे  को  भूमि  का  श्रतिकमण

 677.  थभो  अरविन्द  जिबेदी  :  कया  रंल  भस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  रेलवे  के  पास  बहुत-सी  खाली  भूमि  है  जिसे  प्रयोग  में  नहीं  लाया
 आता

 यदि  तो  कया  लोगों  ने  इस  भूमि  पर  अनधिकृत  रूप  से  कब्जा  कर  लिया  और

 यदि  तो  रेलवे  की  कितनी  भूमि  पर  अनधिकृत  रूप  से  कब्जा  किया  गया  है  और
 इस  भूमि  को  खाली  कराने  के  लिए  सरकार  क्या  कारंवाई  कर  रही  है  ?

 ह

 रेल  भम्त्रासय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एम०  :  हां  ।

 खाली  भूमि  के  एक  हिस्से  पर  अतिक्रमण  है  ।

 लगभग  2000  हेक्टेयर  रेलवे  भूमि  पर  अनधिक्रृत  कब्जा  इस  भूमि  को  खाली
 कराने  के  लिह  सरकारी  स्थान  अधिभोगियों  की  1971  के

 अनुसार  कारेबाई  को  जातो
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 a  भा

 पश्चिम  बंगाल  में  शलों  का  विकास

 678.  भो  हननान  मोल्लाह  :  क्या  सानव  संसाधन  पंत्रो  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे

 पिछले  एक  के  के  दोरान  खेलों  के  विकास  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  कितने

 प्रस्ताव  भाप्स

 स्वायत्त  खेल  संगठनों  और  स्वयंसेवी  संगठनों  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  ऐसी

 कितनी  योजनाएं  भेजी  गई

 इनमें  से  कितनी  योजनाएं  स्वीकृत  हुई  हैं  और  कितनी  विचाराधीन  और

 इन  योजनाओं  को  लागू  करने  के  लिए  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  ?

 संसाधन  विकास  सन्त्रालय  तथा  महिला  ओर  बाल  विकास  कार्य  और  विभाग

 में  राज्य  मनन्‍्त्रो  ममता  :  गत  (1-11-90  से  31-10-91)  के  दौरान

 खेलों  के  विकास  के  लिए  मात्र  3  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  उनमें  से  शांतिपुर  मधर  पालिका  का

 केबल  एक  प्रस्ताव  निर्धारित  पद्धति.में  प्राप्त  हुआ  था  ।
 :

 (a)  स्वायत्त  खेल  संगठनों  से  कोई  योजना  प्राप्त  नहीं  हुई  तथा  एक  स्वेच्छिक  संगठन  से
 भात्र  एक  योजना  प्राप्त  हुई  थी  ।

 शांतिपुर  नगर  पालिका  से  प्राप्त  मात्र  एक  योजना  विचाराधोन  भन्‍्य  दो
 योजनाओं  पर  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  क्‍योंकि  वे  निर्धारित  पद्धति  में  प्राप्त  वहीं  हुई  हैं  ।

 शूल्य  ।

 .  प्राकृतिक  पयंटन  स्थलों  का  विकास

 679.  श्री  कोजिन्द  राज  निकस  :  क्‍या  नायर  विसागम  लोर  क्यंटन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 फरेंचे कि  :

 |  ह  ः  |

 क्‍या  सरकार  प्राकृतिक  स्थलों  को  पयंटन  केन्द्र  बनाने  पर  ध्यान  दे  रही

 यदि  तो  प्राकृतिक  स्थलों  को  पर्यटन  केन्द्र  बनाने  के  लिए  सरकार  हारा  किन
 स्थानों  की  पहचान  की  गई

 क्‍या  यह  सच  है  कि  प्राकृतिक  स्थलों  में  इन  पपंठन  केन्द्रों  पर  ठहरने  की  समस्था  भी
 विद्यमान  और

 यदि  तो  वहां  ठहरने  को  सुविधा  फ़्दाव  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 सागर  विमानन  ओर  पयंटन  संत्री  साधव  राज  :  हां  ।
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 से  सरकार  वन्य  जीव  एवं  साहसिक  पर्यटन  पर  बल  देती  है  जो  लोगों  को  प्रकृति
 के  निकट  लाता  है  ।  आवास  की  मौसमी  एवं  विशिष्ट  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्र

 पर्यटन  से  संबद्ध  स्थलों  पर  पर्यटक  गृह  तथा  तम्बू  एवं  कंम्पों  की  स्थापना  के  कार्य

 राज्य  सरकारों  को  सहायता  करता  है  ।

 दिल्‍ली  में  प्रोढ़  शिक्षा  का  कार्यक्रम

 680.  प्रो०  अशोक  आनम्दराब  देशमुख  :  गया  सामज  संसाधन  विकास  मम्त्रो  यह  बताने

 की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  प्रशासन  ने  1990  तक  पूर्ण  साक्षरता  का  लक्ष्य  प्राप्त
 करने  के  लिए  एक  प्रोढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  चलाया

 यदि  तो  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कितनी  सफलता  मिली

 लक्ष्य  प्राप्त  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  और

 इस  योजना  के  अन्तगंत  किए  गए  ख  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  जिकास  सम्जी  सर्जन  :  से  अग्य  राज्यों/संघशासित
 प्रदेशों  की  भांति  संघशासित  प्रदेश  दिल्ली  में  भी  प्रोढ़  निरक्ष  रता-उन्मूलन  के  लिए  वर्ष  1978-79
 में  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया  था  |  बाद  में  की  गई  जनगणना  के  अनुसार  दिल्ली  की

 साक्षरता  दर  वर्ष  1981  में  71.93  प्रतिशत  से  वढ़कर  वर्ष  1991  में  70.09  प्रतिशत  हो  गई  ।

 इस  अवधि  के  दोरान  संघशासित  प्रदेश  दिल्‍ली  की  जनसंख्या  62.2  लाख  से  बढ़कर  93.7  लाख

 हो  गई  है  ।  जिसमें  से  काफो  बड़ा  हिस्सा  प्रवासी  जनसंख्या  का  संपूर्ण  साक्षरता  की  प्राप्ति  में
 आने  वाली  बाधाओं  में  एक  मुख्य  बाधा  यह  भी  है  |  हाल  ही  में  साक्षरता  संबधंन  के  प्रयासों  में
 में  दिल्‍ली  में  लगभग  50,000  स्कूली  छात्रों  को शामिल  किया  गया  2  1991  को
 दिल्ली  के  अम्बेडकर  नगर  में  पूर्ण  साक्षरता  अभियान  शुरू  किया  गया  जिसमें  5,000  स्वयंसेवी

 अनुदेशकों  के  सहयोजन  से  12  महीने  के  भीतर  हो  9-45  आयु  वर्ग  के  61,683  निरक्षर  व्यक्तियों
 को  साक्षर  बनाया  केन्द्रीय  सरकार  अम्बेडकर  नगर  में  साक्षरता  अभियान  के  लिए
 लगभग  40.00  लाख  रुपए  के  सम्पूर्ण  व्यय  को  वहन  कर  रही  है  |  संघशासित  प्रदेश  दिल्ली  से
 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  सातवों  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  इस  योजना  पर  योजनागत  तथा
 योजनेतर  शीर्ष  के  तहत  क्रमशः  51.37  लाख  रुपए  और  212.70  लाख  रुपए  का  कुल  ब्यय  किया
 गया  है  ।

 प्रौ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के लिए  धनराशि

 681.  भी  विश्यनाथ  शास्त्री  :  क्या  सानसथ  संसाधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  छुपा
 करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  वषेवार  और  राज्यवार  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  पर
 कितनी  राशि  खर्  को

 यह  धनराशि  किन-किन  के  माध्यम  से  खर्च  की

 प्रौढ़  शिक्षा  के  प्रसार  में  कितनी  एजेंसियां  और  स्वयंसेवी  संगठन  सम्मिलित  थे  और

 उन्हें  अलग-अलग  वर्षवार  कितनी  राशि  प्रदान  की

 46.
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 कर

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  लिए  प्रोढ़  शिक्षा  के  प्रसार  हेतु  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर

 लिया  गया  और

 यदि  तो  उक्त  के  दोरान  प्रति  वर्ष  कितने  व्यक्तियों  को  साक्षार  बनाया

 गया  ?

 सानव  संसाधन  विकास  संत्रो  भ्र्जन  :  वर्ष  1988-89,  1989-90  बोर

 1990-91  |  के  दौरान  प्रौढ़  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  राज्यों/संघशासित  प्रदेशों  में  लगे

 संधशासित  प्रदेशों  और  भन्य  एजेंसियों  को  प्रदान  की  गई  केन्द्रीय  सहायता  को  दशने  वाला  विवरण

 संलग्न  है  ।

 और  साक्षरता/प्रोढ़  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  कार्यरत  राज्य  सरकारों/संध-शासित
 प्रशासनों  एवं  अन्य  एजेंसियों  को  निम्तलिखित  योजनाओं  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की
 गई  ;

 (1)  ग्रामीण  कार्यात्मक  साक्षरमा  परियोजनाओं  की  योजना  के  तहत  साक्षरता/प्रौढ़  शिक्षा
 की  परियोजनाओं  को  चलाने  के  लिए  राज्य  मरकारों/संघ-शासित  प्रशासनों  को
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई  ।

 (7)  जन  शिक्षण  निलयमों  की  योजना  के  तहत  जन  शिक्षण  निलयमों  की  उत्तर  साक्षरता
 और  अनुवर्ती  का्यंकलापों  को  संचालित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों/संघशासित
 प्रशासनों  को  बित्तोय  सहायता  प्रदान  को  गई  ।

 प्रौढ़  शिक्षा  के  क्षेत्र  में कायंरत  स्वैक्छिक  एजेंसियों  को  सहायता  देने  की  योजना  के
 साक्षरता/प्रीढ़  शिक्षा  जन  शिक्षण  पठन-पाठन  सामग्री

 का  सेमिनारों  के आयोजन  आदि  के  लिए  स्वेज्छिक  एजेंसियों  को  सहायता
 प्रदान  की  जाती  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  646  स्वैचज्छिक  एजेंसियों  को
 सहायता  प्रदान  की  गई  ।  तीन  वर्षों  के  स्वैल्छिक  एजेंसियों  की  संध्या  और
 उन्हें  जारी  की  गई  धनराशि  निम्नलिखित  है  :

 SS  कन+  नमन  न»  SSS  वर्ष स्वेच्छिक एजेंसियों की संध्या धनराशि  ऊन
 वर्ष  स्वेच्छिक  एजेंसियों  की  संध्या  धनराशि

 णक्‍५थक्‍थदथआणदईणइ/७/8इअअोफऊझईफए//»"ोई४ईईछ  ०ईईअअईअफ5अ्फप्फ्रपर्््न्-+
 1990-91  9  250  6,99,03,500

 390  राज्य

 430  केन्द्रों

 (7९)  कार्यात्मक  साक्षरता  के  सामूहिक  कार्य  की  योजना  के  राज्य  संसाध्नन  केन्द्रों
 के  साक्षरता  किटों  के  उत्पादन  के  लिए  जिन्हें  सभी  सम्बद्ध  एजेंसियों  को  जो  इस
 कार्यक्रम  को  छात्रों  अथवा  गैर-छात्रों  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  करना  चाहती

 को सप्लाई करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । 47
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 नाना कल  लिमिककलिक की

 (५).  राज्यों/संघणशासित  प्रदेशों  में  प्रभातनिक  ढांधे  को  सुधुंढ़  कनाने  की  योजना  के
 राज्यों/संचघशासित  क्षेत्रों  में राज्य  और  जिला  स्तर  पर  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यत्रमों  के
 प्रबंधन  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 और  ()  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  का  उददेश्य  वर्ष  1990  तक  15-35  आयु  वर्य॑
 में  3  करोड़  निरक्षर  व्यक्तियों  को  तथा  1995  तक  शेष  5  करोड़  लोगों  को  कार्यात्मक  साक्षरता

 प्रदान  करना

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  नामांकिश्त  किए  गए  ब्यक्षितयों  की  संख्या  निम्नलिखित  है  :

 यर्ष  नामांकित  व्यक्ति

 83.77

 1990-91  180.00

 विवरण

 विवरण

 ऋण  राज्य/संघशासित  केन्लीय  सहायता  की  धनराशि
 सं०  प्रदेश  का  नाम  ताणजजडह।8७कोक-ड७प७।थ37ण/:पपएपप:पप  +++-++  ++--

 1988-89  88-89  1989-90  1990-91

 2  3  4  6

 1.  आंध्र  प्रदेश  406.59  570.28  2275.55

 2  अरुणा चल  प्रदेश  36.45  42.38  15.18

 3  असम  238.38  256.10  181.82

 4  बिहार  454.22  677.36  760.93

 5.  गोवा  14.26  65.47  5.47

 6  गुजरात  460.17  512.21  828.28

 7  हरियाणा  +66.30  205.89  105.07

 8...  हिमांचल  प्रदेश  45.09  61.93  54.02

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  111.49  8.15  13.48

 10.  कर्नाटक  488.86  393.17  1298.85
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 1  2  3  4  5

 11.  केरल  210.33  421.91  353.11

 12.  मध्य  प्रदेश  563.61  726.81  1278.20

 13.  महाराष्ट्र  667.44  665.40  906.20

 14.  मणिपुर  84.92  81.50  22.13

 15.  मेघालय  39.06  67.81  32.91

 16.  मिजोरम  13.40  16.61  13.67

 17,  नागालैंड  14.92  42.00  37.29

 18...  उड़ीसा  216.60  493.27  609.91

 19.  पंजाब  146.22  175.01  104.45

 20.  राजस्थान  595.48  595.36  507.58

 21.  सिक्क्मि  438  38.84  7.89

 22.  तमिलनाडु  464.86  648.15  452.81

 23.  त्रिपुरा  30.79  47.58  15.32

 24.  उत्तर  प्रदेश  1123.60  852.15  1228.81

 25.  पश्चिम  बंगाल  469.78  268.05  1586.58

 संघशासित  प्रवेश

 26.  अंडमान  निकोबार  11.96  16.00  19.38
 द्वीप  समूह

 27.  चंडीगढ़  5.94  6.51  14.31

 28.  दादरा  और  नगर  हवेली  3.54  4.30  5.51

 29.  दप्मनन  और  दिष  0.79  0.73  0.66

 30.  दिल्‍ली  92.19  214.85  299. 29

 31.  लक्षद्वीप  4.83  1.95  0.32

 32.  पांडिचेरी  18.50  50.37  40.13
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 बंगलोर  ओर  कालोकट  के  बोच  विमान  सेवा

 682.  थी  के०  एच०  मुनियप्पा  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पयेटन  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बंगलौर  और  कालीकट  के  बीच  विमान  सेवा  प्रारंभ  करने  का
 विचार  ओर

 यदि  तो  कब  ?

 सागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  साधव  राव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अहमवाबाद  तथा  सूरत  शहरों  के  बीच  गाड़ो  शुरू  करना

 683.  क्ुमारों  दीपिका  चिललिया  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अहमदाबाद  और  सूरत  शहरों  के  बीच  विशेष  तौर  पर  सुबह  तथा  शाम  के  समय

 कम  दूरो  की  गाड़ी  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एस०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परिचालनिक  और  संसाधनों  की  तंगी  के  कारण  ।

 छोटा  परिवार  के  सानदंड

 684.  कुमारी  विसला  बर्सा  :

 शी  थी०  देवराजन  :

 क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  द्वारा  छोटे  परिवार  के  मानदंडों  को  बड़े  पैमाने  पर  अपनाए  जाने  के
 लिए  संशोधित  नीति  के  एक  अंग  के  रूप  में  अनेक  नए  प्रोत्साहनों  की  हाल  ही  में  घोषणा  की
 गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  उन  सरकारी  कमंचारियों  को  प्रोत्साहन  दिए  जाने  का  विचार  है  जिनके
 निवृत्ति  के  समय  दो  बच्चे  विशेष  रूप  से  लड़कियां  होती  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परियधार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबो
 :  से  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  पर  नये  सिरे  से  बल  देने  और  उसे  गतिशीलता
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 प्रदाम  करने  के  लिए  राज्य  सरका  रों/संघ  राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासनों  से  परामर्श  लेते  हुए  काय॑  योजना
 का  एक  प्रारूप  तेयार  किया  गया  है  ॥  इस  कार्य  योजना  के  महत्वपूर्ण  तस्वों  में  से  एक  तत्व  छोटे
 परिवार  के  मानदंड  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों  का  एक  नया  पेकेज  तैयार

 करने  का  प्रस्ताव  इस  संबंध  में  अभी  किसी  प्रकार  के  ब्यौरे  तैयार  नहीं  किए  गए  हैं  क्योंकि

 प्रोत्साहनों/हतोत्साहनों  के  पैकेज  को  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  ओर  केन्द्र  सरकार  के  अन्य  संबंधित

 मंत्रालयों/विभागों  से  आगे  परामर्श  करके  पारित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  केवल

 लड़कियों  के  होने  पर  भी  छोटे  परिवार  के  मानदंड  के  स्वीकारकर्ताओं  के  लिए  सामाजिक  सुरक्षा
 तन्‍त्रों  को  तैयार  करने  जैसे  बहुत  से  सुझावों  पर  अभी  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 राष्ट्रीय  नदी  कार्य  योजना

 685.  भ्रो  अर्जुन  चरण  सेठो  :  क्या  पर्यावरण  और  थन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  नदी  जल  प्रदूषण  को  दूर  करने  के  उद्देश्य  से  एक  राष्ट्रीय
 नदी  कार्य  योजना  शुरू  करने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  अनुमानित  इसमें  शामिल  राज्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  देश  में

 अत्यधिक  प्रदूषित  रूप  में  पहचानी  गई  नदियों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  देश  की

 प्रमुख  नदियों  के  अभिनिर्धारित  घोर  प्रदूषित  क्षेत्रों  में  प्रदूषण  दूर  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  नदी

 कार्य  योजना  का  प्रतिपादन  किया  जा  रहा  है  |  इस  सम्बंध  में  विस्तृत  ब्यौरा  तैयार  किया  जा

 रहा
 ॥॒

 हिमालय  कार्य  योजना

 686.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  संत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे

 क्या  हाल  में  विकास  में  ऊर्जा  और  पर्यावरण  की  समस्याएंਂ  विषय  पर
 आयोजित  एक  दो  दिवसीय  राष्ट्रीय  कार्यशाला  में  ऊर्जा  और  पर्यावरण  की  समस्याओं  के  संबंध  में
 विशेषज्ञों  ने  सरकार  से  काये  योजनाਂ

 तैयार  करने  की  सिफारिश  की  है  जो  हिमालय
 क्षेत्र  को  विनाश  से  बचाने  में  लाभदायक  सिद्ध

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  को  दी  गई  अन्य  सिफारिशों  एवं  सुझावों  का
 ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यावरण  और  घन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  )  हाल  ही  में
 टाटा  ऊर्जा  अनुसंधान  संस्थान  तथा  हिमाचल  प्रदेश  ऊर्जा  विकास  एजेंसी  द्वारा  शिमला  में
 भायोजित  विकास  में  ऊर्जा  और  पर्यावरण  मुद्देਂ  नामक  कार्यंशाला  की  ओर  ध्यान  भाकषित
 किया  गया  है  ।  इस  कार्यशाला  की  सिफारिशों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  हिमालयी  पुननिर्माण
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 पर  एक  कार्य  योजनाਂ  शामिल  अन्य  सिफारिशों  प्राकृतिक  संसाधनों  के  एक

 गांकड़ा-आधार  का  नवीकरणीय  ऊर्जा  प्रौद्योगिकियों  का  संव्धं  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिए
 क्षेत्रीय  पर्यावरण  प्रदर्शन  केन्द्रों  के रूप  में  माडल  भौद्योगिक  इकाइयों  की  वाधिक

 पर्यावरणीय  सभी  पहाड़ी  राज्यों  में  पर्यावरण  कक्षों  का  सुदृढ़ीकरण/सृजन,  पर्यावरण  प्रबन्ध
 पर्यावरण  और  ऊर्जा  प्रणालियों  के  लिए  नोडल  एजेंनी  और  बजट  समन्वित  भूमि

 भौर  जल  प्रबन्ध  पर्वत  पारि-प्रणालियों  का  कानूनी  और  प्रशासनिक  तंत्र  का

 पर्यावरण  के  अनुकूल  शहरीकरण  तथा  ऊर्जा  और  पर्यावरण  के  अनुकूल  शहरीकरण  तथा
 ऊर्जा  और  पर्यावरण  विशेषज्ञों  और  संस्थाओं  के  नेटवर्क  की  स्थापना  शामिल  हैं  ।

 कार्यशाला  में  की  गई  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  सरकार  हिमालयी  क्षेत्र  में  पर्यावरण
 के  संरक्षण  और  स्थाई  विकास  के  लिए  अनेक  कायंक्रम  शुरू  कर  चुकी  इनमें  निम्नलिखित

 कार्यक्रम  शामिल  हैं  :--

 --  हिमालयन  क्षेत्र  में  प्राकृतिक  संसाधनों  के  प्रबन्ध  और  स्थायी  विकास  के  लिए
 कारगर  नीतियां  बनाने  के  लिए  ज्ञान  बढ़ाने  हेतु  भारत  पर्यावरण  और  वन
 मंत्रालय  के  अधीन  एक  स्वायत्त  संगठन  के  रूप  में  गोविन्द  वलल्‍लभ  पनत  हिमालय
 पर्यावरण  एवं  विकास  संस्थान  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 --  हिमालयोी  क्षेत्र  में  एक  समन्वित  कार्योन्मुख  अनुसंधान  विकास  और  विस्तार  कार्यक्रम

 शुरू  किया  गया  है  ।  यह  पारिस्थितिकीय  संतुलन  फे  अनुरूप  पहाड़ी  लोगों
 के  सामाजिक-आथिक  विकास  के  लिए  है  |

 --  दो  जीवमंडल  रिजवं  स्थापित  छिए  गए  हैं--एक  में  और  दूसरा  नोकरेक
 में  ।

 —  पारि-पुनरुद्वार  का  काये  शुरू  करने  के  लिए  जम्मू  व  कश्मीर  तथा  उत्तर  प्रदेश  में
 एक-एक  पारि-कृत्यक  बल  बनाये  गये  हैं  ।

 तमिलनाडु  में  प्रदूषित  नदियां

 687.  श्री  बी०  देवशालन  :  कया  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  में  प्रदूषित  नदियों  के  क्‍या  नाम

 प्रत्येक  नदी  में  प्रदूषण  का  स्तर  क्या  और

 इन  नदियों  से  प्रदूषण  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  नदी  जल

 गुणवत्ता  निगरानी  कार्यक्रम  के  परिणामों  के  आधार  पर  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोड  ने  देश  में  13
 श्रत्यधिक  प्रदूषित  नदी  भागों  का  पता  लगाया  इन  अत्यधिक  प्रदूषित  नदी  भागों  में  से

 तमिलनाडु  में  कोई  नहीं  है  ।

 सरकार  ने  जल  प्रदूषण  के  उपशमन  ओर  नियंत्रण  के  लिए  निम्नलि-त
 कदम  उठाए  हैं  :
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 (1)  पर्यावरण  1986  के  अंतर्गत  बहिल्लाव  और  उत्सर्जन  मानक
 निर्धारित  किए

 हि

 (2)  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  और  परिवेशी  जल  गुणवत्ता  निगरानी  केन्द्रों  के  नेटबर्क
 स्थापित  किए  गए

 (3)  उद्योगों  के  स्थान  निर्धारण  और  प्रचवालन  के  लिए  पर्यावरणीय  दिशा-निर्देश  तैयार

 किए  गए

 (4)  उद्योगों  को  बहिस्रावों  के  विसजेनों  और  उत्सजंनों  को  निर्धारित  सोमाओों  के  अन्दर

 रखने  के  लिए  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बो्डों  की  सहमति  अपेक्षाओं  का  पालन  करने

 के  लिए  कहा  गया

 (5)  अत्यधिक  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योगों  की  17  श्रेणियों  पर  नियंत्रण  लगाने  के  लिए
 राज्य  सरकारों  के  परामश  से  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  तेयार  किया  गया  है  और  इस

 संबंध  में  एक  अधिसूचना  जारी  की  जिसके  अनुसार  प्रदूषण  फंलाने  बाली
 इकाइयों  को  3]  1991  तक  मानकों  को  पूरा  करना  है  ।

 (6)  प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरण  लगाने  के  लिए  वित्तीय  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं  ।

 (7)  साकझे  बहिस्राव  शोधन  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  लघु  औद्योगिक  इकाइयों  के

 समूह  को  सहायता  देने  का  एक  स्कीम  शुरू  की  गई  है  ।

 उड़ीसा  में  सामाजिक  वानिकी  थोजना

 688.  श्री  के०  प्रधानी  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सातवीं  बंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  उड़ीसा  में  सामाजिक  बानिको  योजना  के

 अन्तमंत  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिया  गया

 यदि  तो  इसके  बया  कारण

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  किन-किन  जिलों  में  यह  योजना  चलाई  गई

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  इस  राज्य  में  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया
 और  :

 इस  का  के  लिए  उड़ीसा  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गयी  सहायता  का  ब्यौरा
 क्या

 पर्वावरण  और  घन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  ओर  सातवीं
 योजना  अवधि  के  दौरान  20  सूत्री  जिसमें  सामाजिक  वानिकी  भी  शामिल  के  अन्तर्गंत
 उड़ीसा  में  बनीकरण  और  वृक्षारोपण  कार्यकलापों  का  लक्ष्य  और  उपलब्धि  निम्न  प्रकार  है  :

 637100  552234
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 वर्ष  1988-89  में  सूखा  पड़ने  अर  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  लक्ष्य  को  पूर्णतया  प्राप्त

 नहीं  किया  जा  सका  ।

 उड़ीसा  के  सभो  जिलों  में  बीस  सृत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वनीकरण/वृक्षारोपण
 कार्यकलाप  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  चलाए  गए  ।

 और  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 मध्यानहु  भोजन  के  कारण  वोमार  हुए  बच्चे

 ]
 690.  भो  मसताज  अभ्सारो  :  क्या  सानव  संप्ताधन  जिकास  अंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  राजकीय  चंडीगढ़  में  पढ़
 रहे  361  बच्चे  9-10  1991  को  मध्यान्ह  भोजन  करने  के  बाद  बीमार  पड़  गए

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  बया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सानव  संसाधन  जिकास  संत्री  अर्जुन  :  से  हां  ।  चंडीगढ़  प्रशासन
 द्वारा  भेजी  गई  सूचना  द्वारा  उन  500  छात्रों  जिन्‍्होंने  कुछ  बिस्कुट  खाए  उन्हें  तुरंत
 अस्पताल  ले  जाया  गया  जिनमें  से  473  को  3-7  घंटे  के  बाद  छुट्टी  दे  दी  5  छात्रों  को
 2-3  दिन  के  बाद  छूट्टी  दे  डी  गई  और  बाकी  22  को  बाद  में  छूटूटो  दे  दी  बच्चों  को  मुहैया
 किए  गए  बिस्कुट  कोलिफाम  बेक्टिरिया  युक्त  पाए  गए  ।  जांच  के  बाद  इन  बिस्कुटों  को  आपूर्ति
 स्कूलों  में  बन्द  कर  दी  गई  जिला  शिक्षा  अधिकारियों  ने  बच्चों  को  मुहैया  किए  जा  रहे  मध्यान्ह
 भोजन  के  नमूनों  की  अक्सर  जांच  शुरू  कर  दी  है  ।

 अननज्ञप्त  ओवषध  निर्माता  एकक

 ]
 691.  थी  फुल  अन्द  वर्मा  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनेक  ओऔषधियों  का  उत्पादन  अननुशषप्त  कम्पनियों  द्वारा  कर  उनकी  खुले  बाजार
 में  बिक्री  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  कम्पनियों  के  विरुद्ध  क्या  सुधारात्मक  कायंवाही  करने  का
 विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिधार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  तारावेधो
 सिद्धार्थ  )  :  ओर  ओऔषध  और  प्रसाधेन  सामग्री  1940  की  धारा  18  के
 अधीन  वैध  लाइसेंस  के  बिना  ओऔषधों  का  विनिर्माण  करना  एक  अपराध  यदि  किसी
 कम्पनी  को  बिता  लाइसेंस  के  ओषधों  का  विनिर्माण  करते  हुए  पाया  जाता  है  तो  राज्य  लाइसेंस
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 प्राधिक रण  द्वारा  भौषध  और  प्रसाधन  सामग्री  के  उपबन्धों  और  उसके  अन्तगंत

 बनाए  गए  नियमों  के  अधीन  कार्रवाई  की  जाती  जहां  कहीं  ऐसा  मामला  पाया  जाता  है  कि

 कोई  कम्पनी  बिना  लाइसेंस  लिए  औषधें  बता  रही  है  तो  उसके  खिलाफ  उपयुक्त  कारंवाई  की

 जाती

 प्रकृत  अकादमी

 692.  प्रो०  राम  कापसे  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  को  एक  प्राकृत  अकादमी  की  स्थापना  के  लिए  कोई  भ्रस्ताव  प्राप्त  हुआ
 भौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  अर्जुन  :  और  इस  संबंध  में  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दो  जायेगी  ।

 दिल्‍लो  सें  अस्पतालों  को  स्थापना

 693.  श्री  बारे  लाल  जाटव  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  दिल्ली  में  कुल  कितने  अस्पताल  हैं  और  वे  कहां-कह्ां  पर  स्थित  हैं  और  चालू  योजना  के
 भ्न्तगंत  प्रस्तावित  अस्पतालों  के  नाम  क्‍या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कह्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारशादेबो
 :  दिल्‍ली  प्रशासन  के  अधीन  7  अस्पताल  खोलने  का  एक  प्रस्ताव  है  ।  प्रस्तावित  अस्पताबों

 के  स्थानों/नामों  को  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 ऋ०  संख्या  अस्पताल  का  नाम  स्थान

 2  3

 1.  लाल  बहादुर  शास्त्री  अस्पताल  खिचड़ीपुर
 (100  पलंगों  वाला

 2.  बाबू  जगजीवत  राम  मैमोरियल  अस्पताल  जहांगीरपुरी
 पलंगों  वाला

 3.  नाम  के  बारे  में  प्राधिकारियों  द्वारा  अभी  निर्णय  सिरसपुर
 नहीं  किया  गया  है
 (100  पलंगों  बाला

 4.  पूठ  बुरे
 5.  मैदान  गढ़ो
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 2  3

 6.  गुरु  योविन्द  सिंह  भस्‍्पताल  रघुबीर  नगर

 (100  पलंगों  बाला

 7.  बाबा  साहेब  डा०  भीमराव  अम्बेडकर  रोहणी
 अस्पताल

 (500  पलंगों  वाला

 नए  पवंटन  स्थलों  की  संभावनाक्षों  का  पता  लगाने  के  लिए  कृतिक  बल  का  गठन

 694.  भ्री  चेतन  पो०»  एस०  चोहान  :

 श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेडडी  :

 कुसारों  दोपिका  चिखलिया  :

 क्या  तागर  थिसमानन  ओर  पयंटन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  ऐसे  नए  पयेदन  जिनकी  संभावनाओं  का  भभी  तक  पता  नहीं
 किया  गया  का  विकास  करने  हेतु  किसी  कृतक  बल  गठन  का  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सामान्यतः  इन  प्रेंटन  स्थलों  तथा  विश्लेषतः  राजस्थान  के  रेगिस्तान  की  पयंटन  क्षमता
 का  उपयोग  करने  के  लिए  हाल  में  क्‍या  प्रयास  किए  गए  हैं  ?

 सागर  विभानन  ओर  पयंटन  संत्रो  साधव  राब  ओर  भारत
 पर्यटन  विकास  निगम  ने  पर्यटन  की  सम्भावना  वाले  नए  क्षेत्रों  का पता  लगाने  के लिए  एक  कृतिक
 दल  का  गठन  किया  हे  ।

 पर्यटन  भौर  पर्यटन  आधारिक  संरचना  का  बिकास  करना  मुख्यतः  राज्य  सरकारी  को
 जिस्मेवारी  है  ।  केन्द्र  सरकार  उपलब्ध  संसाधनों  में  से  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्तावों  पर
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  ऐसी  सहायता  जिन  राज्यों  को  उपलब्ध  कराई  गई  है  उनमें
 राजस्थान  भी  सम्मिलित  है  ।

 प्रायोन  स्मारकों  का  संरक्षण

 695.  भी  मुकुल  बालकृष्ण  वासनिक  :  क्या  मानव  संसाधन  घिकास  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ताजमहल  सहित  कई  स्म'रकों  का  तेजी  से  क्षय  हो  रहा
 यदि  क्या  सरकार  ने  क्षय  के  कारणों  के  संबंध  में  कोई  अध्ययन  कराया

 यदि  तो  सस्संबंधी  ब्योरा  कया

 36
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 क्‍या  प्राचीन  स्मारकों  के  संरक्षण  के  लिए  काये  योजना  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 (&)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जून  :  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  संरक्षित

 जिनमें  ताजमहल  भी  शामिल  उनका  तेजी  से  अपक्षय  नही  हो  रहा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  (&)  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  द्वारा  इसके  संरक्षित  स्मारकों  के  संरक्षण  और
 परिरक्षण  हेतु  बषं  1991-92  के  लिए  एक  कार्य  योजना  पहले  ही  बनाई  गई

 दिल्‍ली  से  लखनऊ  के  लिए  वायबूत  की  उड़ानों  को  रद॒द  करना

 ]
 696.  भ्री  पंकज  च्योधरो  :  क्‍या  नागर  विभानन  और  पयेटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 गत  दो  महीनों  के  दौरान  दिल्‍ली  से  कानपुर  होते  हुए  लखभमऊ  के  लिए  वायुदृत  की
 कितनी  उडानें  रदूद  की  गयीं  और  उसके  परिणामस्वरूप  कितनी  टिक्ें  रदुद  की

 इसके  क्‍या  कारण  भौर

 नियमित  उड़ानें  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  फी  जा  रही  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधव  राव  और  20
 1991  से  20  1991  तक  22  बार  वायुदृत  उड़ानें  रदृद  की  जबकि  एक  बार
 तकनीकी  खराबी  के  कारण  उड़ान  को  रदृद  किया  गया  अन्य  उड़ानों  को  विमानों  के  उपलब्ध
 न  होने  के  कारण  रदद  करना  पड़ा  ।  इन  उड़ानों  को  रदद  किए  जाने  के  पुष्टिकृत
 68  यात्री  दिल्ली  से  लखनऊ  की  यात्रा  नहीं  कर  सके  ।

 बिहार  में  मातृ  ओर  शिशु  स्वास्थ्य  सेवाएं

 697.  शभ्रो  छेदी  पासवान  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 बिहार  के  सासाराम  तथा  झ्बुआ  जिलों  में  मातु  भौर  शिशु  स्वास्थ्य  सेवाओं  संबंधी
 कार्यक्रम  पर  कुल  कितना  खर्च  किया  गया  और

 कार्यक्रम  के  अंतगंत  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं
 तथा  पिछले  पांच  वर्षों  के

 दौरान  कितना  लक्ष्य  उपलब्ध  किया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के८  तारांदेवी

 हा
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 :  बिहार  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  सासाराम  और  प्नबुआ  जिलों  में

 सालू  शिशु  स्वास्थ्य  सेवा  कार्यक्रम  के  तहत  किया  गया  कुल  ख्च  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  खर्च

 1986-87  रु०  2681460

 1987-88  रु०  2681160

 1988-89  रु०  2681160

 1989-90  रु०  4391690

 1990-91  रु०  6843420

 विहार  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  सासाराम  भौर  झबुआ  के  दोनों  जिलों
 से  प्राप्त  लक्ष्यों  और  उपलब्धियों  को  दशनि  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 बिहार  सरक़ार  को  स्पोर्ट  के  अनुसार  सासारास  ओर  झब॒आा  जिलों  के  लिए  मात  ओर

 शिश  स्वास्थ्य  सेवा  कार्यक्रम  के  तहत  लक्ष्य  और  उपलब्धियां

 उपलब्धि

 स्थायी  तरीके

 वर्ष  लक्ष्य  उपलब्धियां  प्रतिशत

 2  3  4

 1986-87  21500  9849  45.81%

 1987-88  21000  13579  1€4.60%

 1988-89  21000  17727  84.7  %

 1989-90  17500  11943  68.25%

 1990-91  18800  6716  35.72%

 भाई०  यू०  डी०  नियेशन

 1986-87  9500  8458  89.03%

 1987-88  10000  7455  74.55%

 1988-89  12800  14162  110.00%
 1989-90  14600  12241  85.01%

 1990-91  7100  54835  32.08%

 $8
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 ध  2  3  4

 मुख  सेव्य  गोलियों  के  प्रयोगकर्ता
 1986-87  अभी  उपलब्ध  नंहीं

 1987-88  अभी  उपलब्ध  नहीं

 1988-89  600  821  136.08%

 1989-90  600  1231  205.22%

 1990-91  |  1750  1093

 पारंपरिक  गर्भ  निरोधकों  के  प्रयोगकर्ता
 4000  72.8  %

 1987-88  8  600  786  131.00%

 1988-89  6160  6925  112.42%

 1989-90  6160  7386  119.9  %

 1990-91  11000  5205  47.32%

 टो०  ढो०
 1986-87 7  20000  11487  57.4  %
 1987-88  38000  40413  106.35%

 1988-89  67000  75041  112.00%

 1989-90  90400  71584  79.19%

 1990-91  107500  63115  58.71%

 डो०  पी०  टौ०
 1986-87  20000  14654  73.27%
 1987-88  8  58000  65390  112.74%

 1988-89  58000  78657  135.62%
 1989-90  58500  80775  117.92% 2%

 80750  82589  102.28%
 पोलोयो

 1986-87  20000  8429  42.1  %

 1987-88  58000  58758  101.31%
 1988-89  58000  76656  132.17%
 1989-90  58500  80392  117.36%
 1990-91  80750  82117  101.69%

 89
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 ee ी  क्‍औा्ैविपप|

 ]  हु  2  ।  4

 27000  166388  114.46%  %

 58000  69532  119.88%

 1989-90  58000  69532  104.93%  8%

 58500  76848  95.17%

 खसरा  80750  76848

 खसरा

 अभी  उपलब्ध  नहीं

 1988-89  26500  38912  106.84%

 1989-90  26500  96068  140.25%  4%

 68500  96068  92.54%

 80750  74729  92.54%

 करूर-तृतीकोरन  रेलवे  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलना

 व
 698.  श्री  एम्त०  आर०  कावम्धूर  जनादेनन  :  क्‍या  रेल  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  करूर-डिडीगुल-मदुरे-तृतीकोरन  सेक्शन  में  छोटी  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में
 बदलने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  संबंध  में  भब  तक  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  जी  हां  ।

 करूर-दिण्डीगुल-मदुरै-मणियाच्चि/तृतीकोरिन/तालैयूत्तु  परियोजना  चरणों  में  श्रू
 को  जा  रही  मणियाच्चि  से  तालेयूत्तु/मिलविट्टान  तक  समानान्तर  बड़ी  लाइन  198  5  में

 चालू  की  गयी  थी  और  तृतीकोरिन  हार्बर  तक  सहायक  साइडिग  1986  में  चालू  की  गयी  थी  ।
 करूर  से  दिण्डीगुल  तक  नई  बड़ी  लाइन  1988  में  चालू  की  गयी  थी  ।  दिण्डीगुल  से  मदूरं
 तक  समानान्तर  बड़ी  लाइन  के  1992-93  में  पूरा  किये  जाने  का  लक्ष्य  है  ।  मदुरै-मणियाब्चि  खंड
 पर  काये  शुरू  किया  गया  है  और  इसका  पूरा  होना  आगामी  वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर
 निर्भर  करेगा  ।

 कं
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 और  अधिक  संख्या  में  नवोदय  विद्यालय  खोला  जाना

 699.  भरी  भुवर  चन्द्र  सम्डरो  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  नवोदय  विद्यालयों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी

 सरकार  का  विचार  देश  में  व  1991-92  के  दौरान  राज्य-वार  विशेषकर  उत्तर
 प्रदेश  के  पौढ़ी  गढ़वाल  जिलों  में  कुल  कितने  नवोदय  विद्यालय  खोलने  का

 सरकार  ने  नवोदय  विद्यालय  खोलने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  हैं  ओर
 इनमें  छात्रों  को  दाखिला  देने  संबंधी  नियम  कया

 क्‍या  सरकार  ने  इन  संस्थाओं  के  कायंकरण  का  विश्लेषण  करने  हेतु  कोई  सर्वेक्षण
 किया  और  पर

 (=).  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  अर्जन  :  अब  तक  खोले  गए  275  नवोदय
 विद्यालयों  का  राज्यवार  ब्योरा  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 अभी  तक  वर्ष  1991-92  के  दौरान  14  नवोदय  विद्यालय  खोले  गए  हैं  5  और

 संस्वीकृत  किए  गए  हैं  ।  राज्यबार  सूची  में  दी  गई  जिला  चमोली  में  एक  नवोदय

 विद्यालय  पहले  ही  काय  कर  रहा  है  ।

 नवोदय  विद्यालय  योजना  में  देश  के  प्रत्येक  जिले  में  औसतन  एक  नवोदय  विद्यालय
 खोले  जाने  की  परिकल्पना  स्थान  का  चयन  पहली  बार  में  राज्य  सरकार/संघ  क्षेत्र  के  प्रशासन
 की  पेशकश  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  प्रारम्भ  में  2-3  वर्षों  के  लिए  विद्यालय  को  चलाने  के

 संबंधित  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  के  प्रशासन  द्वारा  शुरू-शुरू  में  30  एकड़  निःशुल्क
 तथा  पर्याप्त  भवन  उपलब्ध  कराये  जाते  इन  विद्यालयों  को  जहां  तक  संभव  हो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 स्थापित  किया  जायेगा  नवोदय  विद्यालयों  में  कक्षा  शा  में  दाखिला  रा०  शै०  अनु०  प्र०  परिषद
 द्वारा  तैयार  तथा  भायोजित  परीक्षा  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  कम  से  कम  75  प्रतिशत  स्थान
 ग्रामीण  क्षेत्रों  से  चुने  गए  छात्रों  तथा  शहरो  क्षेत्रों  से  25  प्रतिशत  छात्रों  से  भरे  जाते  अनु०
 जा०/अनु०  ज०  जा०  के  लिए  स्थानों  का  संबंधित  जिले  में  उनकी  जनसंख्या  के  अनुपात
 में  किया  जाता  है  बशतें  कि  किसी  भी  जिले  में  इस  प्रकार  का  आरक्षण  राष्ट्रीय  भौसत  से  कम

 नहीं  होना  चाहिए  ।  प्रत्येक  विद्यालय  में  कुल  स्थानों  का  एक  तिहाई  स्थान  लड़कियों  के  लिए
 आरक्षित  किए  जाते  हैं  ।

 और  योजना  के  निष्पादन  पर  निगरानी  सरकार  द्वारा  की  जा  रही  है
 फिर  भो  किसी  भी  मूल्यांकन  अध्ययन  का  आदेश  नहीं  दिया  गया  क्योंकि  यह  अभो  एक  नई
 योजना  ही

 हा
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 राज्य  का  नाम

 आंध्र  प्रदेश

 अरुणाचल  प्रदेश

 बिहार

 गोवा

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  काएमोर

 केरल

 कर्नाटक

 महेँय  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर

 भेचालय

 मिंजौरंम

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थाने

 सिविकम

 नागालेंड

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 अण्डमान  और  निकोबार

 26  1991

 नवोदय  विद्यालयों  को  संख्या

 20

 25
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 1  2  3

 24...  चण्डीगढ़

 25.  दादर  भौर  नगर  हवेली  1

 26.  दमन  और  दीव  2

 27.  दिल्ली  2

 28.  क्षक्षद्वीप  1

 29...  पाण्डिचिरी  4

 कुल  215

 क्रम  जिला  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र
 संख्या

 1.  सुरिन्दरनगर  गुजरात

 2...  राजकोट  गुजरात
 3.  रहलाम  मध्य  प्रदेश

 4.  संगली  ग्रह्माराष्ट्र
 5.  जयन्तिया  पहाड़िया  मेघालय

 6.  वोखा  मागालेण्ड

 7.  गाजीपुर  उत्तर  प्रदेश

 8.  देवरिया  डत्तर  प्रदेश

 9.  हरदोई  उत्तर  प्रदेश

 10...  भदोही  उत्तर  प्रदेश

 11  एटा  उत्तर  प्रदेश

 12.  पश्चिस  जिला  क्ल्ली

 13.  द०  त्रिपुरा  जिला  त्रिपुरा

 14...  सिवान  बिद्दार
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 उन  जिलों  की  सूची  जहां  वर्ष  1991-92  के  दौरान  नवोदय  विद्यालय  स्वीकृत  किए  जा

 रहे  हैं  ।

 क्र०  जिला  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र
 सं०

 1.  एल्लेप्पी  केरल

 2.  मऊ  उत्तर  प्रदेश

 3.  रेजन  मध्य  प्रदेश

 4...  पलामू  बिहार
 5.  वारंगल  आंध्र  प्रदेश

 ढिल्‍लो  में  सुरा  कांड

 700.  भी  इसाजीत  गुप्त  :

 शी  ताराचन्द  खंडेलवाल  :

 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  में  दिल्‍ली  में  मिलावटी  सुरा  पीने  के  पश्चात  बड़ी  संख्या  में  लोगों  की  मौत

 हुई
 ह

 यदि  तो  विभिन्न  अस्पतालों  में  कितने  ब्यक्ति  भरती  हुए  और  कितने  लोगों  की

 मौत  हुई  तथा  कितने  व्यक्ति  विकलांग  हो

 क्‍या  निर्माताओं  ने  इस  उत्पाद  का  विपणन  करने  के  लिए  लाइसेंस  प्राप्त  किया

 यदि  तो  इन  लाइसेंसों  को  जारी  करने  के  लिए  कौन  अधिकारी  उत्तरदायी

 क्‍या  इन  मिलावटी  उत्पादों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  छापा  मारा  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  सुरा  की  बिक्रो  पर  रोक  लगाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  डी०  के०  तारादेवो
 हां  ।

 दिल्‍ली  स्थित  विभिन्‍न  अस्पतालों  में  अनेक  ब्यक्ति  दाखिल  किए  जिनमें  से  199
 की  मृत्यु  हो  गई  और  63  व्यक्ति  इस  समय  अस्पतालों  में  दाखिल  77  व्यक्तियों  को  उपचार
 के  बाद  छुट्टी  दे  दी  गई  भौर  चिकित्सीय  सलाह  पर  6  व्यक्तियों  को  अस्पतालों  में  रखा  गया  ।

 64  ,
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 री ्ए80फे्७फफ ऋ  ्  ्  ्  र्छ्  इ्इ्च्च्>#>#>#+#+#ऊ#ऋ#ऋ#ऋ्ऋऑऋऑऋ  कर्पूरासव

 जांव  पड़ताल  से  पता  चला  कि  मैम्  करनाल  जो  कर्पूरासव
 के  नाम  से  कली  लिकर  बनाती  के  पास  एक  वैध  लाइसेंस  था  जिसे  प्रदेश  लाइसेंस
 तक  नवीकृत  किया  गया  था  ।

 आयुर्वेद  एवं  यूनानी  चिकित्सा  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  लाइसेंस
 जारी  करने  हेतु  लांइसेंसिंग  प्राधिकारी  हैं  ।

 भौर  हां  ।  दिल्‍ली  दिल्‍ली  उत्पादन  शुल्क  विभाग  और  भौषध
 इल्‍ली  ने  ऐसी  नकली  औषधों  का  पता  लगाने  के  लिए  छापे  मारे  हैं  ।

 से  सभी  राज्य  सरकारों  को  इस  आशय  के  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि
 शोधित  स्प्रिट  को  प्रमन्‍ना  के  विकल्‍प  के  रूप  जो  कर्पूरासव  का  एक  संघटक  बेचने  की

 अनुमति  नहीं  दी  जानी  इस  मंत्रालय  का  भी  अल्फोहल  की  सीमा  निर्धान्त  करते  और
 अल्कोटल  संघटक  वाली  ऐसी  ओऔषधों  के  पैकेज  के  आकारों  जिनका  दुरुपयोग  होता  प्रतिबंध
 लगाने  के  लिए  औषध  और  प्रसाधन  सामग्री  नियमों  में  संशोधन  करने  का  विचार  है  ।

 विकलांगों  के  लिए  शिक्षा

 ]

 श्रीमती  सुमित्रा  सहाजन  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  विकल्ञांग  बच्चों  में  शिक्षा  के  प्रधार  हेतु  सरकार  ने
 राज्यवार  क्या  कदम  उठाए

 क्‍या  विकलांग  बच्चों  के  लिए  श्रत्येक  जिले  में  स्कूल  खोलने  हेतु  कोई  योजना  सरकार
 के  विचा  राधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  अर्जुन  विकलांग  बच्चों  की  शिक्षा  के

 लिए  भारत  सरकार  निम्नलिखित  कार्यक्रम  लागू  कर  रही  है  :

 (7)  सामान्य  स्कूलों  में  विकलांग  बच्चों  को  शैक्षिक  अवसर  प्रदान  करने  के  लक्ष्य  के  साथ
 विकलांग  बच्चों  के  लिए  समेकित  शिक्षा  ।

 (7)  विकलांगों  के  लिए  स्कूल  चलाने  के  लिए  स्वेच्छिक  संगठनों  को  सहायता  की  योजना  ।

 (0)  स्नातकोत्तर  स्तर  के  तथा  व्याव॒मायिक/तकनीकी  अध्यवन  तक  शिक्षा  जारी  रखने
 के  लिए  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  कक्षा  [५  भौर  उससे  आगे  छात्रवृत्ति  का
 प्रावधान  ।

 (४४)  मानसिक  और  शारीरिक  रूप  से  तथा  नेत्र  और  कान  से  विकलांगों  के  लिए  राष्ट्रीय
 संस्थान  विकलांग  बच्चे  को  उनके  संबंधित  क्षेत्रों  में  शिक्षा  प्रदान  करने  के  लिए

 स्कूल  चला  रहे  हैं  ।

 6$
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 से  मानव  संस्ताधन  विकास  मन्त्रालय  के  पास  प्रत्येक  जिले  में  विकलांगों  को
 शिक्षा  के  लिए  विशेष  स्कूल  खोलने  की  कोई  योजना  नहीं  कल्याण  जो  वर्तमान  समय
 में  विकलांगों  के  लिए  विशेष  स्कूल  स्थापित  करने  लिए  कार्यरत  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार
 प्रत्येक  जिले  में  विशेष  स्कूल  खोलने  की  कोई  योजना  नहीं  है  !

 बिहार  की  राज  महल  हिल्स  में  पेड़-पोषे  ओर  जीव-जम्त

 702.  श्री  साइसन  मरान्डी  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्िः
 के

 क्‍या  बिहार  की  राजमहल  हिलल्‍्स  में  पेड़-पौधे  अ्लैर  जीव-जन्तु  तेजी  से  लुप्त  होते  जा

 रहे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन्हें  संरक्षण  प्रदान  करने  हेतु  प्राणी  और  वनस्पति  उद्यान
 की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भौर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  करम  तोला  झील  को  पक्षी  अभ्यारण्य  में  बदलने  का

 यदि  तो  कब  तक  ?

 पर्यावरण  और  वन  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  कमल  :  भारतीय  वनस्पति

 सर्वेक्षण  और  भारतीय  प्राणी  सर्वेक्षण  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षणों  से ऐसा  कोई  अनुमान  नहीं  लगाया

 जा  सकता  है  ।

 और  नहों  ।  वैज्ञानिक  रुचि  के  पुरा  वनस्पति  निष्कर्षों  को  देखते

 हुए  यह  मिफारिश  की  गई  है  कि  इस  क्षेत्र  को  जीवाइम  उद्यान  घोषित  किया  जाए  ।

 फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 नागपुर  और  अहमदाबाद  से  इंडियन  एयरलाइंस  को  उड़ानें

 ]

 703.  श्री  पीयूष  तोरकी  :  क्या  नागर  विमानन  और  पर्यटन  मम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  इंडियन  एयरलाइंस  का  नागपुर  और  अहमदाबाद  के  लिए  कलकत्ता/भुवनेवर/
 अहमदाबाद  से  होकर  जाने  वाले  वर्तमान  वायु  मार्ग  का  पुननिर्धारण  करके  किसी  नये  मार्ग  द्वारा

 जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  इस  बारे  में  कोई  याचिकाएं  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  कब  तक  तथा  उस  पर  क्या  कारंवाई  की  गई  है।की  जा  रही  है  ?

 ना“र  विमानन  ओर  पयंटन  सन्‍्त्रो  साधव  राव  :  और  नहीं  ।

 प्रश्न  तहीं  उठता  ।
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 बिहार  के  गया  जिले  स्थित  नवोदय  विद्यालय  को  अन्यत्र  ले  जाना

 704.  श्री  उपेस्  नाथ  वर्मा  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  भन्‍्त्रो  यह  बताने  क्री  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  का  बिहार  में  गया  जिले  में  स्थित  जेठियन  नवोंदय  विद्यालय  को  वहां
 की  अपर्याप्त  सुविधाओं  और  असुरक्षित  स्थितियों  को  देखते  हुए  अन्यत्र  ले  जाने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन्‍त्रो  अर्जुन  :  से  नहीं  ।  बिहार  के
 गया  जिले  में  जेठियन  स्थित  नवोदय  विद्यालय  के  शून्य  चरण  के  अन्तगंत  एक  स्थायी  भवन  का
 निर्माण  कार्य  पहले  से  ही  भारम्भ  कर  दिया  गया  है  और  यह  प्रोन्‍नत  स्तर  पर  है  ।

 पूर्थोस्तर  राज्यों  में  वनों  को  कटाई

 ]
 705.  ओर  रालनाथ  सोनकर  शास्त्रो  :

 डा०  एस०  पो०  यावव  :

 क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनेक  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  वन  क्षेत्र  तेजी  से  घटता  जा  रहा

 यदि  तो  इन  राज्यों  में  पिछले  दशक  के  दौरान  कितने  प्रतिशत  बन  क्षेत्र  कम

 हुआ

 इस  क्षेत्र  में  वनों  के कम  होने  के  क्या  कारण  और

 वनों  का  क्षेत्र  घटने  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  यदि  कोई  योजना  बनाई  तो
 वह  क्या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  कमल  से  दृश्य
 व्याख्यात्मक  उपग्रह  प्रतित्रिम्बरिकों  के  आधार  पर  भारतीय  वन  सर्वेक्षण  द्वारा  1981-83  तथा
 1985-87  की  अवधियों  में  किए  गए  मूल्यांकन  के  अनुसार  निम्नलिखित  राज्यों  मे  वास्तविक  वन

 क्षेत्र  में मुख्य  रूप  से  झूम  खेती  और  अनियंत्रित  कटाई  के  कारण  कमी  भाई  है  :--

 असम  1.2  प्रतिशत

 मेघालय  4.97  प्रतिशत

 मिजोरम  4.78  प्रतिशत

 जिपुरा  7.2  प्रतिशत
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 (६)  सरकार  ने  इसे  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  हैं  :

 1.  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  वनरोपण  कार्यक्रम  चलाए  गए

 2.  सभा  वन  क्षेत्रों  के लिए  कार्यवोजना  तैयार  करने  के  लिए  दिश्या-निर्देश  जारी  किए
 गए

 3.  उपलब्ध  सूचना  के  झूम  खेती  से  संबंधित  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  के  तहत
 नौ  राज्यों  में  26,532  परिवारों  को  फिर  से  इसाने  के  विए  चुटा  एपा  है  जिसके

 लिए  कुल  174  करोड़  रु०  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  है  ।  1987-88  से  1990-91
 के  चार  वर्षों  के  दौरान  नौ  र।ज्यों  को  इस  स्क्रीम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  केन्द्रीय

 सहायता  के  रूप  में  50.91  करोड़  र०  दे  दिए  गए  हैं  ।

 परयंटन  संबंधी  र/ष्ट्रीय  समिति

 706.  श्री  आर०  सुरेल्र  रेड्डो  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यद्ध  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  अन्तर्राष्ट्रीय  पयंटन  को  प्रोत्साहन  देने  संबंधी  कोई  अध्ययन  रिपोर्ट
 सरकार  को  प्रस्तुत  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  अध्ययन  रिपोर्ट  की  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  तथा
 पर्यटन  संबंधी  राष्ट्रीय  समिति  द्वारा  सिफारिश  किये  गये  प्रोत्साहन  पैकेज  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  साधव  राव  :  हां  ।

 और  ये  पयंटन  क्षेत्र  में  गेर  सरकारी  पूंजी  निदेश  को  आक्रृष्ट  करने
 के  लिए  प्रोत्साहनों  के  पयंटन  मंत्रालय  और  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  पुन्गंठन  और

 परयंटन  क्षेत्र  में  जन  शक्ति  के  विकास  की  नीति  के  संबंध  में  इन  भिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा
 विचार  क्रिया  गया  है  और  उन्हें  व्यवहायं  सीमा  तक  लागू  किया  गया  समिति  द्वारा  सस्तुत
 प्रोत्साहन  पैकेज  होटल  परियोजनाओ  एबं  संस्थागत  ऋणों  के  मामले  में  दी  जाने  वाली  ब्याज
 इमदाद  में  वृद्धि  आयकर  में  रिय।यतें  सीमा-शुल्क  मे  कमी  करना  आदि  शामिल  है  ।

 रेल  किराए  में  बोसे  को  शामिल  करना

 707.  श्री  कड़िया  सुण्डा  :  क्‍या  रेल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बढ़नी  हुई  रेल  दु्घंटनाओं  को  देखते  हुए  हवाई  टिकट  के  समान
 रेल  यात्रा  करने  वाले  सभी  यात्रियों  के  लिए  रेल  किराये  में  बीमे  को  शामिल  करने  का  विचार

 यदि  तो  क्‍या  रेल  यात्रियों  को  मिलने  वाले  मुआवजे  में  भी  तदनुसार  वृद्धि  को
 नौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 वेस्टलंण्ड  हेलीकाप्टरों  को  बिक्री

 708.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  नागर  विभानन  ओर  पयंटन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्‍या  भारत  और  ब्रिटेन  ने  इस  समय  बैकार  पड़े  वेस्टलंण्ड  हेलीकाप्टरों  की  बिक्री  के
 संबंध  में  वार्ता  आरंभ  की  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयेटन  मंत्री  साधव  राव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  विद्यालयों  के  अध्यापकों  हारा  आम्योलन  को  सूचना

 709.  श्री  मुहो  राम  सेकिया  :  क्या  भानव  संसाधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय  के  अध्यापकों  ने  18

 1991  से  चरणबद्ध  आन्दोलन  शुरू  करने  की  सूचना  दी

 यदि  तो  उनको  मांगों  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  उनसे  बातचीत  करने  का  कोई  प्रयास  किया

 यदि  तो  उसके  निष्फ्षें  क्या  और

 (&)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  संत्री  अर्जुन  :  अखिल  भारतीय  केन्द्रीय  विद्यालय
 शिक्षक  संघ  ने  पहले  इस  प्रकार  के  धान्‍्दोलन  को  घोषणा  की  थी  परन्तु  मानव  संसाधन  विकास
 मंत्री  के  साथ  हुई  उनकी  बंठक  के  बाद  उन्होंने  इस  आन्दोलन  को  समाप्त  कर  दिया  है  ।

 अखिल  भारतीय  केस्द्रीय  विद्यालय  शिक्षक  संघ  ने  भिन्‍न-भिन्‍न  समय  पर  विभिन्न
 मांगें  की  हैं  जिनमें  चट्टोपाध्याय  आयोग  की  सिफारिशों  का  संगठन  और  इसके  शासी
 बोर्ड  में  अध्यापकों  का  पदोन्‍नोति  कोटे  में  वृद्धि  और  अध्यापकों  के  विविध  वर्गों  के
 लिए  पदोन्‍नति  के  8  वर्षों  के  बाद  प्रवरण  संयुक्त  परामशं  तंत्र  भर्ती  तथा  पदोन्नति
 नियमावली  और  स्थानान्तरण  नीति  को  युक्‍क्तियुक्त  नए  विषय  प्रारंभ  प्रत्येक
 अध्यापक  के  लिए  अध्यापकों  के  कार्यभार  में  कमी  जिलावार  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलना
 आादि  शामिल

 से  विभिन्‍न  संगठनों  के  साथ  वार्तालाप  खुली  रखी  गई  है  भौर  इन  मामलों  को
 संगठन  में  छानबीन  की  जाती  है  ।
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 710.  श्री  रमेश  चंद  तोमर  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 इंबिरा  गांधी  राष्ट्रीय  कला  नई  दिल्‍ली  को  सरकार  द्वारा  वर्ष  1988-89  से
 1991-92  वर्ष॑ंवार  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई  तथा  किस  प्रयोजन  के  लिए  उस

 धनराशि  का  उपभोग  हो  रहा

 क्या  इस  केन्द्र  क ेएक  भवन  परिसर  के  निर्माण  के  लिए  नई  दिल्‍लो  में  एक  भूखंड
 आवंटित  किया  गया  भौर

 यदि  तो  उक्त  परिसर  का  निर्माण  इस  समय  किस  चरण  में  है  ?

 सानथ  संसाधन  विकास  मंत्रो  अर्जुन  गांधी  राष्ट्रीय  कला
 नई  दिल्‍ली  को  सरकार  द्वारा  वर्ष  1988-89  से  1991-92  तक  वर्ष-वार  प्रदान  की  गई  वित्तीय
 झहायता  इस  प्रकार  है  :

 1988-89  10.61  करोड़

 1989-90  9-90  कुछ  नहीं  ।

 1990-91  कुछ  नहीं  !

 1991-92  भरभी  तक  कोई  धनराशि  प्रदान  नहीं  की  गई  ।

 उपरोक्त  सहायता  इंदिरा  गांधी  राष्ट्रीय  कला  केन्द्र  के भवन  परिसर  के  निर्माण  के  लिए
 दी  गई

 हां  ।

 अधिकांश  निर्माण-पूर्व  कार्य  पूरे  हो जाने  बाद  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  शुरू
 हो  गया  इमकी  शुरूआत  सहायक  ढांचों  और  सेवा  सुविधाओं  से  की  गई  >,  जो  कि  मुख्य  भवनों
 के  निर्माण  से  पहले  जरूरी  हैं  ।

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  के  लिए  धम-राशि  नियत  करना
 नव 711.  श्री  विग्विजय  सिह  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 वर्ष  1988-89,  1989-90,  1990-91  और  1991-92  पें  व्यावसायिक  प्रशिक्षण
 के  लिए  बजट  में  नियत  की  गई  धन-राशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  सभी  विद्यालयों  को  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  के  अन्तगंत  शामिल  करने
 पर  होने  वाले  वित्तीय  व्यय  का  अनुमान  लगाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 नमन

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  द्वारा  व्यावसाथिक  प्रशिक्षण  पर  किए  गए  व्यय  को

 जांच  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  धन-राशि  के  दुशपयोग  को  रोकने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  +2  स्तर  पर  केन्द्र  प्रायोजित
 व्यावसायिक  शिक्षा  कार्यक्रम  हेतु  आबंटित  बजट  इस  प्रकार  था  :

 वर्ष  आबंटित  राशि  रुपयों
 रा  ाकक  कम  2४एए७७७ए"-७-ए""%ए-ल्‍-"र"शन्‍नशणशणशणश/शशशशणशणशशशशाण“"“  श  नि  कमिकिक

 कार्यास्वयन पर केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना  50.00

 47.00

 84.20

 89.00
 _

 नहीं  । (

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 एवं  राज़्य/संघशासित  क्षेत्रों  में  केन्द्र  प्रायोजित  व्यावसायिक  शिक्षा  कार्यक्रम  के
 कार्यास्वयन  पर  केन्द्र  सरकार  के  अधिकारियों  द्वारा  मौका  मुआयना  राज्य  सरकार  के
 चारियों  के  साथ  बेठकें  आयोजित  करके  और  खर्चे  के  विस्तृत  ब्यौरों  की  तिमाही  रिपोर्ट  प्राप्त  कश्के
 निगाह  रखी  जाती  है  ।  धनराशि  के  दुरुपयोग  पर  अंकुश  रखने  के  दृष्टिकोण  से  राज्य
 शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  सामग्रियों  की  खरीद  एवं  खर्चा  करने  में

 मधिकतम  सतकंता  में  काम  लें  ।

 बन  क्षेत्र

 श्री  लाईता  उम्ब्रे  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  संत्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  कितना  भूमि  पर  बन

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  कितना  बुक्षारोपण  किया

 वृक्षारोपण  के  लिए  क्‍या  मानदंड  अपनाये  जाते  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वृक्षारोपण  के  अन्तगंत  लायी  गई  भूमि  की  राज्यवार  सूची
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  संत्रो  कसल  :  ब्योरे  संलरन
 में  दिए  गए  हैं  ।
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 (8)  पिछले  तोन  वर्षों  के  दौरान  अनारक्षण  का  कोई  भी  मामला  अनुमोदित  नहीं  किया

 गया  ।

 सरकार  की  नीति  किसी  भी  सरकारी  वन  को  अनारक्षित  न  करना  है  ।

 सूचना  संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 बन  आरक्षण  का  राज्यवार  ब्योरा

 क्षेत्र  :  बगे  कि०

 कऋ०  राज्य  राज्य  क्षेत्र  वन  आवरण  आकलन
 सं०  1985-87  5-87  की

 बिम्बिकोय  पर
 रित  1989  का
 आकलन

 2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  47911

 2.  अदृणाचल  प्रदेश  68763

 3.  असम  26058

 4.  बिहार  26934

 5.  गोवा  व  1300

 6.  गुजरात  11670

 7.  हरियाणा  563

 हिसाचल  प्रदेश  13377

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  20424

 10.  कर्नाटक  32100

 11  के  रल  10149

 12.  मध्य  प्रदेश  133191

 13.  गह्राष्ट्र  44058

 14.  मणिपुर  17885

 15.  मेघालय  15690
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 2  3

 16.  मिजो  रम  18178

 17.  नागालैंड  14356

 18.  उड़ीसा  47137

 19.  पंजाब  1151

 20.  राजस्थान  12966

 21.  सिक्किम  3124

 22.  तमिलनाडु  17715

 23.  त्रिपुरा  5325

 24.  उत्तर  प्रदेश  33844

 25.  पश्चिम  बंगाल  8394

 26.  अंडमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह  7624

 27.  चंडीगढ़  8

 28:  दादरा  व  नागर  हवेली  205

 29...  दमन  व  दोयु  2

 30.  दिल्‍ली  22

 31.  लक्षद्वीप  न

 32.  पांडिचरी  जा

 ।  640134

 बनरोपण  के  राज्यवार  ब्योरे
 :  हैक्टेयर

 क्र०  राज्य/संघ  राज्य  1981-  8... (988-89  1989-90
 सु०

 2  3  4  5

 1.  आंध्र  प्रदेश  152567.00  141747.50  13  757.50
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 1  2  3  4  5

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  6352.00  7050.00  6470.00

 3.  असम  24893.50  22193.50  16970.00

 4.  बिहार  157600.00  180177.00  117493.50

 5.  गोवा  3735.00  3686.50  3811.00

 6.  गुजरात  107075.00  200680.50  194450.00

 7.  हरियाणा  19000.00  31637.50  24780.00

 8.  हिमाचल  प्रदेश  30754.50  34186.50  32555.50

 9.  जम्मू व  कश्मीर  20003.00  24237.00  16190.00

 10.  कर्माटक  157610.50  154595.50  111641.50

 11.  केरल  77772.00  76050.00  22743.50

 12.  मध्य  प्रदेश  204523.00  220800.00  195742.00  2.00

 महाराष्ट्र  153998.00  285000.00  191860.00

 14.  मणिपुर  9012.50  9948,00  11552 00
 15.  मेघालय  11078.50  16488.50  14250.00

 16.  मिजोरम  13875.00  15000.00  15000.00

 17.  नागालैंड  10000.00  11500.00  20550.00

 18.  उड़ीसा  117002.50  138108.50  84287.50

 19.  पंजाब  24776.00  28730.00  20915.50

 20.  राजस्थान  58893.50  65500.00  45800.00

 21.  सिविकम  6693.50  6307.50  7193.00

 22.  तमिलनाडु  95587.00  90278.50  83564.00

 23.  त्रिपुरा  13356.50  13350.00  13500.00

 24.  उत्तर  प्रदेश  221035.50  272991.60  275012.50

 25.  पश्चिम  बंगाल  69554.00  55600.00  51700.00

 26.  अण्डमान व  निकोबार  5021.50  5379.50  5318.50
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 27.  चंडीगढ़  179.50  176.50  104.00

 28.  दादरा  व  नागर  हवेली  1561.00  1916.00  1562.50

 29.  दमन व  दीयु  26.50  63.00  112.50

 30.  दिल्‍ली  903.00  3295.00  2150.00

 31.  लक्षद्वीय  12.00  112.00  145.50

 32.  पांडिचेरी  516.00  523.00  541.00

 कुल  1775567.50  2118308.50  1719824.00

 राष्ट्रीय  और  अन्तरष्ट्रीय  विभान  कम्पनियों  में  फ्लाइट  किचन

 713.  क्रो  के०  पो०  उन्‍्नोकृष्णन  :  क्‍या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  स  कार ने  राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  कम्पनियों  में  फ्लाइट  किचन  की

 अनुमति  देने  के  बारे  में  कोई  नीति  तंयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  के  मुख्य  विमानपत्तनों  में  विशिन्त  फ्लाइट  किचन  प्रचालकों  को  आवंटित  भूमि
 तथा  दी  गई  सुविधाओं  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विभानन  ओर  पयंटन  भन्‍्त्रो  माधव  राव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  प्रमुख  हवाई  अड्डों  पर  विभिन्‍न
 फ्लाइट  किचम  प्रचालकों  को  आबंटित  की  गई  भूमि  के  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :

 एजेंसी  का  नाम  भाबंटित  क्षेत्र

 1  टि

 ईस्ट  इंडिया  होटल  लिमिटेड  15,000

 होटल  का  रपोरेशन  भाफ  इंडिया  15,000

 मोहन  होटल  लिमिटेड  14,720

 इंडिया  होटल  कम्पनी  लिमिटेड  14,440
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 बस्बई

 नारंग  होटल  15,000

 होटल  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लि०  14,000

 ईस्ट  इंडिया  होटल  लिमिटेड  21,553

 अम्बेसडर  स्काई  शेफ  5,658

 लोला  पेन्टा  29,000
 और  फ्लाइट  किचन

 के  लिए

 कलकत्ता

 ईस्ट  इंडिया  होटल  लिमिटेड  लगभग  7,000  वर्ग  मीटर  भूमि
 आबंटित  की  गई  थी  लेकिन  अभी
 तक  फ्लाइट  किचन  का  निर्माण  नहीं
 हुआ

 भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  ने  केवल  भूमि  को  व्यवस्था  को  संबंधित

 प्रचालकों  द्वारा  आवश्यक  सुविधाओं  का  विकास  किया  जाता  है  ।

 उड़ोसा  में  कटक  में  स्टेशनों  का  आधुनिकोकरण

 714.  श्रो  श्रोकान्त  देना  :  क्‍या  रेल  भनन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  कटक  जिले  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  स्टेशनों  पर  कितनी  राशि  व्यय  की
 गई  है  और  चाल  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  राशि  का  प्रावधान  किया  गया  और

 इन  स्टेशनों  के  आधुनिकीकरण  ओर  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये
 जा  रहे  हैं  ?

 रेल  सन्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  (+)  और  रेल  खच  के  आंकड़े
 सिविल  जिलेवार  नहीं  रखती  रेलें  कटक  जिले  के  स्टेशनों  सहित  स्टेशनों  पर  सम्हाले  जा  रहे
 यातायात  की  मात्रा  के  आधार  पर  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुसार  सुविधाओं  की  ब्यवस्था  करने  का
 प्रयास  करती  इसके  किसी  योजना  अवधि  में  स्टेशन  का  विकास/आधुनिकोकरण
 यातायात  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  किया  जाता  है  जो  धन  की  उपलब्धता  तथा  विभिन्न
 स्टेशनों  की  सापेक्ष  आवश्यकताओं  पर  निर्भर  करता  है  ।
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 डाक  तार  के  पेंशन  भोगियों  को  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  सुविधा

 715.  श्री  अभ्ना  जोशो  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  डाक  तार  विभाग के  पेंशनरों  की  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तगंत
 चिकित्सा  नहीं  की  जाती

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  को  इस  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मसन्‍्त्रालय  में  राज्य  समन्त्री  डो०  के०  तारादेबो
 :  डाक  और  तार  विभाग  के  पेंशनभोगियों  के  सिवाय  उनके  जो  लखनऊ

 और  अहमदाबाद  में  रहते  हैं  जहां  डाक  और  तार  विभाग  के  अपने  ही  औषधालय  को  केन्द्रीय

 स्वास्थ्य  सेवा  द्वारा  अंतरंग  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  को  जाती  है  ।

 उपर्युक्त  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हां  ।

 उपर्युक्त  स्थानों  पर  रहने  वाले  डाक  और  तार  विभाग  के  पेंशनभोगियों  को  यह  सलाह
 दी  जाती  है  कि  वे  डाक  और  तार  विभाग  से  संपर्क  क़रें  ताकि  उन्हें  वे  चिकित्सा  सुविधाएं  दी  जा

 सकें  जो  डाक  और  तार  विभाग  के  सेवारत  कमंचारियों  को  उपलब्ध  हैं  ।

 मानव  अंगों  का  प्रयोग  करमे  के  संबंध  में  कानून

 716.  श्री  शरद  दिघे  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  त्रिचार  रोगोपचार के  प्रयोजन  से  मनुष्यों  के  टिशू  और  उनके  अंगों
 का  प्रयोग  करने  तथा  मनुष्यों  द्वारा  इनका  दान  करने  के  संबंध  में  कोई  कानून  बनाने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  डो०  के०  ताशदेबो
 :  हां  ।

 प्रस्तावित  कानून  की  मुख्य  विशेषताओं  में  (1)  मानव  अंगों  को  हटाने  और
 रोपित  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  मृत्यु  जिपमें  न-स्टेक-डेडਂ  श'मिल  की  पुन:परिभाषा,  (1)
 ऐसे  प्रतिरोपणों  के  लिए  नामोदिष्ट  अस्पतालों  को  भ्राधिकृत  करने  के  लिए  सरकार  को  शक्ति  प्रदान
 करने  की  (IL)  किसी  द्वारा  किसी  भी  समय  अपने  जीवन  काल  के  दौरान  और  अपनी
 मृत्यु  के पश्चात  किसी  विशिष्ट  अंग/अंगों  क्री  किसो  अनुमोदित  संस्थान  द्वारा  हटाये  जाने  के  लिए
 प्राधिकृत  कर  सकने  की  (1४)  दाताओं  को  अस्पताल  रिकाईइ  और  चिकित्सा  परिचर्या  की
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 व्यवस्था  करके  जीक्ति  अंग  द्ाताओं  द्वारा  आमे  रिश्तेदारों  को  अंगों  के  स्वेल्छिक  दान  को  बढ़ावा
 देने  की  (४)  मानव  अंगों  के  गर-कानूनी  व्यापार  में  लगे  हुए  व्यक्तियों  के  लिए  जुमनि  के
 निर्धारण  की  व्यवस्था  ।

 आफ  इण्डियन  यूनिवर्सिटीਂ  को  सिफारिशें

 717.  श्रो  लोकनाथ  चोघरो  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  सम्त्रो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  तिरूवनन्तपुरम  में  हाल  ही  में  आयोजित  भ्राफ  इंडियन
 सिटीजਂ  के  सम्मेलन  में  उच्च  शिक्षा  के  संबंध  में  अनेक  सिफारिशें  को  गयो  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  है  ओर  इस  पर  सरकार  की  वया  प्रतिक्रिया  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  अर्जुन  :  और  भारतीय  विश्यविद्यालय
 संघ  ने  8  1991  को  तिरूवनन्तपुरम  में  शिक्षा  प्रणाली  का  पर

 एक  राष्ट्रीय  सेमीनार  आयोजित  किया  ।  भारतोय  विश्वविद्यालय  संघ  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के
 संघ  ने  सम्मेलन  की  कारंवाई  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  भ!'रत  सरकार  द्वारा

 भारतीय  विश्वविद्यालय  संघ  से  सम्मेलन  की  सिफारिशें  प्राप्त  होने  के  बाद  ही  इनकी  जांच  की
 जाएगी  ।

 अहमदाबाद  में  नई  डियोजन

 718.  श्री  काशो  रास  राणा  :  क्‍या  रेल  भनन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भोपाल  और  अम्बाला  में  नई  डिवीजनें  स्थापित  की  गई

 )  क्‍या  अहमदाबाद  में  एक  नई  डिवीजन  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  हां  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  और  अधिक  सेड्किल  कालेज  खोलना

 ]

 १,9  श्रो  वो०  एस०
 थी  पलाई  के०  एम०

 कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कह्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  केरल  में  निजी  क्षेत्र  में  दो  मेडिकल  कालेज  खोलने  की  स्वीकृनि  दे

 दी
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारादेवो
 :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 देश  की  स्वास्थ्य  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  अहूंताभ्राप्त  चिकित्सकों
 की  बड़ी  संख्या  में  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  की  वर्तमान  नीति  देश  में  किसी  नये

 मेडिकल  कालेज  की  स्थापना  करने  के  लिए  अनुमति  देने  की  नहीं  है  ।

 आपुर्वेबिक  ओऔषधों  को  मंत्री

 72०.  प्रो०  प्रेम  धूसल  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भ्ंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बया  ऐसे  कई  आयुर्वेदिक  औषधों  को  मंजूरी  दे  दी  गई  है  जिनका  कभी  भी

 झालाओं  में  परीक्षण  नहीं  किया

 यदि  तो  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  सी०  जो०  एच०
 वी०  एम०  एस०  और  पी०  एण्ड  टी०  के  आयुर्वेदिक  भण्डारों  में  उन  मंजूरी  प्राप्त  औषषध्ों  के  नाम

 क्या  हैं  जिनकी  केन्द्रीय  औषध  अनुसंघान  संस्थान  अथवा  किसी  अन्य  प्राधिकरण  द्वारा  किए  गए
 परीक्षण  की  रिपोर्ट  उपलब्ध

 घटिया  ओऔषधों  की  बिक्री  पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार
 गौर

 दोषी  कमंचारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेधी
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बरेलो  में  प्यंटन  विकास

 721.  थ्री  राजवोर  सिह  :  क्‍या  नागर  विमानन  ओर  परयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बरेली  भौर  बदायूं  में  पर्यटन

 हेतु  स्थलों  का  विकास  करने  के  लिए  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  किसी  योजना  को  अन्तिम  रूप
 दिया  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  संबंध  में  कित  स्थानों  का  चयन  किया
 गया  है  ?
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 नागर  विमानन  ओर  पंटन  मंत्री  माधव  राव  :  केन्द्रीय  प्रयंटन  विभाग
 की  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  केर्रीय  विद्यालय

 722.  डा०  विश्वनाथम  केनियो  :  वया  मानव  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने  की  ढृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  शारकार  का  पिछड़े  क्षेत्रों  विशेष  रूप  से  ऐसे  क्षेत्रो  में  जहां  ऐसे  स्कूल  नहीं
 केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  ते  पिछड़े  वर्ग  के  छात्रों  को  समान
 अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्थन  :  से  केन्द्रीय  विद्यालयों  को
 जिलावार  भाघार  पर  अथवा  पिछड़े  क्षेत्रों  के  मानदंड  के  संदर्भ  में  खोलने  की  कोई  पद्धति  नहीं
 नए  केन्द्रीय  विद्यालयों  का  खोलना  निर्धारित  प्रयोक्‍ता  एजेंसियों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  की

 विशेष  रूप  से  केन्द्रीय  सरकार  और/अथवा  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  के  कमंचारियों  की  बाहुलयता
 की  वास्तविक  सुविधाओं  और  वित्तीय  संसाधनों  की  पर  निभर  करता
 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  का  उद्देश्य  मोटे  तौर  १२  केन्द्रीय  सरकार  और  केन्द्रीय  सरकार

 के
 उपक्रमों

 के  स्थानान्तरणीय  कर्मचारियों  के  बच्चों  की  विशेष  शैक्षिक  आवश्यकताओं  को  पूरा  करना

 इंडियन  एयरलाइभ्स  तथा  एअर  इंडिया  का  बंद  किया  जाना

 723,  क्रो  सोहन  सिह  :  क्‍या  सागर  विभानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  इंडियन  एअरलाइन्स  तथा  एअर  इंडिया  को  उनके  निरंतर  घाटों  के  कारण  बन्द
 किए  जाने  की  संभावना  भोर

 एअर  इंडिया  तथा  इंडियन  एअरलाइन्स  के  घाटों  को कम  से  कम  करने  के  लिए
 सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  संत्रो  साथव  राव  :  नहीं  ।

 जबकि  एअर  इंडिया  को  कोई  हानि  नहीं  हुई  लेकिन  इंडियन  को

 मुख्यतः  विमान  बेड़े  को शामिल  करने  से  हुई  समस्याओं  से  हानि  हुई  है  ।

 इन  समस्याओं  को  दूर  किया  गया  है  ओर  निगम  की  उत्पादकता  तथा  काय॑-कुशलता  को
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 सुधारते  के  लिए  भी  उपाय  किए  जा  रहे  इंडियन  एअरलाइन्स  से  आशा  की  जाती  है  कि  वह
 अगले  वर्ष  लाभ  कमायेगी  ।

 राजकोट-दिल्लो  तक  सीधी  हवाई  उड़ान

 ]
 724.  श्री  चन्द्रेश  पटेल  :  क्या  नागर  विमानन  तथा  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालय  में  दिल्‍ली-राजकोट  मार्ग  पर  सीधी  हवाई  उड़ान  आरंभ  करने  के  लिए
 अनेक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  उक्त  हवाई  उड़ान  कब  से  आरंभ  की  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  माधव  राव  :  हां  ।

 और  विमान  क्षमता  की  कठिनाई  के  कारण  इस  समय  दिल्‍ली  ओर  राजकोट  के
 बीच  सीधी  उड़ान  परिचालित  करने  की  इस  समय  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 गिर  के  वनों  में  आग  लगना

 725.  श्री  पो०  एम०  सईद  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  हाल  ही  में  गिर  के  वनों  में  आग  लगी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इसके  परिणामस्वरूप  कितनी  वित्तीय  क्षति  हुई  और  कितमे  प्रतिशत  वन  क्षेत्र  जल
 और

 भविष्य  में  ऐसी  आग  लगने  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गये

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  कमतल  :  गिर  के  वनों  में
 1991  |  में  आग  लग  गई  थी  ।

 यह  आग  दु्घटनावश  लगी

 राज्य  सरकार  से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी
 जाएगी  ।

 अग्नि  शमन  के  लिए  उठाये  गये  कदमों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 ।.  सड़क  के  दोनों  ओर  विस्तृत  अग्नि  रेखाएं  बनाना  ।

 2.  कमंचारियों  द्वारा  क्षेत्र  कौ  नियमित  रूप  से  निगरानी  ।
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 3.  आग  लगने  के  मौसम  में  आग  बुझाने  वाले  कमंचारियों  की  नियुक्ति  ।

 4...  बेतार  नेट  वर्क  की  स्थापना  ।

 जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  में  वित्तोय  अनियमितताएं

 726.  श्री  ताराचन्द  खण्डेलवाल  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  31  1991  के  आफ  इंडियाਂ  में

 इररेगरुलेरीटोज  वर्थ  लेख्स  इन  जे०  एन०  Foਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की
 ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जे०  एन०  यू०  में  वित्तीय  अनियमितताओं  की  जांच

 भआासूचना  विभाग  से  कराने  का  »ोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  दूसरे  कया
 चारी  कदम  उठाये  जायेंगे  ?

 मानथ  संसाधन  विकास  मंत्रो  अर्जुत  :  हां  ।

 से  दिनांक  31  1991  के  टाइम्स  आफ  इंडिया  में  प्रकाशित  समाचार
 निम्नलिखित  के  संदर्भ  में  है  :

 (i)  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  कुलवति  के  वेतन  से  पेंशन  का  न  काटा
 जाना  ।

 (४)  अंतर्राष्ट्रीय  अध्ययन  स्कूल  में  निधियों  का  तश्

 (॥#)  विश्वविद्यालण  के  जीव  विज्ञान  स्कूल  के  प्रो०  ए०  के०  वर्मा  द्वारा  निधियों  का

 दुरुपयोग  ।

 ये  शिकायतें  सरकार  के  ध्यान  में  पहले  भी  लाई  गई  थीं  तथा  सरकार  ने  विश्वविद्यालय  से

 विस्तृत  जानकारी  मांगी  थी  ।

 जवाहर  लाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  इस  संबंध  में
 लिखित  स्थिति  है  :--

 (i)  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  कुलपति  1-3-1988  से  अपने  वेतन  के  अतिरिक्त
 पेंशन  ले  रहे  विश्वविद्यालय  का  विचार  है  कि  प्रो०  भगवानी  का  वेतन
 विधालय  के  विधानों  की  संविधि  3  के  अनुसार  निर्घारित  किया  गया  है  तथा  इन
 विधानों  में  कुलपति  के  वेतन  में  से  पेंशन  की  कटौती  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 (४)  विश्वविद्यालय  ने  1989  में  अंतर्राष्ट्रीय  अध्ययन  स्कूल  में  डाक  टिकट  व
 फ्रैंकिक  मशीन  के  लिए  2.32  लाख  रु०  की  निधि  के  गबन  का  पता  लगाया  था  ।
 प्राथमिक  जांच  के  पश्चात्‌  विश्वविद्यालय  ने  1989  निधियों  के
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 उपर्युक्त  गबन  की  जांच  करने  हेतु  एक  तथ्य  निर्धारण  समिति  नियुक्त  की  थी  ।

 विश्वविद्यायय  को  जांच  की  रिपोर्ट  1990  में  प्राप्त  हुई  थी  ।  जवाहरलाल

 नेहरू  विश्वविद्यालय  ने  सूचित  किया  है  कि  जांच  समिति  के  निष्कर्षों  के आधार  पर

 विश्वविद्यालय  ने  छः  गबनकारी  कमंचारियों  के  त्रिरद्ध  अनुश/हनिक  कारंवाई  आरंभ

 की  ।  जांच  पूर्ण  होने  को  है  ।

 जवाह  रलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  कुलपति  ने  जीव  विज्ञान  स्कूल  के  प्रो«

 ए०  के०  वर्मा  द्वा+  1990  में  आयोजित  कार्यशाला  के  संबंध  में  दिए  गए
 बिलों  में  तथा  कथित  अनियमितताओं  को  देखने  के  लिए  1990  में  एक
 तथ्य  निर्धारण  समिति  गठित  की  विश्वविद्यालय  को  समिति  की  रिपोर्ट
 1991  में  प्राप्त  हुई  थी  ।  विश्वविद्यालय  ने  समिति  के  निष्कर्षों  के  आधार  पर

 प्रो०  ए०  के०  वर्मा  के  विरुद्ध  अनुशासनिक  कारंवाई  आरंभ  की

 सातवों  योजना  में  बिल्ली  के  सरकारी  अस्पतालों  में  दी  गई  सुविधाएं
 727.  श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  बताने  की  क्ृपा

 करेंगे  कि  :

 जी

 दिल्‍ली  के  विभिन्‍न  सरकारी  अस्पतालों  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक
 लक्ष्य  की  तुलना  में  कुल  कितने  बिस्तरों  की  वृद्धि  की

 योजना  के  अन्त  तक  अस्पतालों  में  अन्तरंग  और  बहिरंग  रोगियों  के  लिए  क्‍या
 रिक्त  सुविधाएं  उपलब्ध  कराई  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दोरान  बिस्तरों  की  बढ़ती  मांग  को  पूरा  करने
 तथा  अन्य  सुविधाएं  देने  हेतु  सरकार  द्वारा  तेयार  की  गई  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  साराबेबो
 सिद्धार्थ  )  :  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  पलंगों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कोई
 लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  था  ।  सातवीं  योजना  अवधि  के  दौरान  दिल्‍ली  स्थित
 विभिन्‍न  सरकारी  अस्पतालों  में  2405  पलंग  जोड़े  गए  हैं  ।

 भअस्‍्पतालों  पें  भंतरंग  और  बहिरंग  रोगियों  दोनों  के  लिए  इस  योजना  के  अंत  में
 प्रदान  की  गई  कुछ  अतिरिक्त  सुविधाओं  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 (i)  कंट  स्केन

 (४)  अल्ट्रासाउंड

 (ii)  प्रमुत्र  अस्पतालों  में  डाकधर  के  एक्सटेंशन  काउंटर  ओर  केवल  स्थानीय  सुविधाओं
 बाली  मुफ्त  टेलीफोन

 (iv)  आधुनिक  रसोई  घर  की

 (५)  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल  में  एक  ओषध  डि-एडिक्शन  यूनिट  खोला  गया
 ’
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 _____  फ्  र  सबद्ध  अस्पताल

 लेडी  हाडिग  मेडिकल  कालेज  एवं  सबद्ध  अस्पताल  में  24  घंटे  की  प्रयोगशाला

 एम्बुलेंस  सेवाओं  में

 (vil)  पटपड़गंज  में  यमुना-पार  क्षेत्र  क ेलिए  एक  बहिरंग  क्षय  रोग  क्लिनिक  शुरू  किया

 गया  है  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  प्रस्तावों  को  अभो  अंतिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  खेल-क्द/योग  अध्यापक

 728.  श्री  आनन्द  रत्न  सोय  :  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  केन्द्रीय  विद्यालयों  म॑ं  कुछ  खेल-कद/योग  अध्यापकों  को  स्नातकोत्तर

 अध्यापक  के  रूप  में  नियुक्त  किया

 यदि  तो  तत्संबंध्ी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इन  विद्यालयों  में  खेल-कद/योग  अध्यापकों  को
 कोत्तर  अध्यापकों  के  पद  पर  नियुक्त  करने  का  विचार  है  जिसके  लिए  मांग  को  जा  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  भौर

 (=)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  अर्जुन  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  |

 प्रश्न  नहों  उठता  ।

 ))  शारीरिक  शिक्षा/योग  को  दोਂ  स्तर  पर  एक  वेकल्पिक  विषय  के  रूप  में  नहीं
 पढ़ाया  जाता  इसलिए  इस  विषय  में  स्नातकोत्तर  अध्यापकों  के  पद  नहीं  हैं  ।

 उत्तरदायित्वों  का  विकेन्द्रीयकरण

 729.  श्री  ध्ंण्णा  सोडय्या  सावुल  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनका  मंत्रालय  राज्य  स्तरीय  एजेंसियों  को  पर्यावरणीय  प्रभाव  मूल्यांकनो  के
 संबंध  में  अपने  कुछ  दायित्वों  के  विकेन्द्रोयकरण  पर  विचार  कर  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और हक  ।

 चालू  वष्ष  के  दौरान  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का
 बिचार  है  ?
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 पर्यावरण  और  बन मंत्रालय  के राज्य  मंत्री  कमल  :  से
 परिचालन  के  तरीकों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिए  जाने  पर  उपलब्ध  करा  दिया

 मध्य  प्रदेश  में  रेल  परियोजनाएं

 730.  श्रो  महेन्द्र  कुमार  सिह  ठाकुर  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  किन-किन  रेलवे  लाइनों  पर  निर्माण  कार्य  चल  रहा

 इस  सबंध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  और

 परियोजनाओं  के  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  मध्य  प्रदेश  मे

 निर्माणाधीन  रेल  लाइनों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 परियोजना  का  नाम  कुल  लम्बाई  प्रध्य  प्रदेश  में  प्रगति  का  जिसमें

 ०)  किलोमीटर  प्रतिशत  पूरी  होगी

 1.  सतना-रीबा  50  50  60  92-93

 2.  गुना-इटावा  348  320  30  के

 3.  गोधरा-दाहोद  316  216  10  कं

 इन्दौर  तथा  देबास
 मकसी

 लमिजल-ननत+त5लनहनैह..._त>_स्‍7तंु₹न_ुँनस्‍न₹स्‍ौ₹स्‍ऐ३नंलं_॒ने रा  ततखत  फ  क्‍  मे  डे

 मुम्बई-कोल्हापुर  और  मुम्बई-बेलगाम  वायुवृत  उड़ानों  का  विलय

 731.  श्री  उदय  सिह  राव  गायकवाड़  :  क्या  नागर  विभानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुम्बई-कोल्हापुर  और  मुम्बई-बेलगाम  वायुद्रृत  उड़ानों  का  विलय  कर  दिया
 गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 1991  के  दौरान  अब  तक  इन  दोनों  मार्गों  पर  रह  की  गयी  उड़ानों  का  ब्यौरा
 क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  संत्रो  साधव  राव  :  और  बेलगाम
 ओर  कोल्हापुर  के  लिए  वायुदृत  सेवाओं  का  वाणिज्यिक  कारणों  से  बिलय  कर  दिया  गया
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 और  इस  मार्ग  पर  1991  से  1991  तक  30  उड़ानें  रह
 की  गई  उड़ानें  मुख्यतः  खराब  मौसम  और  इंजीनियरी  खराजियों  के  कारण  रह  की  गई

 टो०  बो०  के  रोगियों  का  उपचार

 732.  श्रो  दत्ताश्रेय  बंडारू  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  टी०  बी०  के  मामलों  को  संख्या  में  वृद्धि
 हुई

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 कया  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  टो०  बी०  के  उपचार  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  दवाएं  उपलब्ध

 नहीं
 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  कई  टी०  बोी०  जिनका  उपचार  किया  गया  दो-तोन  वर्षों  के  भीतर
 फिर  से  इसका  शिकार  हो  गए

 यदि  तो  ऐसे  मामलों  की  संख्या  क्तिनी  और

 देश  से  टी०  बी०  को  पूरी  तरह  से  समाप्त  करने  हेतु  कया  उपचारात्मक  उपाय  करने
 का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कह्णाण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबो
 :  भौर  क्षय  रोग  न  तो  अधिसूचनीय  रोग  है  और  न  ही  देश  में  यह  रोग

 किस  सीमा  तक  इसका  आकलन  करने  के  लिए  हर  दषं  व्याप्तता  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा
 इस  बात  के  कोई  प्रमाण  नहीं  हैं  कि  पिछन  तीन  में  देश  में  क्षय  रोन  घटनाओं  म॑

 वृद्धि  हुई  है  ।  क्षय  रोग  की  जानपदिक  रोग  विज्ञान  संबंधी  स्थिति  ऐसी  है  कि  जनसंख्या  बढ़ने  के
 साथ-साथ  क्षय  रोगियों  की  संख्या  भी  बढ़ती  जा  रही  है  ।

 और  योजना  आयोग  द्वारा  निर्धास्ति  सहायता  पैटने  के  अनुसार  निदान  किए
 गए  क्षय  रोगियों  के  निशुःल्क  उपचार  के  लिए  राज्यों  द्वारा  चल!ए  जा  रहे  क्षय  रोग  केन्द्रों  फो

 क्षय-रोधी  ओषधों  की  पर्णाप्त  मात्रा  प्रदान  की  जाती

 और  जिला  क्षय  रोग  कार्यक्रम  रिपोर्टों  स ेऐसी  कोई  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 देश  में  क्षय  रोग  की  समस्या  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए  क्षय  रोगियों  का  पता  लगाने
 और  उन्हें  उपचार  प्रदान  करने  के  लिए  उपस्करों  और  कमंचारियों  से  सज्जित  378  जिला  क्षय
 रोग  केन्द्र  स्थापित  किए  गए  इसके  अतिरिक्त  देश  में  लगभग  330  क्षय  रोग  क्लिनिक  हैं  ।
 लगभग  47,000  क्षय  रोग  पलंग  भी  उपलब्ध  हैं  ।

 उपचार  की  अवधि  12-18  महोनों  से  कम  करके  उसे  6-8  महीने  करने  के  लिए
 अवधि  रसायन-चिकित्सा  औषध  विधान  आरम्भ  किया  जा  रहा  है  जिसमें  अधिक  प्रभावकारी
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 ओऔौषधें  प्रदान  की  जाती  इस  विधान के  अन्तगंत  अब  तक  253  जिलों  को  लाया  गया
 निवारक  उपाय  के  रूप  में  0-1  वर्ष  के  बच्चों  को  Po  सी०  जी०  का  टीका  लगाया  जा  रहा  है  ।

 दूरदर्शन  और  रेडियो  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापनों  तथा  पुस्तिकाओं/पम्फ्लेटों  के

 माध्यम  से  लोगों  को  क्षय  रोग  और  इसकी  रोकथाम  के  बारे  में  जानकारी  दी  जा  रही

 उत्तर  प्रदेश  में  पत्थरों  को  खुदाई

 733.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  पर्यावरण  के  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  वन  भूमि
 से  पत्थरों  की  खुदाई  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया

 यदि  तो  इसके  कारण  राजस्व  की  हानि  हुई  है  और  हजारों  व्यक्ति  बेकार  हो
 गए  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  हां  ।

 (@)  वन  क्षेत्रों  से  पत्थर  की  खुदाई  पर  प्रतिबन्ध  लगाए  जाने  के  कारण  राजस्व  और
 स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  अवसरों  की  मामूली  हानि  हुई  है  ।  किन्तु  इस  क्षति  की  तुलना  में  इससे
 भधिक  फायदा  हुआ  है  क्योंकि  वन  क्षेत्र  से  पत्थर  की  खुदाई  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  से  वनों  को  नष्ट
 होने  से  बचाने  में  और  पर्यावरणीय  प्रदूषण  को  रोकने  भें  मदद  मिलती

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  खान  विभाग  ने  ग्राम  समाज  को  पत्थर  खुदाई  के  पटूटे  मंजूर
 किए  हैं  जिससे  सरकार  के  लिए  राजस्व  और  स्थानीय  लोगों  के  लिए  रोजगार  पैदा  होता

 उत्सवों  के  साध्यम  से  पर्यटन  को  बढ़ावा

 734.  श्री  पृथ्वोराज  चतव्हाण  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पयंटन  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  पयंटन  को  बढ़ावा  देने  की  दृष्टि  से  त्यौहारों  की  सुच्री  तैयार
 की

 यदि  तो  इन  त्यौदह्वारों  के  नाम  क्‍या

 केन्द्रीय  सरकार  इस  संबंध  में  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  क्या-क्या  सुविधाएं
 दे  रही  और

 पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  इस  योजना  का  अब  तक  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?
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 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधव  राव  :  ओर  हां  ।
 इस  विभाग  द्वारा  तैय"र  की  गई  उत्सवों  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 उत्सवों  को  बढ़ावा  देने  के  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्तावों  के
 भाधार  पर  धन  की  उपलब्धता  और  आपसी  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखते  केन्द्रीय
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 ऐसे  मेलों  और  उत्सवों  को  बढ़ावा  देने  से  देश  की  सांस्कतिक  विरासत  की  जानकारों
 बढ़ती  है  और  ऐसे  गंतव्य-स्थलों  पर  पर्यंटक्ष  अधिक  आते  हैं  जहां  पर  उत्सव  भायोजित  विए  जाते

 हैं  ।

 विवरण

 परयंटन  की  बढ़ावा  वेने  के  लिए  अभिनिर्धारित  महत्वपूर्ण  उत्सव

 __
 उत्सव  का  महीना  और  स्थान  राज्ष्य

 नाम  तारीख

 2  3  4

 मरू  उत्सव  28-30  जनवरी  जैसलमेर  राजस्थान

 2.  पतंग  उत्सव  28-30  जनवरी  अहमदाबाद  गुजरात

 3.  पॉगल  पं  13-15  ज॑नवरी  तमिलनाडु

 4.  हाथी  मा  13-17  जनवरी  त्रिवेन्द्रम  केरल

 5.  नागौर  उत्सव  23-25  जनवरी  नागौर  राजस्थान

 6.  गणतंत्र  दिवस  26  जनबरी  सम्पूर्ण  भारत

 7.  शिल्प  मेला  26  फरवरी  सूरज  कुण्ड  हरियाणा

 8.  योग  सप्ताह  2-7  फरवरी  ऋषिकेश  उत्तर  प्रदेश

 9.  गोआ  कानिवल  2-7  फरबरी  गोआ

 9.  एलिफेंटा  उत्सव  22-24  फरवरी  एलिफैंटा  महाराष्ट्र
 10.  हेली-स्कीइंग  फरवरी  का  दूसरा  मनाली  हिमाचल

 और  तीसरा  प्रदेश
 सप्ताह

 चापचरकुट  23.  फरवरी  समूचे  राज्य  में  मिजोरम

 होला  मौहल्ला  27  फरवरी  समूचे  राज्य  में  पंजाब

 उत्सव  से  |  मा
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 14.

 15.

 16.

 17.

 18.

 19.

 बसंत  उत्सव

 खजुराहो  उत्सव

 एलौरा  उत्सव

 अंतर्राष्ट्रीय  पुष्प
 उत्सव

 अंतर्राष्ट्रीय  चाय
 उत्सव

 बोहाग  विहू  रंगोनी

 बिह
 .  त्रिच्र  पूरम

 .  चिथि  राई  उत्सव

 -  प्रीष्म  उत्सव

 .  हेमिस  उत्सव

 :  श्रीष्म  उत्सव

 «  हिमाचल  ग्रीष्म  उत्सव

 आशभ्र  उत्सव

 -  रथ  उत्सव

 .  एले  प्पी  नौका  दोड़
 .  गणेश  चतुर्थी
 .  तारनेत्र  उत्सव

 .  ओणम

 -  नृत्य  उत्सव

 :  गोलकुष्डा  उत्सव

 .  हैकरू  हितोंगबा

 «  नवरात्रि  उत्सव

 -  दशहरा

 2  3  4

 मार्च  शान्ति  निकेतन  पश्चिम
 बंगान

 12-18  मार्च  खजुराहो  मध्य  प्रदेश

 21-23  मार्च  एलौरा  महाराष्ट्र

 मा्च-मई  गंगतोक  सिक्किम

 26-28  अक्तुबर  दाजिलिग  पश्चिम
 बंगाल

 14-15  अप्रैल  समूचे  राज्य  में  असम

 अप्रेल  त्रिबूर  केरल

 अप्रैल-मई  मदुरे  तमिलनाडु
 1-10  मई  कफोहिमा  नागालैण्ड

 ज्‌न  लद॒दाख  कश्मीर

 1-3  जून  माउंट  आबू  राजस्थान

 10-16  जून  शिमला  हिमाचल  प्रदेश

 7  जुलाई  सहारनपुर  उत्तर  प्रदेश

 जुलाई  का  प्रथम  सप्ताह॒  पुरी  उड़ीसा
 10  अगस्त  एलेप्पी  केरल

 11-22  सितम्बर  बंबई/पुर्ण  महाराष्ट्र
 12-14  सितम्बर  सुरेन्द्र  नगर  गुजरात

 सितम्बर  त्रिवेन्द्रम  केरल

 सितम्बर  भानभ्र  प्रदेश

 सितम्बर  हैदराबाद  आन्श्न  प्रदेश

 सितम्बर  समूचे  राज्य  में  मणिपुर
 8  अक्तूबर  बड़ौंदा  गुजरात

 अक्तूबर  कुल्लू  हिमाचल  प्रदेश
 मैसूर  कर्नाटक

 सम्पूर्ण  भारत
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 1  2  3  4

 37.  दुर्गा  पूजा  अक्तूबर  कलकत्ता  ५०  कंगाल

 38.  मोती  डत्सव  अक्तूबर  हैदराबाद  आंध्र  प्रदेश

 39.  का  पोम  ब्लांग  अक्तूबर-न  वम्बर  समूचे  राज्य  में  मेघालय
 नांगक्रेम

 40,  दिवाली  नयस्बर  सम्पूर्ण  भारत

 41.  कोणार्क  उत्सव  7-13  नवम्बर  कोणाके  उड़ीसा

 42.  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  14-24  नवम्बर  दिल्ली  दिल्ली
 मेला

 43.  पुष्कर  मेला  18-21  नबम्बर  पुष्कर  राजस्थान

 44.  सोनपुर  मेला  नवम्बर  वैशाली  विहार

 45.  अंतर्राष्ट्रीय  दिसम्बर  पणजी  गोओा
 भोजन  उत्सव  कोची  केरल

 46.  हम्पी  विजय  नगर  दिसम्बर  हम्पी  कर्नाटक

 उत्सव

 47.  जोड़मेला  दिसम्बर  चंडीगढ़  पंत्राव
 न

 पु
 करेंगे  कि  :

 इंजन  खराब  हो  जाने  के  कारण  हानि

 735.  क्री  सुधोर  सावंत  :  क्‍या  नागर  थिसानन  और  परथंटन  भम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा

 1991  के  दोरान  इंजन  खराब  होने  की  कितनी  घटनायें  हुईं  और  विमान  न  चलने
 के  कारण  कितने  उड़ान  घंटों  का  नुकमान

 इंजन  खराबी  के  कारण  कुल  कितने  राजस्व  की  हानि  और

 सरकार  ने  विमान  की  उचित  देखभाल  हेतु  और  भविष्य  में  ऐसी  घटतायें  न  होने
 देने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  ?

 इंजिन  खराबी  के  कारन  हानि  की  राशि  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 सागर  बिसानन  ओर  पर्यटन  सन्‍्त्रो  माधव  राव  :  एक  विवरण  संलग्न

 विशेषज्ञों  द्वारा  सभो  इंजनों  की  खराबी  की  जांच  की  जाती  है  और  जब  कभी
 आवश्यकता  होती  उनके  द्वारा  सिफारिश  की  गई  कमियों  पर  सुधारात्मक  कारंवाई  की
 जाती  है  ।
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 जज  प्‌
 विवरण

 1991  में  अब  तक  खराब  हुए  इंजिनों  की  संख्या  इस  प्रकार

 प्रधालक  फा  भाभ  इंजिन  की  किस्म  विमान  में  फिट  कुल  उड़ान  धटों

 किए  गए  संख्या  की  हानि
 की  संख्या

 एयर  इंडिया  पी  एण्ड  7  6
 जेटी  9  डी

 जीई  सीएफ  6  4
 80

 इंडियन  7)  पी  एण्ड  डब्ल्यू  39]  67  घंटे  और  25
 एयरलाइंस  जेटी  8  डी  |  मिनट -  |

 आईएई  वी  2500  एअरबस  6  ।
 |

 जोई  एअरबस  30 |
 50  सी/सी  2

 बायुद्त  गेरेट  टीपीई  331  डोनियर  101
 *

 हे  292  घंटे
 आर  आर  डार्ट  531  8

 प्रवन  हंस  भारआर  जोईएम  वेस्टलैंड  एच/सी  2  0

 लिसिटेड  531

 ऐरियल  डाफिन  एच/सी

 अन्य  प्रचालक  विभिन्‍न  इंजिन  विभिन्न  बिमान  6  जानकारी  नहीं

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  फालत्‌  अध्यापक

 736.  डा०  सुधोर  राय  :  क्‍या  भानव  संसाधन  विकास  सम्त्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे हु

 कया  विभिन्‍न  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  फालत्‌  किए  गए  अध्यापकों  को  खपाने  के  लिए
 क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए

 गत  चार  महीनों  के  दौरान  स्थानान्तरण  के  कारण  फालतू  अध्यापकों  का  ब्यौरा  क्या
 और

 अध्यापकों  का  सनमाने  ढंग  से  स्थासान्‍्तरण  जिससे  कि  छात्रों  का  अध्ययन
 अवरुद्ध  हो  जाता  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 मानव  संसाधन  विकास  सन्‍्त्रों  अर्जुन  :  से  कुल  मिलाकर  अध्यापक

 फालतू  नहीं  किसी  विशेष  विद्यालय  में  कोई  अध्यापक  फालतू  हो  सकता  है  लेकिन  कुल
 मिलाकर  कोई  शिक्षक  फालतू  नहीं  किसी  भी  अध्यापक  को  फालतू  होने  के  नाते  नहीं
 निकाला  गया  सामान्यतः  स्थानान्तरण  मार्गंदर्शों  रूपरेखाओं  के  अनुसार  किये  जाते  हैं  और
 बच्चों  का  अध्ययन  अव्यवस्थित  नहीं  होना  इसके  अतिरिक्त  प्रिसिपलों  को  नियमानुसार
 तदर्थ  अथवा  आंशिक  आधार  पर  स्थानीय  रूप  से  रिक्त  स्थान  भरने  के  लिए  प्राधिकृत  किया  गया

 ताकि  छात्रों  के  अध्ययन  को  कोई  नुकसान  न  हो  ।

 बिहार  में  स्ठेशनों  का  आधुनिकोकरण

 737.  श्री  राम  लखन  सिह  यादव  :  क्‍या  रेल  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  के  रोहताश  और  भोजपुर  जिलों  के  स्टेशनों  पर  गत  तीन  वर्षों  के
 दौरान  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  है  और  चालू  वर्ष  $  दौरान  कितनी  राशि  व्यय  किए  जाने  क.्‌
 विचार  थौर

 इन  स्टेशनों  के  विकास  और  आधुनिकीकरण  के  लिए  सरकार  के  पास  विचाराधीन
 प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  एम०  :  ओर  रेलें  ख  के  आंकड़े
 सिविल  जिले-वार  नहों  रखती  रेलें  बिहार  के  रोहतास  तथा  भोजपुर  जिलों  सहित  स्टेशनों
 पर  सम्हाले  जा  रहे  यातायात  की  मात्रा  के  आधार  पर  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुसार  सुविधाओं
 की  व्यवस्था  करने  का  प्रयास  करती  इसके  किसी  योजना  अवधि  में  स्टेशनों  का

 आाधुनिकीकरण  यातायात  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  किया  जाता  है  जो  घन  की  उपलब्धता
 तथा  विभिन्‍न  स्टेशनों  की  सापेक्ष  आवश्यकताओं  पर  निर्भर  करता  है  ।

 सुपर  फास्ट  रलगाड़ियों  को  गति

 738,  श्री  राम  टहल  चोधरी  :  कया  रेल  सन्‍्त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सुपर  फास्ट  रेलगाड़ियों  की  गति  140  40  किलोमीटर  प्रति  घंटा  तक  बढ़ाने  का
 कोई  प्रस्ताव

 हु

 यदि  रेलवे  ने  ऐसी  उच्च  तकनीकी  रेल  पटरियां  विकसित  कर  ली  हैं  जिन  पर
 गाड़ियां  140  किलोमीटर  प्रति  घंटा  की  गति  से  दौड़  सकती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  मल्लिकाज  :  फिलहाल  प्रस्ताव
 नहीं  है  ।

 भौर  140  कि०  मी०  प्रति  घंटा  की  रफ़्तार  से  गाड़ियां  चलाने  के  लिए
 फास्ट  गाड़ियों  के  मार्ग  पर  रेलपथ  को  उन्नत  करने  हेतु  आवश्यक  साधन-सामग्री  उपलब्ध
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 सुपरकास्ट  गाड़ियों  की  रफ्तार  बढ़ाने  से  संबंधित  ग्रोज़ना  के  भाग  के  रूप  में  पहचान  किए  गए  मार्गों
 पर  रेलषथ  को  उन्नत  करने  का  काय  शुरू  किया

 के०  स०  स्वा०  यो०  जी०  एच०  ओऔषधालयों  के  लिए  किराए  पर  मकान

 ]
 :

 439.  श्री  बी०  एल०  शर्मा  प्रेम  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्‍्त्रो  यह  बताने
 की  क॒पा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  विभिन्‍न  विभागों  के  लिए  गर  सरकारी  भवन  किराए  पर  लेती  है  और

 किराए  में  वृद्धि  के लिए  के०  लो०  नि०  वि०  पुनर्मुल्यांकन  किया  जाता  है  और  सरकार  के

 विभिन्‍न  विभामों  को  उसकी  सिफारिशें  स्त्रीकाय्य  होती  हैं

 यदि  तो  उन  भवनों  की  संख्या  क्या  है  जिनमें  दिल्‍ली/नई  दिल्ली  में  के०  स०
 स्वा०  यो०  औषधालय  चल  रहे  हैं  भौर  जिनका  के०  लो०  नि०  वि०  ने  किराए  में  वृद्धि  क ेलिए

 पुनर्म  ल्यांकन  किया  और

 के०  स०  स्वा०  यो०  द्वारा  दिल्‍ली/नई  दिहली  में  पर  लिए  गए  भवतनों  के  -

 किराए  बढ़ाने  की  के०  लो०  नि०  वि०  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  न  किए  जाने के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डी०  के०  तारादेवो

 हां  ।  .

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  द्वारा  किराए  पर  लिए  गए  निजी-भवनों  के
 में  वृद्धि  करने  के  13  मामलों  का  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  किया
 गया  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 देश  में  महिला  पालोटंक्तिक  संस्थान
 *

 740.  श्री  राम  बदन  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  भअन्‍्त्री  यह  बत'ने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 ):  देश  में  राज्य-बार  कितने  महिला  पॉलोटैक्निक  संस्थान

 क्‍या  इन  पॉलीटैक्निकों  मे  आरक्षण  के  कोटे  के  अनुसार  अनुयसून्बित  ,जातियों/भनुसूचित
 जनजातियों  की  महिला  अभ्यर्थियों  को  प्रवेश  दिया  जाता

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 उन  जिलों  के  नाम  कया  जहां  अनुसूचित  जाति  के  अभ्यधियों  के  लिए  होस्टल  की

 सुविधाएं  उपलब्ध  और

 क्या  सरकार  वंषे  1991-92  के  दौरान  अनुसूचित  जाति  के  अभ्यर्थियों  के  लिए  और

 अधिक  होस्टल  बनाने  संबंधी  किसी  योजना  पर  विचार  कर  रही  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 ह्ानक  धंसाक्षत  विकास  मन्त्री  अर्जुन  :  ते  महिला  पालिटेकतिकों  की

 राज्य-वार  संख्या  संलग्न  बिवरण  में  दी  गई  इन  वालिटेकनिकों  में  अनुसुचित  जाति/गनृश्यूतित
 जनजाति  के  अभ्यर्थियों  का  दाखिला  आरक्षण  नीति  के  अनुसार  ही  किया  जाता  है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  |

 (8)  भारत  सरकार  के  कल्याण  मन्त्रालय  में  अनुसूचित  आति  को  लड़कियों  के  लिए
 वास  निर्माण  करने  की  एक  योजना  है  |  इस  प्रयोजनाथं  वर्ष  1991-92  के  दौरान  -8.09  करोड़  To
 का  आवंटन  किया  गया  है  ।

 विवरण

 क्र»  शज्य/संघ  शासित  प्रदेश ज्य/संघ  शासित  महिला

 पालीटेकनिकों

 महिला  पालीटेकनिकों
 सं०  का  ताम  की  संदता

 2  3

 2.  आन  प्रदेश  1

 2.  असम  2

 3.  बिहार  2

 4...  गुजरात  6

 5.  हरियाणा  4

 6.  हिमाचल  प्रदेश

 7.  जम्मू  और  कश्मीर  2

 8...  कर्नाटक  4

 9.  केरल  6

 10.  मध्य  प्रदेश  5

 11  भह  राष्ट्र  5

 12...  मणिपुर  —

 13.  मेघालय  ~—

 14...  नागालेंड  1

 शुरुआत  नहीं  हुई  है  ।)
 15.  उड़ीसा  3

 16.  पंजाब  2

 शव
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 न्‍वामम»»ब्भआक»क«्म८म

 1  2  3
 ee  ७  फ७७रधछ  उच  चछरृर९  ७  उ  ७3  ७  उ  उ  उ  रउ  उ  ७  उ  ७?

 18.  राजस्थान  2

 19...  सिक्किस  --

 20.  तमिलनाडु  --

 20.  त्रिपुरा  --

 22.  उत्तर  प्रदेश  9

 22.  पश्चिम  बंगाल

 संघ  शासित  प्रदेश

 अंडमान  और  तिकोबार  द्वीप  समूह  --

 2  अरुण|चल  प्रदेश  _

 3  चंडीगढ़

 4.  दादर  और  नगर  हवेली  —

 5  दिल्ली  3

 6  दमन  भौर  ढ्ीव

 १,  लक्षद्वीप  न

 8.  मिजोस्म  _

 9.  पांडिचेरी  1

 83.

 झांसो  और  तमिलनाडु  एक्सप्रेस  में  झांसे  के  लिए  टिकटों  को

 741.  भी  राजेन्द्र  अग्निहोत्रो  :  क्या  रेल  सग्को  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक्शग्रेप  रेलभाड़ियों  में  झांसी  और  ललितघुर  रेलबे  स्टेशमों  से  तई  दिल्‍ली  भौर
 भोफल  के  लिए  टिकट  जारी  नहों  किए  जाते

 यदि  तो  इसके  क्‍या  करण

 क्‍या  कर्ताटक  और  तलिलनाडु  एक्सप्रेस  रेलमाड़िकों  में  नई  दिल्‍ली  से  झांसी  के  लिए
 भौ  नई  दिल्‍ली  में  टिकट  जारी  नहीं  किए  जाते

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 (६)  क्या  खरकार  का  बिचार  इन  रेलगाड़ियों  में  तई  दिल्‍ली  के  झांसी  के  लिए  टिकट  उप  -
 लब्घ  कराते  का  है  ?

 भ्डि
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 रेल  सन्त्रलय  में  राज्य  सन्‍्त्री  एम०  :  और  ललितपुर  और

 झांसी  स्टेशनों  पर  नई  दिल्‍ली  और  भोपाल  के  लिए  बहुत-सी  एक्मप्रेस  गाड़ियों  की  टिकठटें  जारी  की

 जा  रही  हैं  ।  कुछ  मामलों  में  दूरी  प्रतिबंधों  क ेकारण  टिकटें  जारी  नहीं  की  जा  रही  हैं  ।

 से  (&)  कर्नाटक  और  तमिलनाडु  एक्सप्रेस  सुपरफास्ट  गाड़ियां  हैं  जो  लम्बी  दूरी  के

 लिए  चलाई  गई  इसलिए  इन  गाड़ियों  में  टिकट  जारी  करने  के  लिए  600  कि०मी०  का
 सामान्य  दूरी  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  है  ।  इस  प्रतिबन्ध  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  गाड़ियों  से  झांसी
 तक  यात्रा  करने  के  लिये  नई  दिल्‍ली  स्टेशन  पर  उसी  सीमा  तक  सीमित  आरक्षित  टिकटें  जारी  क
 जाती  हैं  जिस  सीमा  तक  क्षांसी  स्टेशन  के  लिए  कोटा  आबंटित  किया  गया  है  ।

 जयपुर  ओर  भोपाल  के  बोच  सोधो  रेलगाड़ो

 742.  श्री  राम  नारायण  बेंरजा  :  क्‍या  रेल  सन्‍त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जयपुर  और  भोपाल  कोਂ  एक  सीधी  रेलगाड़ी  से  जोड़ने  का

 भर

 यदि  तो  कब  तक  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 व्यावसायिक  शिक्षा  कार्यक्रम  को  योजना

 743.  भी  शोभन[पद्रोश्यर  राव  बाड़ड़े  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  निरक्षरता  को  दूर  करने  के  लिए  व्यावसायिक  शिक्षा  1986  में  शामिल
 किया  गया  को  कार्यान्वित  करने  के  ध्षबंध  में  क्या  ठोस  कार्यवाही  करने  का  विचार

 मानव  संशाधन  विकास  मंत्री  अर्धन  :  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  के  अनुसार
 शिक्षा  के  व्यावसायिकरण  का  उद्देश्य  स्वरोजगार  को  कुशल  श्रप-शक्ति  की  मांग  एवं  पूति
 के  असंतुलन  को  कम  करना  तथा  ऐसे  लोगों  को  विऋल्प  प्रदान  करना  है  जो  बगैर  किसी  विशेष
 रुचि  या  उद्देश्य  के  उच्च  शिक्षा  ग्रहण  कर  रहे  हैं  ।

 इन  उद्देश्यों  क ेमहनजर  1988  से  माध्यमिक  शिक्षा  के  व्यावसायिकरण  की  केन्द्र
 प्रायोजित  योजना  शुरू  की  गई  थी  |  राज्यों/संघशासित  क्षेत्रों  को  +2  स्तर  पर  व्यावसायिक

 पाठ्यक्रमों  को  चलाने  तथा  तकनीकों  संसाधनों  की  सहायता  प्राप्त  करने  और  प्रशासनिक  ढांचे  की

 स्थापना  हेतु  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जातो  इस  परियोजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  अब
 तक  27  साज्यों/संघ्शासित  प्रदेशों  को  200  करोड़  रुपयों  से  अधिक  की  वित्तीय  सहायता  दी  जा

 चुकी  है|

 कार्यवाहक  साक्षरता  के  अंग  के  रूप  में  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  भी  प्रौढ़
 -  अशिक्षितों  को  उनके  आर्थिक  स्तर  तथा  उनके  सामान्य  कल्याण  की  वृद्धि  के  लिए  कला  कौशल  की

 शिक्षा  प्रदान  करता  है  ।  गो  चर

 96
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 विजयवाड़ा  और  विशाखापत्तनम  के  लिए  रेलगाड़ी  में  शोतागार  डिब्बे

 144.  श्री  एम०  बो०  बो०  एस०  मूर्ति  :  क्या  रेल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शीघ्र  खराब  होने  वाली  वस्तुओं  को  ढोने  के  लिए  रेलवे  में  कुल  कितने  शीतागार
 ड्ब्बि

 ॥

 दक्षिण  मध्य  और  दक्षिण  पूर्व  रेलवे  को  ऐसे  कितने  आबंटित  किए  गए

 ऐसे  डिब्बों  की  कमी  के  बारे  में  विजयवाडा  ओर  विशाखापत्तनम  के  समुद्री  उत्पाद
 व्यापार  में  संलग्न  व्यक्तियों  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  एक  ।

 कोई  नहीं  ।

 जी  हवड़ा  को  मछली  यातायात  के  परिवहन  के  लिए  प्रशीतित  यान  की  सप्लाई
 करने  के  लिए  विजयवाड़ा  से  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  था  ।

 विगत  में  नश्य  पासेल  के  परिवहन  के  लिए  रेलों  द्वारा  कुछ  प्रशीतित  पाल  यानों  की
 व्यवस्था  की  गई  थी  लेकिन  इसके  कम  लोकिय  अनुरक्षण  कीं  ऊंची  लागत  होने  और
 टमिनलों  पर  प्रशीतित  सुविधाओं  का  अभाव  होने  के  कारण  इन  पार्सल  यानों  का  चलाना  बंद  कर
 दिया  गया

 लड़की  का  एड्स  रोग से  ग्रस्त  होना

 745.  श्रो  रवि  राय  :  कवा  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  9  1991  के  में  गेटस

 एड्स  डयूट्‌  स्वीपर  नेगलिजेंसਂ  शीर्षक  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है  ओर  इस  संबंध  में  क्या  उपाय  करने  का  प्रस्ताव
 है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०  के०  तारावेवी
 :  हां  ।

 स्वामी  दयानन्द  शाहदरा  में  गम्भीर  रूप  से  बीमार  बच्चे  को  उसका
 जीवन  बचाने  के  लिए  उप्तकी  मां  का  100  सी  सी  ताजा  रक्‍त  दिया  गया  अस्पताल
 कारियों  ने  मां  के  रक्त  को  एच०  आई०  बी०  पुष्टि  परीक्षण  के  लिए  राष्ट्रीय  संचारी  रोग
 दिल्‍ली  भेजा  था  जो  कि  एक  सन्दर्भ  प्रयोगशाला  रक्त  एच०  आई०  बी०  संक्रमण  के  लिए
 तेगेटिव  पाया  गया  ।
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 आई०  टो०  डो०  सो०  हारा  मध्य  प्रदेश  में  पबंटत  संदंध्ी  का्यक्राा  शुक्ष  किया  खाना

 746.  थभ्रो  अरविन्द  तेतास  :  क्या  तागर  बिमातल  ओर  पयंदन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  पयंटन  विकास  निगम  द्वारा  मध्य  प्रदेश  जाने  वाले  पयंटकों  के  लिए
 संबंधी  कार्यक्रम  शुरू  किया  जा  रह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  शुरू  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 लागर  विभानन  ओर  पप्नंटन  संत्री  माघ  राव  :  ओर  हां  ।
 विवरण  निम्तानुसार  है  :-
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जोधपुर-अह  मदाबाद  तथा  जयपुर-अहमदाबाव  के  बोच  विमान  सेवाएं  _ ह

 747.  श्री  गुमान  मल  लोढा  :  क्या  नागर  विसानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  इंडियन  एयरलाइन्स  का  विचार  जोधपुर-अहमदाबाद  तथा  जयपुर-अहमदाबाद
 के  बीच  विमान  सेवाएं  पुनः  शुरू  करने  का  और

 यदि  तो  कब  से  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  पयेटन  संत्री  माधव  राब  :  नहीं  ।

 इन  संक्‍्टरों  पर  भपर्याप्त  यातायात  के  कारण  जोधपुर  और  अहमदाबाद  और  जयपुर
 और  अहमदाबाद  के  बीच  विमान  सेवाएं  जारी  रखने  का  औचित्य  सिद्ध  नहीं  होता  ।

 महाराष्ट्र  में  स्टेशनों  का  पुननिर्माण

 748.  श्री  विलासराव  नागनाथराव  गुंडेकार  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :  ह

 क्‍या  महाराष्ट्र  में  रेल  स्टेशनों  का  पुननिर्माण  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उन  स्टेशनों  के  नाम  क्या  हैं  जितका  विस्तार/पुननिर्माण  किए  जाने  को
 भाशा  भौर

 इस  कार्य  पर  किमनी  राशि  व्यब  की  जाएगी  भौर  इसके  कब  तक  पूरा  होने  की
 संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  से  स्टेशन  इमारतों  का

 पुर्नार्माण  तथा  विस्तार  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और  जो  यातायात  की  भावश्यकताओं  के

 अनुसार  आयु-एवं-हालत  के  आधार  पर  किया  जाता  ठदनुसार  महाराष्ट्र  राज्य  की  स्टेशन
 इमारतों  सहित  स्टेशन  इमारतों  का  अपेक्षित  होनें  पर  पुनननिर्माण  और  विस्तार  किया  जाता  है  जो
 घन  की  उपलब्धता  तथा  विभिन्‍न  स्टेशनों  की  स|पेक्ष  आवश्यकताओं  पर  निर्भर  करता  इस
 संबंध  में  कार्यों  का  पूरा  होरा  धन  की  उपलब्धता  तथा  सापेक्ष  प्राथमिकताओं  पर  निर्भर  करता  है  ।

 सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  कार्यक्रम

 749.  श्री  यशवंत  राव  पाटिल  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने  की  छुपा
 करेंगे  कि  :

 *  ा

 भारत  सरकार  के  अब  तक  किन  देशों  के  साथ  सांस्कृतिक  आदान-प्रदान  कार्यत्रम
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 आगामी  वर्षो  में  सरकार  द्वारा  किन  देशों  के  साथ  समझोता  किए  जाने  की  सम्भावना

 इन  कार्यक्रमों  में  कौन-कौन  से  मद  शामिल  किए  गए  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 निम्नलिखित  देशों  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  :

 (1)

 (२)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 (8)

 माल्टा

 माली

 कोमरस

 मेंडागास्कर

 चिली

 किरगिस्तान  गणराज्य

 कम्बोडिया

 जमेका

 सांस्कृतिक  करारों  में  द्विपक्षीय  सांस्कृतिक  सहयोग  के  व्यापक  सिद्धांत  निर्धारित  किए
 जाते  हैं  और  इनका  कार्यान्वयन  सांस्कृतिक  विनिमय  कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  किया  जाता  जिनमें
 विनिमग्रों  के  ब्यौरे  विनिदिष्ट  किए  जाते  हैं  ।  इन  सांस्कृतिक  विनिमय  कार्यक्रमों  में  कला  और

 शिक्षा  ओर  जन-प्रचार  युवा  कार्यक्रम  और  जन
 स्वास्थ्य  आदि  के  क्षेत्र  व्यापक  रूप  से  शामिल  किए  जाते  हैं  और  इनमें  विभिन्‍न  शैक्षिक  क्षोत्रों  के
 अध्येताओं  के  कला  पुस्तकों  ओर  प्रकाशनों  के  रेडियो
 और  टेलीविजन  कायंक्रमों  के  फिल्मोत्सवों  के  छात्रवृत्तियां  प्रदान
 संस्थागत  संबंधों  के  खेल-विनिमयों  आदि  की  व्यवस्था  की  जातो  है  ।

 विवरण

 उन  देशों  के  जिनके  साथ  सरकार  के  सांस्कृतिक  विनिमय  कायंत्रम

 1.  अफगानिस्तान  8.

 अल्जी  रिया  9.

 अजेंटीना  10.

 आस्ट्रेलिया  11.

 बहुरीन  12.

 बंगला  देश  13.

 बेल्जियम  14.

 बुल्गारिया
 चीन

 क्यूबा

 साइप्रस

 चेकोस्लोवाकिया

 मिस्र

 इथोपषिया

 101.

 .
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 बंगलोर  गें  नेशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  यूनानी  मेडिसिन

 ]

 150.  श्री  जी०  साड़े  गोड़ा  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिषार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  बंगलौर  में  नैशनल  इंस्टीट्यूट  आफ  यूनानी  मेडिसिन  की  स्थापना  का  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो  इसकी  अनुमानित  लागत  किः  नी  होगी  और  इसके  लिए  घन  जुटाने  के

 अन्य  साधन  कौन से

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  ने  उक्त  इंस्टोट्यूट  के  लिए  किसी  भूमि  का  आबंटन  किया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 स्थास्ष्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  डी०  के०  तारादेवो
 :  हां

 इन्हें  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  !

 हां  ।

 लगभग  55  एकड़  ।

 बरेलो  तथा  कानपुर-लखनऊ  के  मध्य  सुपरफास्ट  रेलगाड़ो

 ]
 751.  भरी  चिन्मयानन्द  स्थासो  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  बरेली  जंक्शन  बाया  कानपुर  और  लखनऊ  तक  एक
 बुपरफास्ट  रेलयाड़ी  चलाने  का  विचार  कर  रही  भौर

 यदि  तो  कब  से  ?

 रेल  मंत्नालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 तिरबन्सपुरस  ओर  कालोकट  से  खाड़ी  के  देशों  को  विमान  लेगा

 752.  प्रो०  के०  थी०  थामस  :

 क्रो  ढो०  से०  अंगलोल  :

 क्या  तागर  बिमानन  ओर  पर्यटन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  तिरूबन्तपुरम  और  कालीकट  से  खाड़ी  के  देशों  के  लिए  नई  विमान  सेवाएं  शुरू

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कब  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधव  राव  :  और  तिर्वन्तपुरम
 से  कोई  नई  सेवा  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  नहीं  कालीकट  से  खाड़ी  फे  देशों  को  विमान

 सेवाएं  परिचालित  करने  की  व्यवहायंता  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 शेडकास  झंडा  सप्ताह  मनाया  जाना

 753.  डा०  सो०  सिलवेरा  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 |

 क्या  1991  के  प्रथम  सप्ताह  में  भारतीय  रेडक्रास  सोसाइटी  ने  नई  दिल्‍ली
 में  रेडक्रास  झंडा  सप्ताह  मनाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  भारतीय  रेडक्रास  सोसाइटी  ने  उत्तर  प्रदेश  के  उत्तरकाशी  में  हाल  हो  में  आए
 भूकंप  पीड़ितों  क ेलिए  कोई  राहत  का  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  तारादेबी
 ओर  हां  ।  भारतीय  रेडक्रास  सोसाइटी  ने  सूचित  किया  है  कि  उसकी

 दिल्‍ली  शाखा  द्वारा  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  |  नवम्बर  से  7  1991  तक  झंडा  सप्ताह
 मनाया  गया  ।  दिल्ली  शाखा  ने  चंदा  इकट्ठा  करने  के  लिए  संस्थानों  तथा
 सेवकों  को  1,309  दान  पेटियां  वितरित  की  गईं  |  1991  के  भन्‍त  तक  सकप्नी  पेटियों  की
 हस  शाखा  द्वारा  वापस  ले  लिया  जाएगा  तथा  चंदे  की  गिनती  की  जाएगी  ।

 और  हां  ।  भारतीय  रेडक्रास  सोसाइटी  ने  उत्तर  प्रदेश  के  उत्तरकाशो  क्षंत्र  में
 हाल  के  भूकम्प  पीड़ित  के  लिए  राहत  की  व्यवस्था  की  जिसका  विवरण  इस  प्रकार  है  :--

 ()  कम्बल  12,745

 (01)  ऊनी  कपड़े|  16,895  5

 0)  दुग्ध  पाउडर  1,000  कि०  ग्रा०

 6५)  अधिक  प्रोटीन  युक्त  2,000  ग्रा०
 बिस्कुट

 (५)  पालीथीन  को  चावरें  30  रोल

 टेंट  675

 {vin  चाय  96  कि०  प्रा०
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 दाल  345  कि०  ग्रा०

 (02)  चीनी  350  कि०  ग्रा०

 (X)  आटा  155  कि०  ग्रा०

 जूते  231  जोड़े

 विविधश्न  प्रकार  के  कपड़े  4,470

 इन  आपूर्तियों  का  मूल्य  47  लाख  रुपए  से  अधिक  है  |  16  1991  तक  रेडक्रास
 के  कार्यकर्ताओं  तथा  स्वयंसेवकों  ने  13,335  प्रभावित  परिवारों  में  राहृत  सामग्रियों  का  वितरण

 पूरा  किया  ।  शेष  वस्तुओं  के  वितरण  का  कार्य  चल  रहा  है  ।

 इंडियन  एवरलाइन्स  द्वारा  उश्धाटन  समारोह  सताता

 754.  डा०  ए०  के०  पटेल  :
 भरी  अटल  बिहारी  वाजपेयो  :

 झोमतो  गोता  मुथ्चर्जी  :

 क्या  लागर  बिसालन  क्षोर  पर्यटल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बढ़ते  धाटे  के  बावजूद  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  1  1991  के  अपने  शीत

 कार्यक्रम  के  उद्घाटन  के  अवसर  पर  फिजलखच्च  समारोहों  का  आयोजन  किया

 ca)  बदि  तो  इंडियन  एयरला  इम्स  ने  इन  समारोहों  पर  और  उपहार  आदि  के  बांटने
 पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय

 (1)  क्‍या  सरकार  का  विचार  इंडिक्न  छयरलाइनस  के  कार्यंकरण  को  पूरा  करने  हेतु  एक
 जांच  समिति  की  स्थापना  करने  का  भर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  खक्षिक्षनन  ओर  पर्यटन  संत्रो  साधव  राज  :  सीमित
 स्थानों  पर  सीमित  स्तर  के  साधारण  समारोह  भायोजित  किए  गए  आमंत्रित  व्यक्तियों  में

 मुख्यतः  स्थानीय  प्रेस  के  प्रमुख  नागरिक  तथा  जनता  के  प्रतिनिधि  शामिल  थे  ।

 ब्यय  की  गई  राशि  नगण्य  थी  तथा  इंडियन  ए  यरलाइन्स  द्वारा  उपहारों  पर  कोई  राशि
 खत  नहीं  की

 और  नहों  ।  इंडियन  एयरलाइन्स  के  क्रियकलापों  को  सरकार  द्वारा
 समय  पर  निगरानी  की  जाती  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  ब  मरोपण

 755.  भी  कृष्णदत्त  सुल्तान  पुरी
 :  क्‍या  पर्यावरण  एवं  बन  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 किः
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 (+)  हिमाचल  प्रदेश  में  चालू  वर्ष  के दौरान  वनरोपण  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किए
 गए  हैं  तथा  प्रथम  छह  महीनों  के  दौकान  प्राप्त  लक्ष्यों  का  क्‍या  घ्यौरा  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  राज्य  की  योजना  में  वनरोपण  के  लिये  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित
 किये  गये  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कमल  और  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी

 उत्तर  प्रदेश  में  कंप्यूटर  दिक्षा  ओर  अध्ययन  कार्यक्रम

 756.  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  कितने  स्कूलों  का  राष्ट्रीय  शेक्षिक  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  परिषद  के

 कंप्यूटर  शिक्षा  और  अध्ययन  कार्यक्रम  के  लिए  चयन  किया  गया

 Ga)  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वर्ष  1990-91  के  दौरान  स्वीकृत  की
 गई  घनराशि  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  अब  तक  कया  कार्यवाही  की  गयी

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  अर्जुन  :  से  वर्ष  1984-85  से  स्कूलों  में
 लागू  कंप्यूटर  साक्षरता  एवं  अध्ययन  परियोजना  में  वर्ष  1989-90  तक  उत्तर  प्रदेश  के
 276  सेकेंडरी/हायर  सेकेंडरी  स्कूलों  को  शामिल  करने  के  लिए  चुना  गया  है  ।  वष  1990-91  से
 परियोजना  के  अन्तगंत  किसी  नए  स्कूल  को  शामिल  नहीं  किया  गया  जिन  222  स्कलों  में
 कंप्यूटर  वास्तव  में  लगा  दिए  गए  हैं  उनको  3500  ६०  प्रति  स्कूल  की  दर  से  आकस्मिक  अनुदान
 प्रदान  करने  के  लिए  राज्य  नोडल  अधिकारियों  को  एन०  सी०  ई०  आर०  टी०  के  माध्यम  से  वितरण

 हेतु  7,77,000  रु०  की  राशि  स्वीकृत  की  गई  थी  ।

 सिरसा  ओर  अम्बाला  हवाई  अड्डों  से  धरेलू  उड़ानें

 757.  श्री  नारायण  सिह  चोधरी  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हरियाणा  में  सिरसा  और  अम्बाला  हवाई  अड्डों  से  घरेलू  उड़ानें  शुरू
 करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इन्हें  कब  से  शुरू  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विसानन  ओर  पयंटन  संत्रो  साधव  राव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वाणिज्यिक  और  परिचालनात्मक  कारणों  से  इस  समय  सिरसा  और  अम्बाला
 को  विमान  मांग  से  जोड़ना  संभव  नहीं  है  ।
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 भोपाल  हबाई  अड्डे  पर  एयर  बसों  के  उतरने  को  सुविधाएं

 758.  भ्री  सुशोल  चन्द्र  वर्मा  :  क्या  नागर  बिसानन  ओर  पर्यटन  मंत्रो  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भोपाल  हवाई  अड्डे  पर  एयर  बसों  के  उतरने  की  सुविधाएं  विद्यमान

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  हवाई  अड्ड़े  पर  एयरबसों  के  उतरने  के

 लिए  हवाई  पट्टी  का  निर्माण  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  यह  काय  कब  आरंभ  होगा  तथा  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्री  माधव  राव  :  भोपाल  में  बतंमान
 घावनपथ  को  5400  फुट  लम्बाई  एयर  बस  के  उतरने  के  लिए  अपर्याप्त

 और  ए  परिचालनों  के  लिए  धावनपथ  को  6700  फुट  तक  बढ़ाने
 का  कार्य  पहले  हो  प्रगति  पर  है  और  इसके  1992  के  अन्त  तक  पूरा  हो  जाने  की  आशा

 सफाई  कर्मचारियों  को  नियसित  किया  जाना

 759.  श्री  धर्मपाल  सिह  सलिक  :

 कली  राम  निहोर  राय  :

 क्या  भानव  संसाधन  विकास  मन्‍्त्री  सफाई  कर्मचारियों  को  नियमित  किये  जाने  के  बारे  में
 2  1991  ओर  19  1991  के  अतारांक्षित  प्रश्न  संख्या  [052  और  3403  के
 उत्तर  के  संबंध  में  क्रमशः  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1991  की  स्थिति  के  अनुसार  अंशकालिक  रूप  से  कार्य  कर  रहे  सफाई
 करमंचारियों  को  संख्या  कितनी  और

 सफाई  कर्मचारियों  के  रिक्त  पद  किस  तिथि  तक  भर  दिये  जागेंगे  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सत्री  अजु  न  और  सफाई  कर्ंचारियों  को
 अद्यतन  उपलब्ध  वरीयता  सूची  के  अर्थात्‌  22-6-88  की  यथास्थिति  के  1011
 अंशकालिक  सफाई  कमंचारियों  में  से  क्रम  सं०  320  तक  के  कमंचारियों  को  नियमित  करने  का
 प्रस्ताव  किया  गया  है  जिसमें  स ेलगभग  !90  ने  पहले  ही  नियमित  सफाई  कमंचारियों  के  रूप  में
 कार्यभार  संभाल  लिया  शेष  सकाई  कप  वारियों  को  पदद्दारियों  द्वारा  चिकित्सा  परीक्षण  तथा

 पुलिप्त  जां  आदि  जैती  निर्धारित  अपेक्षाएं  पूरी  करने  के  बाद  ही  नियमित  किया  जा  सकता  है  ।

 अंशकालिक  कर्मचारियों  को जब  कभी  नियमित  सफाई  कमंचारियों  की  सेवानिवृत्ति/मृत्यु
 के  कारण  अथवा  नए  अतिरिक्‍त  स्कूलों  के  कारण  रिक्तियां  हों  तो  उनको  पारस्परिक  वरीयता  के
 आधार  पर  निप्रमित  किया  जाता  चुंकि  यह  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  अतः  कोई  समय-सीमा
 निर्धारित  करना  कठिन
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 कन  के  संरक्षण के  लिए  बिहार  को  सहायता

 760.  भ्री  सूर्थ  नारायण  यावथ  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  राज्य  को  वनों  तथा  पर्यावरण  के  संरक्षण  के  लिए
 कितनी  घनराशि  आबंटित  की

 कया  उक्त  धनराशि  का  पूरा  उपयोग  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  कमल  वनों  और  पर्यावरण
 की  सुरक्षा  के  लिए  विछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  पर्यावरण  और  वन  मन्‍्त्रालय  द्वारा  बिहार  सरकार
 को  निम्नलिखित  राशि  दी  गई  :

 वर्ष  राशि  करोड़  रुपयों  में

 1988-89  9  13.96

 1989-90  10.26

 1990-91  10.45

 और  अधिकांश  मामलों  में  वह  राशि  उपयोग  में  लाई  जा  चुकी  फिर  भी

 कुछ  मामलों  में  परियोजराएं  समय  पर  पूरी  न  हो  सकने  के  कारण  यह  राशि  पूरी  तरह  से  उपयोग
 में  नहीं  लाई  जा  सकी  ।

 गुना-इटावा  रेल  लाइन

 1761.  श्री  योगानन्द  सरस्वतो  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुना-इटावा  बड़ी  रेल  लाइन  का  निर्माण  कार्य  निर्धारित  कार्यक्रम  से  पीछे  चल
 रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  रेल  लाइन  का  निर्माण  काय्य  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 रेल  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहों  उठता

 आगामी  वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  नि्शेर  करेगा  ।
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 विर्शित  उसर —

 तिख्अनन्तपुरण  से  अन्कर्शष्ट्रोय  उड़ाने

 762.  भ्री  रमेश  चेन्नितला  :  क्या  नागर  लिसानन  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 तिरूपनन्तपुरम  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  से  विमान  सेवायें  जलाने  के  लिए  विदेशी

 एयरकाइतों  के  कितने  आवेदन  पत्र  स्वीकृति  हेलु  लंबित  पड़े  और

 इन  पर  निर्णय  लेने  में  विलम्ब  के  क्या  करण  हैं  ?

 तागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रो  माधव  राव  :  (+)  और

 अनन्तपुरम  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  से  विमान  सेवाएं  चलाने  के  लिए  किसी  भी  विदेशी  एयरलाइन
 का  कोई  भी  आवेदन-पत्र  स्वीकृति  हेतु  लंबित  नहीं  पड़ा  है  ।  यू०  ए०  ई०  और  सऊदी  अरब
 की  सरकारों  ने  अपनी  विमान  सेवाएं  चलाने  के  लिए  इच्छा  व्यक्त  की  है  लेकिन  द्विपक्षीय  परामशों
 के  लिए  कोई  तारीख  निश्चित  नहीं  की  है  ।

 दिल्‍ली  में  डाक्टरों  द्वारा  हड़ताल

 763.  श्री  जोबन  शर्मा  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्ज्रो  ग्रह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  में  सविस  डाक्टरों  द्वारा  हड़ताल  किये  जाने  से  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य
 योजना  ओऔषधालयों  और  कुछ  अस्पतालों  में  कामकाज  ठप्प  हो  गया

 यदि  तो  डाक्टरों  की  मांगों  का  ब्यौरा  क्‍या

 (a)  इन  मांगों  के  प्रति  सरकार  का  क्‍या  रवंबा  और

 हड़ताल  की  अवधि  के  दोरान  रोगियों  को  चिकित्सा  सुविधायें  उपलब्ध  कराने  हेतु
 क्‍या  वैकल्पिक  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्चो  डो०  के०  तारादेबो
 और  दिल्ली  के  बड़े  अस्पतालों  में  काये  सामान्य  रूप  से  जल  रहा

 लयों  ओर  रेलवे  अस्पतालों  की  सुविधाओं  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  केन्द्रीय  सरकार
 स्वास्थ्य  योजना  के  अधीन  ओऔषधालयों  में  आक्षारभूत  सेवाएं  प्रदान  की  गई  हैं  ।

 सविस  डाक्टर  संगठनों  की  संयुक्त  कारंवाई  परिषद्‌  ने  1987  के  पैकेज  लाभों  के

 कतिपय  खंडों  भौर  टिक्‍्कू  समिति  की  रिपोर्ट  सहित  1989  के  समझौला  ज्ञापन  के  विभिन्‍न  अनुं॑ंधों
 को  समग्र  रूप  से  लागू  करने  की  मांग  की  है  ।

 1987  के  पैकेज  लाभों  के  प्रमुख  अनुबन्धों  को  लागू  कर  दिया  गया  1989

 का  समझौता  ज्ञापन  जो  कि  सविस  डाक्टर  संगठनों  की  संयुक्त  कारंवाई  परिषद्‌  की  लम्बित  मांगों

 का  पूर्ण  व  अन्तिम  निपटारा  है  और  इसी  वजह  से  1987  के  पैकेज  लाभों  का  अधिक्रमण  करता

 के  सभी  मुख्य  अनुबन्धों  को  भी  लागू  कर  दिया  गया  टिक्कू  समिति  की  रिपोर्ट  पर  सरकार
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 द्वारा  लिए  गए  निर्णयों  से  संबंधित  तारीख  14-11-1991  के  कार्यालय  ज्ञापन  की  एक  प्रति  विवरण

 के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 विवरण

 विषय  :  सेवारत  डाकटरों  के  संबंध  में  उच्चाधिकार  प्राप्त  सभिति  की  सिफारिशें--उन  पर

 लिए  गए  निर्णय  ।

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  डाक्टरों  के  भविष्य  में  उन्‍नति  के  अवसरों  के  सभी  पहलुओं  और

 संवर्ग  संरचना  को  जांच  करने  के  लिए  भारत  सरकार  के  मंत्रिमंडल  सचिवालय  में  सचिव
 श्री  आर०  के०  टिक्कू  की  अध्यक्षता  में  एक  सम्रिति  गठित  की  गई  थो  ।  इस  समिति  ने

 अब  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  इस  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  पर  भारत  सरकार  ने

 सावधानीपूर्वक  विचार  किया  है  और  निम्नलिखित  निर्णय  लिए  हैं  :

 (1)  मौजूदा  सामान्य  वरिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेड  (5900--6700  के  दो  पदों  का
 दर्जा  बढ़ाकर  अतिरिक्त  स्वास्थ्य  सेवा  के  ऊपर  महानिदेशकों  (7300--7600

 के  दो  अतिरिक्त  पदों  का  सुजन॒  किया  अपर  महानिदेशकों  के  इन
 अतिरिक्त  पदों  पर  नियुक्ति  अपर  महानिदेशकों  के  मौजूदा  पदों  के  अनुरूप  ही  की

 जाएगी  ।

 (2)  5900--6700  रुपये  के  सुपर  टाइम  वेतनमान  में  चार  पदों  का  दर्जा  बढ़ाकर
 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  मेवा  1982  के  नियम  4  (9)  के  भन्‍्तगंत  7300--7600
 झुपये  के  वेतनमान  में  चार  अतिरिक्त  पदों  के  लिए  कारंवाई  की  जाएगी  ।

 (3)  अस्थायी  आधार  पर  प्रोफेसरों  (4500--5700)  रुपये  के  पदों  के  बराबर  की  संख्या
 के  पदों  का  दर्जा  बढ़ाकर  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  शिक्षण  विशेषज्ञ  उप-संवर्गं  में
 निदेशक  प्रोफेसर  (5900--6700  के  34  अतिरिक्त  पदों  का  सुजन
 जाएगा  ।

 (4)  अस्थायी  आधार  पर  विशेषज्ञ  (4500--5700  के  पदों  के  बराबर
 की  संख्या  के  पदों  का  दर्जा  बढ़कर  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  गर  शिक्षण  विशेषज्ञ  के
 उपमंवर्ग  में  परामशंदाता  (5900-6700  के  35  रिक्त  पदों  का  सृजन
 किया  जाएगा  ।

 (5)  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  में  कार्यात्मक  चयन  ग्रेड  (4500--5700  और
 कार्यात्मक  ग्रेड  (4500-5700  के  बीच  के  अन्तर  को  दूर  कर  दिया

 जाएगा  ।  गैर-कार्यात्मक  चयन  ग्रेड  (4500--5700  २०)  के  सभी  सह-प्रोफेसरों
 को  1-12-1991  से  प्रोफेसरों  के  रूप  में  पदनामित  किया  जाएगा  ।  गैर-कार्यात्मक
 चयन  ग्रेड  (4500--5700  के  सभी  विशेषज्ञ  ग्रेडना  के  अधिकारियों

 शिक्षण  और  जन  स्वास्थ्य  उप  को  1-12-1991  से  विशेषज्ञ  के  रूप  में

 पदनामित  किया
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 (6)

 (8)

 (9)

 सभी  प्रोफेसर  (4500  और  विशेषज्ञ  ग्रे  अधिकारी
 और  जन  स्वास्थ्य  उप-संवर्ग  )  वरिष्ठ  प्रशासनिक  प्रंड  स्तर  के  पदों

 पर  पदोन्नति  के  लिए  विचार  किए  जाने  के  पात्र  होंगे  बशर्ते  कि  रिक्तियां
 लब्ध  हों  भौर  4500--  5700  रुपये  के  वेतनमान  मे  उन्होने  १बम-से-बम  तीन

 वर्ष  की  नियमित  सेवा  पूरी  की  चाहे  उच्च  सेवा  कार्यात्मक  ग्रेड  अथवा
 4500--5700  रुपये  के  गेर  कार्यात्मक  ग्रेड  में  की  गई  सह-प्रोफेसर  और
 विशेषज्ञ  अधिकारी  जो  इस  समय  गैर  कार्यात्मक  चयन  ग्रेड  में  हैं  भोर  जिन्हें
 1-12-91  से  क्रमशः  प्रोफेसर  ओर  विशेषज्ञ  ग्रेडत  अधिकारी  के  रूप  में  पदनामित
 किया  जाना  को  वरिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेड  स्तर  के  पदों  (5900--5700
 पर  पदोन्‍नति  के  लिए  विचार  किए  जाने  के  लिए  पात्रता  सूबियां  तेयार  करने  के

 उद्देश्य  से  क्रशः  मौजूदा  प्रोफेसरों  और  विशेषज्ञ  ग्रेडज  के  अधिकारियों  के  तीचे

 सामूहिक  रूप  से  रखा  जाएगा  ।

 जैसा  कि  शिक्षण  उप-संवर्ग  के  मामले  में  किया  गया  है  उसी  प्रकार  गैर-शिक्षण
 विशेषज्ञ  और  जन  स्वास्थ्य  शिक्षण  विशेषज्ञ  के  उप-संबर्गों  में  भी  विशेषज्ञ  प्रेड-ा  के
 अधिकारियों  (3000-5000  के  रूप  में  भर्ती  के  लिए  अन्य  बातों  के
 साथ  न्यूनतम  अनिवायं  भहूँता  स्वातकोत्तर  डिग्री  प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌  तोन  वर्ष
 के  अनुभव  सहित  स्नातकोत्तर  डिग्री  अथवा  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा  प्राप्त  करने  के
 पश्चात  पांच  वर्ष  के  अनुभव  सहित  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा  होगी  ।  जैसा  कि  कपर
 उल्लेख  किया  गया  है  कि  संशोधित  भर्ती  नियमों  के  अनुसार  भर्ती  किए  गए  सभो
 विशेषज्ञ  ग्रेडज  के  अधिकारियों  को  3000--5000  रुपये  के  वेतन  तल  में  दो  वर्षों
 की  सेवा  पूरी  करने  पर  3700--5000  रुपये  के  वेतनमान  में  प्रोन्‍्तत  किया  जाएगा
 बशरतें  कि  वे  वरिष्ठता-सह-योग्यता  में  पूरे  उत्तरें  ।

 सुपर  स्पेशियलिटी  पदों  की  भर्ती  जिसके  लिए  न्यूनतम  अनिवाये  अहेता  डी०  एम०
 भथवा  एम०  सी  एच०  अथवा  समकक्ष  है  जो  शिक्षण  ओर  गैर-शिक्षण  विशेषज्ञता
 उप-संवर्गों  में  (3700-5000  के  वेतनमान  में  की  जाएगी  ।

 तीनों  उप-संबर्गों  गैर-शिक्षण  और  जन  में  3700--5000
 र०  के  वेतनमान  में  वर्ष  को  सेवा  वाले  अधिकारी  अथवा  3000--5000  क्षपये
 भौर  3700--5000  रुपये  के  वेतनमानों  में  कुल  आठ  वर्ष  की  सेवा  वाले
 कारियों  को  मौजूदा  दिशा-निर्देशों  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कुल  मिलाकर

 अच्छे  कार्य  निष्पादन  और  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  कम  से  कम  दो  मच्छेਂ

 मूल्यांकन  के  लिए  व्यवस्था  के  भनुसार  4500--5700  रुपये  के  वेतनमान  में

 रखा  इस  प्रकार  से  4500--7300  झपये  के  वेतनमान  में  रखे  जाने  पर

 सह-प्रोफेसरों  को  प्रोफेसर  के  रूप  में  और  विशेषज्ञ  ग्रेडजा  के  अधिकारियों
 शिक्षण  भौर  जन  को  विशेषज्ञ  प्रेडड  अधिकारियों  के  रूप  में  पदनामित

 हुआ  समझा  जाएगा  ।

 (10)  वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारियों  3000--4500  रुपये  की  वरिष्ठ  चिकित्सा
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 अधिकारियों  के  रूप  में  छः  वर्ष  की  नियमित  सेवा  पूरी  करने  पर  अथवा  चिकित्सा
 अधिकारियों  और  बरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारियों  के  रूप  में  10  वर्षों  की  संयुक्त
 नियमित  सेवा  पूरी  करने  जिसमें  कम  से  कम  दो  वर्षों  की  सेवा  वरिष्ठता  शह
 पोस्यता  के  आधार  पर  वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारी  के  रूप  में  को  मुख्य
 खिकित्सा  अधिकारियों  (3700--5000  के  वेतनमान  में  पदोन्‍नत  किया

 जाएगा  बशरतें  कि  उनको  रिक्तियों  से  बिना  किसी  संबंध  के  की  श्रेणी  में

 क्लीयर  कर  दिया  गया  हो  ।  चयन  का  कोई  क्षेत्र  नहीं  यह  पदोन्‍नतियां
 पकोन्नत  किए  गए  अधिकारियों  के  लिए  स्वस्थाने  भौर  व्यक्तिगत  आधार  पर
 असंगक्श  यह  बात  जनरल  ड्यूटी  चिकित्सा  अधिकारियों  को  एक  और  समयबद्ध

 पदोन्नति  प्रदान  करेगी  ।  जैसे  कि  बरिष्ठता  सह-योग्यता  के  आधार  पर  चार  वर्ष
 की  सेव  पूरी  करने  फर  खिकित्सा  अधिकारियों  (2200  --  4000  के  स्तर

 से  वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारियों  (3000--4500  के  स्तर  पर  पहली
 समयबद्ध  प्रोन्नति  को  पहले  ही  कार्यान्वित  किया  जा  चुका  जैसा  कि  इस
 समय  सौजूदा  दिशा-निर्देशों  पांच  वर्षों  के  दौरान  कम  से  कम  दो
 क्षष्छा ”  मूल्यांकन  सहित  कुल  मिलाकर  अच्छा  कार्य  के  आधार  पर
 सामान्य  ड्यूटी  चिकित्सा  अधिकारी  उय-संवर्ग  के  सभी  वरिष्ठ  ड्यूटी  पदों  की  पर्द्वह
 प्रतिशत  सीमा  तक  4500--5700  5700  रुपये  के  ग्रेड  में  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारियों
 को  रखा  जाना  जारी  रहेगा  ।  4500---5700  रुपये  के  वेतनमान  में  तीन  वर्षों  की
 सेथा  सहित  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी  अथवा  कुल  सत्नरह  वर्षों  की  ग्रुप  को  सेवा

 वाले  व्यक्ति  वरिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेड  स्तर  के  पदों  (5900-6700  पर
 पदोन्नति  के  लिए  पात्र  होते  रहेंगे  बशर्तें  कि  रिक्तियां  उपलब्ध  हों  ।

 विभिन्‍न  अस्पतालों  और  शिक्षण  तथा  अन्य  संस्थानों  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के
 सामान्य  ड्यूटी  अचिकित्सा  अधिकारी  उप-संवर्ग  के  चिकित्सा  अधिकारियों/बरिष्ठ
 किकित्सा  अधिका  रियों/मुख्य  चिकित्सा  अधिकारियों/सुपर  टाइम  ग्रेड  अधिकारियों
 द्वारा  घारित  सभी  जहां  किए  जाने  वाले  विशिष्टीकृत  प्रकृति  के  होते
 हैं  और  सामान्यतया  जिन्हें  व्शिषज्ञता  प्राप्त  डाक्टरों  द्वारा  किया  जाना  आवश्यक

 होता  की  विशेषज्ञ  पदों  में  बदल  दिया  जाएगा  और  जिन्हें  विशेषज्ञों  के  भर्ती
 नियमों  में  मौजूदा  उपबंधों  के  अनुसार  भरा  सामान्य  डूयूटी  चिकित्सा
 अधिकारी  उप-संवर्ग  से चिकित्सा  अधिकारियों/वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारियों/मुख्य
 चिकित्सा  अधिकारियों/सुपर  टाइम  ग्रेड  अधिकारियों  के  पदों  की  संख्या  के  बराबर
 पदों  को  समाप्त  कर  दिया  जाएगा  ।  अक्पतालों  और  शिक्षण  तथा  अन्य  संस्थानों  में
 सामान्य  ड्यूटी  चिकित्सा  अधिकारी  उप-संवर्ग  के  ऐसे  पदों  को  विशेषज्ञ  पदों  में
 बदलने  की  बात  खुली  प्रतियोगिता  के  माध्यम  से  विशेषज्ञ  उप-संब्गों  में  प्रवेश  करने
 के  लिए  सामान्य  हयूटी  चिकित्सा  मधिकारी  उप-संवर्ग  से  संबंधित  अहंता  अधिकारियों
 के  लिए  अवसर  उत्पन्त  करेगी  ।

 4500--5700  र०  के  साथ-साथ  3700  -5000  to  के  स्तर  पर  सीधी  भर्ती
 की  जा  सकती  जो  पदों  के  पत्ता  लगाने  की  बात  पर  नि्न॑र  होगी  ।
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 (13)  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  नियम  1972  के  नियम  30  के  अन्तगंत  उपलब्ध
 सेवा  में  वृद्धि  किए  गए  वर्षों  के  लाभ  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  सभी  सदस्यों  के  लिए
 उपलब्ध

 (14)  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  संवर्ग  ब्यवस्था  से  संबंधित  काये  के  किसी  भाग  को  स्वास्थ्य

 सेवा  महानिदेशालय  को  स्थानांतरित  करने  की  व्यवहायंता  और  केन्द्रीय  स्वास्थ्य

 सेवा  के  सदस्य  को  और  अधिक  प्रशिक्षण  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  मामले  की

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  जांच  की  जाएगी  ।

 (15)  रेल  रक्षा  मंत्रालय  और  अम्य  संगठन  पृथक  रूप  से  संवर्ग  की  पुनर्सरचना
 के  प्रस्तावों  और  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  संवर्ग  पर  लिए  गए  निर्णयों
 की  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पनोन्‍नति  के  और  अधिक  अबसर  प्रदान  करने  के

 लिए  कारंवाई  करेंगे  ।

 डाक्टरों  की  सेवा-निवृत्ति  की  आयु  58  वर्ष  से  बढ़ाकर  60  वर्ष  करने  के  मुद्दे  को
 उसकी  विवक्षा  और  प्रतिक्रियाओं  के  बारे  में  और  अधिक  विस्तृत  जांच  के  लिए
 कामिक  भौर  प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  स्थगित  रखा  गया  है  ।

 (17)  कारक  और  प्रशिक्षण  विभाग  भारतीय  सेवा  यथा  सयय  राज्य
 सरकारों  से  परामशे  लेते  हुए  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  और  स्वास्थ्य  सेवा  बनाने
 के  प्रश्न  की  जांच  करेगा  ।

 2.  सभी  पहलुओं  पर  सावधानीपुवंक  विचार  करने  के  पश्चात्‌  सरकार  ने  उच्चाधिकार
 प्राप्त  समिति  की  अन्य  सिफारिशों  को  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  पाया  है  ।

 3.  उप्ुक्त  निर्णयों  के  फलस्वरूप  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  नियम  1982  में  संशोधन  जहां
 कहीं  भी  आवश्यक  यथासमय  जारो  किए  जाएंगे  ।

 भारत  सरकार
 सं०  3014495)

 केरल  में  बरकला  स्थित  पुल

 764.  श्ोमतों  सुशोला  गोपालन  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  एर्णाकुलम-कोट्रयम  लाइन  पर  वरकला  उपरि  पुल  के  निर्माण  में
 काफी  विलंब  हो  रहा

 यदि  तो  इमके  क्या  कारण  हैं  और  इसका  निर्माण  कायं  शीघ्र  शुरू  कराने  हेतु
 क्या  कदम  उठाए  गए  भोौर

 पुल  का  निर्माण  कार्य  कब  शुरू  होगा  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 राज्य  सरकार  द्वारा  नकक्‍्शों/अनुमान  सहित  कार्य  के  लिए  पूरी  योजना  को  अंतिम  रूप

 दिए  प्राथमिकता  दे  दिए  जाने  तथा  नियमों  के  अनुसार  लागत  में  हिस्सेदारी  वहन  करने  के

 लिए  विधिवत  सहमति  प्रदान  करने  के  बाद  ही  रेलें  इसे  अपने  निर्माण-का्यंक्रम  में  शामिल  करने  के

 बारे  में  विचार  करेगी  ।

 उड़ीसा  में  लड़कियों  के  लिए  छात्रावास

 765.  भो  सुबास  चस्त्र  नायक  :  क्या  सानव  संसाधन  विकाप्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बनाए  गए  लड़कियों  के  छात्रावासों  की
 वार  संख्या  कितनी

 निर्माणाधीन  अथवा  प्रस्तावित  छात्रावासों  का  जिलावार  ब्यौरा  कया  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  उनके  लिए  दी  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कार्य  ओर  खेल  कद  विभाग  तथा

 सहिला  और  बाल  विकास  मसता  :  1988-89,  1989-90  और
 1990-91  के  वर्षों  के दोरान  522  कामकाजी  महिलाओं  के  लिए  8  होस्टल  संस्वीकृत  किए  गए

 हैं  ।  इन  परियोजनाओं  के  स्थान  नीचे  दर्शाये  गए  हैं  :

 ऋण  परियोजना  का  स्थान  संस्वीकृत  किए
 सं०  जाने  का  वर्ष

 1.  भुवनेश्वर  1989-90

 2.  कटक  1989-90

 3.  ढेंकानल  1988-89

 गन्जम  1989-90

 5.  क्योंझर  1989-90

 कोरापुट  1989-90

 फूलबनी  1989-90

 पुरी  1988-89

 बच्चों  के  लिए  दिवस  देखभाल  केन्द्र  सहित  कामकाजी  महिलाओं  के  लिए  होस्टल
 भवन  के  निर्माण/विस्तार  की  सहायता  योजना  के  भन्‍्तगंत  परियोजनाभों  का  राज्य/जिला-वार
 आबंटन  नहीं  किया  जाता  ।  संबद्ध  राज्य  सरकार/केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रशासन  के  माध्यम  से  पात्र
 संगठनों  के  आवेदन  पत्र  प्राप्त  होने  पर  भारत  सरकार  प्रस्तावों  पर  विचार  करती

 कामकाजी  महिला  होस्टलों  के  निर्माण  के  लिए  उड़ीसा  के  विभिन्‍न  स्वयंसेवी  संगठनों
 को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जारी  की  गई  धनराशि  निम्नानुसार  है  ;
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 पफपपण

 ऋण  वर्ष  जारी  की  गई  घनराशि
 सं०

 1.  1988-89  19,98,325  रु०

 2.  1989-90  45,61,251  २०

 3.  1990-91  |  11,68,357  ₹०

 एक्सप्रेस  ट्रेनों  को  जलेश्वर  स्टेशन  पर  रोकना

 766.  डा०  कारतिकेश्वर  पात्र  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  नई  दिललो  जाने  वाली  सुपरफास्ट/एक्सप्रैस  ट्रेनों  को बालासोर  जिला
 के  जलेश्वर  में  रोकने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  उस  क्षेत्र  के  पान  पत्ता  उत्पादकों  की  परिवहन

 आवश्यकता  को  पूरा  किया  जा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  8477/8478  पुरी-निजामुद्दीन
 कलिग-उत्कल  एक्सप्रेस  गाड़ी  पहले  ही  जलेश्वर  स्टेशन  पर  ठहरती  जलेश्वर  स्टेशन  पर
 8475/8476  पुरी-नई  दिल्‍ली  नीलांचल  भर  2815/2816  पुरी-तई  दिल्‍ली  सुपरफास्ट  एक्सप्रेस
 गाड़ियों  के  ठहराव  की  व्यवस्था  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 यातायात  का  ओऔचित्य  न  होना  ।

 शेक्षिक  संस्थाओं  में  आरक्षण

 767.  ओ  अबण  कुमार  पढेल  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  शैक्षिक  संस्थाओं  में  भी  आरक्षण  लागू  करने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  अर्जुन  :  से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रबंधित
 केन्द्रीय  केन्द्रीय  नवोदय  तकनीकी  एवं  अन्य  शैक्षिक  संस्थाओं
 के  दाखिले  में  15%  स्थान  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  मौर  7.5%  स्थान  अनुसूचित  जन-जातियों
 के  लिए  आरक्षित  होते  राज्य  सरकारों  के  अधीन  संस्थाओं  आरक्षण  की  सही  प्रतिशतता
 अपनी-अपनी  राज्य  सरकारों  द्वारा  उनके  राज्यों  की  जनसंख्या  अनुपापों  के  आधार  पर  निर्धारित
 को  जाती  है  ।
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 नई  पयंटन  नोति

 768.  श्रो  मोरेश्थर  सावे  :
 श्री  बलराज  पासी  :

 क्या  नागर  विमानन  ओर  पपंटन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पयंटन  व्यवसाय  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  एक  नई  पयंटन
 नीति  बनाने

 यदि  तो  नई  नीति  की  प्रमुख  विशेषताएं  क्‍या  हैं  और  इसे  कब  तक  लागू  किये
 जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  परयंटन  संत्रो  माधव  राव  :  से
 सरकार  पयंटन  हेतु  एक  कारंवाई  योजना  बना  रही  है  जिसके  कारण  कुछ  नीतिगत  परिक्तंन
 करने  की  जरूरत  पड़  सकती

 बोच  सें  पढ़ाई  छोड़  देने  वाली  लड़कियों  के  लिए  योजनाएं

 769,  श्री  मोरेश्वर  साथे  :  क्या  मानव  संसाधन  बिकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  ने  बीच  में  पढ़ाई  छोड़  देने  वाली  लड़कियों  के  लिए  दो  नई  योजनाएं

 टू  गले  अप्रोचਂ  तथा  मंडलਂ  शुरू  की  और

 यदि  उनकी  मुख्य  विशेषताएं  कौन-सी  हैं  ?

 सानब  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  कार्य  ओर  खेलकद  विभाग  तथा

 महिला  और  बाल  विकास  ममता  :  जी  हां  ।

 किशोर  बालिकाओं  के  लिए  दो  नई  योजनाओं  की  मुख्य  बातें  निम्नलिखित  हैं  :---

 :  टू  गले

 इस  योजना  का  उद्देश्य  बालिकाओं  की  स्वास्थ्य  एवं  पोषाहार  संबंधी  आवश्यकताओं  को

 पूरा  करने  के  साथन्साथ  उन्हें  गांव  में  परिवतंन  के  एजेन्टों  के  रूप  में  प्रशिक्षित  करना  इसके
 अन्तगंत  बीच  में  ही  पढ़ाई  छोड़  देने  वाली  11---15  बषं  के  आयु  वर्ग  की  किशोर  बालिकाओं  को

 आंगनबाड़ियां  चलाने  का  प्रशिक्षण  दिया  हर  छः  माह  में  प्रत्येक  आंगनबाड़ी  में  तीन
 बालिकाओं  को  प्रशिक्षित  किया  इन  महीनों  के  दौरान  तीन  लड़कियों  में  से  प्रत्येक  को

 सप्ताह  में  दो  दिन  के  लिए  आंगनबाड़ी  में  लगाया  जाएगा  ।  इसके  अलावा  प्रत्येक  बालिका  को

 स्कूल  पूर्व  सुरक्षित  मातृत्व  आदि  के  संबंध  में  विशेष  प्रशिक्षण  दिया  आंगनबाड़ो
 केन्द्र  से  सम्बद्ध  रखे  जाने  की  अवधि  के  बालिकाओं  को  रोजाना  पूरक-पोषाहार  प्रदान
 किया  जायेगा  ।

 :

 व्यक्तिगत  पर्यावरण  होम  प्राथमिक  जीब्रन
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 की  वास्तविकता  के  संबंध  में  शिक्षा  देने  तथा  उनके  मोजूदा  कौशलों  का  विकास  करने  के  लिए
 कुछ  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  प्रत्येक  ब्लाक  में  ।0  बालिका  मंडल  होंगे  ।  ये  बालिका  मंडल
 अनोपचारिक  शिक्षा  और  मनोरंजन  सुविधाएं  भी  प्रदान  इस  प्रकार  ये  बालिका  मण्डल
 सामान्यतः  ऐसी  बालिकाओं  के  लिए  एक  संस्थान  का  काय॑  करेंगे  जो  अनपढ़  हैं  अथवा  जिन्होंने
 ओपचारिक  शिक्षा  प्रणाली  की  पढ़ाई  बीच  में  ही  छोड़  दी  है  ।

 चालू  वर्ष  के  दोरान  ये  योजनाएं  देश  के  507  ब्लाकों  में  कार्यान्वित  की  ये
 योजनाएं  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  के  अतिरिक्त  घटकों  के  रूप  में  कार्यान्वित  जा  रही
 हैं  ।

 टोरो-बिललो  लाइन  को  रांचों  तक  बढ़ाना

 ु
 771,  श्री  राम  टहल  चोधरी  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  टोरी  ओर  दिल्‍ली  लाइन  को  रांची  तक  बढ़ाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यवि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  भनत्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  एमं०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 संसाधनों  की  तंगी  ।

 बिहार  में  कालाजार  ओर  डायेरिया  के  कारण  मोतें

 772.  क्री  राम  टहल  चोधरो  :

 क्री  साईमन  मरान्डो  :

 क्री  हरि  किशोर  सिह  :

 थभ्री  जाजे  फर्नान्‍डीज  :

 बकया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  १

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  बिहार  में  कालाजार  भर  झपयरिया  के

 परिणामस्वरूप  हुई  मौतों  की  जिलावार  संख्या  क्या  और  ध

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  और  इन  रोगों

 की  रोकथाम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  प्रौर  परिबार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  डो०  के०  तारादेवो

 :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  में  कालाजार  के  कारण  हुई  मौतों  की  जिलेव।र

 संख्या  संलग्त  विवरण-|  में  दी  गई  है  ।

 धु
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 राज्य  स्वास्थ्य  प्राध्निकारियों  हारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  गंभीर  अतिसार  संबंधी
 रोगों  और  हैज  के  कारण  हुई  मौतों  की  जिलेवार  संख्या  संलग्न  में  दी  गई  है  ।

 पिछले  तीन  बर्षों  के  दोरान  केस्द्र  सरकार  द्वारा  बिहार  सरकार  को  कालाजार  से

 जूझने  के  लिए  दी  गई  वित्तीय  सहायता  इस  प्रकार

 रुपये

 बषं  नगद  सामग्री  योग

 1989-90  100  270.20  370.20

 1990-91  ना  389.49  389.49

 1991-92 2  जज  676.21  676.21

 भारतीय  सरकार  हारा  कालाजार  की  रोकथाम  के  लिए  उठाए  गए  कदम  संलरन
 भें  दिए  भए

 पानी  के  कारण  होने  बाले  अतिसार  संबंधी  रोगों  जैसे  हैजा  एवं  जठरांत्रशोथ  के  फैलाबव  को
 रोकने  के  लिए  सामान्य  रूप  से  उठाए  गए  कदम  संलग्न  में  दिए  गए  हैं  ।

 सालाजार  का  जिबरण

 1988  से  1991  के  दौरान  हुई  भौलें

 1990
 सं०  मौतें  मौतें  मौतें

 )

 2  3  4  5

 बिहार

 1.  पटना  12  3  5

 2.  नालंदा  —  —  ।
 3.  गया  —  _  _

 4.  जहानाबाद  +-  --  दि

 5.  संबादा  न  —  _

 6.  भौरंगाबाद  --
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 2  3  4  5

 7.  भोजपुर  ना
 न  5

 8.  रोहतास  ता  ना
 _

 9.  सारत  ना  3  3

 10.  शिवान
 न  2  न+

 11.  गोपालगंज  ना
 -  4

 12,  पूर्वी  चम्पारन  2  2  न

 13.  पश्चिमी  चम्पारन  न  1

 14...  मुजफ्फरपुर  6  92  56

 15...  सीतापढ़ी  |  32  54

 16.  बंशाली  न  173  213

 17.  दरभंगा  35  36  36

 18...  मधुबनी  43  26  41

 19.  समस्तीपुर  16  49  120

 20.  भागलपुर  ना  या
 ना

 21...  ..  मुंगेर  3  18  6

 22...  खगरिया  न  1

 23.  बेगूसराय  2  13  23

 24...  परृणिया  2  3  न

 25.  कटिहार  न  3

 26.  सहरसा  ना+  ्ाा  3

 27.  माधोपुरा  न  न  3

 28...  दुमका  ना

 29...  साहबगंज  पे  21  4

 30.  गोड़डा  न
 ता

 णणा

 31.  रांची  ना  ना
 णा

 योग
 477.  389



 लिक्षित  उत्तर  26  1991

 1990  तथा  1991  के  लिए  सितस्थर  बिहार  में  मोतों  को  जिला-शार  संख्या

 कऋ०
 जिले  का  नाम  1990  1991

 ह

 हुए  जठराजशोव  हैक  जठसऋ
 शोथ

 हे  मौतें  मौतें  मौतें  मौतें

 1  पटना  0  78  0  0

 2...  गयादा  0  0  0  0

 $.  भोजपुर  0  ॥|  0  0

 4  रोहतास  ॥  2  0  0

 5...  सीतामढ़ी  ॥|  39  0  29

 6.  सारन  0  4  0  0

 ।  भागशपुर  0  61  0  व

 मुंगेर  ॥|  15  0  5

 श  कटिहार  0  3  0  0

 16  धनबाद  0  59  0  57

 6  3  खगरिया  0  0  0  0

 12.  गौडा  0  214  0  0

 13  गुमला  0  0  0  0

 14.  सिहभूम  0  0  0  2

 योग  5

 ..........
 »४

 क्राशइस्यार  को  रोख़बास  के  लिए  उठाए  गए  कदम

 1...  राज्य  को  निब्सित  रूप  से  मानीट्रिंग  और  तकनीकी  दिशा-निर्देशन  4

 2.  ओऔषधों  और  डी०  डी०  टी०  के  हृप  में  सामग्री  सहायता  प्रदान  की  आ  रही

 3,  कालाजार  के  बारे  में  वीडियो  द्रुत  चित्रों  का  निर्माण  किया  गया  है  ओर  ये  राज्य
 ao  को  थेजे



 5  1913

 4.

 हब

 कम  .

 लिबित  उत्तर

 स्थ्रिति  की  समीक्षा  करने  और  पर्याप्त  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  बिहार  सरकार
 से  समय-समय  पर  उच्च-स्तरीय  विचार.विमर्श  किया  गया  ।

 बढ़ती  हुई  प्रवृत्ति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  मंत्री
 ने  कालाजार  से  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  करने  और  मुख्य  मन्त्री  और  बिहार  सरकार

 के  अन्य  वरिष्ठ  अधिकारियों  के  साथ  स्थिति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  |

 और  में कालाजार  को  बिहार  का  दौरा  किया  ।

 बिहार  में  कालाजार  का  नियन्त्रण  करने  की  अधवश्यकता  पर  सुझाव  देने  के  लिए
 स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशक  की  अध्यक्षता  में  एक  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया
 गया  ।  इस  समिति  (7-10-91)  की  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  और
 भारत  सरकार  की  वचनबद्धताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  आवश्यक  कारंवाई  की
 गई  है  जिसमें  डो०  डो०  टी०  और  कालाजार  औषध  को  कुल  लागत  का  प्रावधान
 भी  शामिल  राज्य  सरकार  कारगर  कार्यान्वयन  और  काये  नीतियों  के  कारगर
 कार्यान्वयन  से  संबंधित  अन्य  कार्यंकलापों  के  लिए  पर्याप्त  धनराशि  और  संभार  तंत्र
 की  सुनिश्चितता  के  लिए  वैक्टर  और  परजीवी  दोनों  और  अन्य  कार्यकलापों  के  लिए
 सख्त  समवर्ती  और  बाद  के  परयंवेक्षश  और  मानीटरिंग  और  निग्नरानी
 करने  के  कार्य  के  अन्तगंत  कारगर  डो०  डी०  टी०  छिड़काव  काय॑  सहित
 प्रशिक्षित  पर्याप्त  कालाजार  रोधी  उपयुक्त  उपचार  और
 कारगर  शिक्षा  ओर  संचार  सहित  विशेष  पर्याप्त  प्रयोगशाला

 सुविधाओं  की  ब्यवस्था  करने  से काफी  पहले  जनशक्ति  विकास  के  लिए
 जिला  और  राज्य  के  प्राथमिक  स्वास्थ्य  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों
 जैसे  विभिन्‍न  स्तरों  पर  कालाजार  नियन्त्रण  संबंधी  कार्यंकलापों  के  लिए  ही

 भूत  ढांचे  को  उपलब्ध  कराने  के  लिए  वचनबढ्ध  है  ।

 योजना  आयोग  ने  कालाजार  नियन्त्रण  का्यंकलाप  के  लिए  वाषिक  योजना
 1991-92  के  लिए  5  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  प्रदान  किया  तथापि  प्रारत
 सरकार  को  बालू  वित्त  वर्ष  के  दोरान  लगभग  19.91  करोड़  रुपये  की  सामग्री  के
 रूप  में  सहायता  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  और  इस  समस्या  की  गम्भी  रता  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  पुनविनियोजन  के  जरिए  घनराशि  प्रदान  की  गई

 अतिसार  संबंधों  रोगों  को  रोकथाम  के  लिए  सामाम्यतया  उठाए  गए  कदम

 इन  रोगों  की  निगरानी  तथा  मॉनीटररिंग  ।

 पीने  के  साफ  पानी  की  आपूर्ति  करना  तथा  पोने  के  पाती  के  दूषित  स्रोतों  को
 क्लोरीनीकरण  करना  ।

 मानब  मल  कूडा-करकट  आदि  का  सुरक्षित  निपटान  ।

 भोजन  तथा  निजी  साफ-सफाई  में  सुधार  करना  ।
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 5.  अतिसार  संबंधी  रोगों  के  कारण  जलशून्यता  के  मामले  में  मुख-सेब्य  जलपूरणता
 चिकित्सा  पद्धति  का  विकास  करना  ।

 6.  ग्रामीण  भोर  शहरी  क्षेत्रों  में  स्वास्थ्य  के आधारभूत  ढांचे  को  सुदृढ़  करके  स्वास्थ्य
 परिचर्या  सुविधाएं  उपलब्ध  कराना  ।

 7.  लोगों  को  जल  से  होने  वाले  विभिन्‍न  प्रकार  के  रोगों  तथा  उनकी  रोकथाम  के  बारे
 में  विस्तृत  सूचना  देकर  स्वास्थ्य  शिक्षा  उपायों  को  सुदृढ़  करना  तथा  स्वास्थ्य
 कामिकों  को  इसको  रोकथाम  के  लिए  दिशा-निर्देश  भी  देना  ।

 090  पर्यावरण  संबंधी  स्वच्छता  में  सुधार  करना  ।

 9.  अतिसार  के  धरेलू  इलाज  की  जानकारी  और  दक्षता  देने  के  कार्यकलापों  में  लगे
 चिकित्सा  कर्मचारियों  को  प्रशिक्षण  देना  ।

 दिल्‍ली  ओर  रांचो  के  बोच  रेलगाड़ी  चलाता

 ]
 773.  श्री  राम  टहल  चोघधरो  :  क्‍या  रेल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  दिल्‍ली  और  रांची  के  बीच  द्व[तगामी  रेलगाड़ियां  चलाने  पर  विचार
 कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रेल  मस्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परिचालनिक  और  संसाधनों  की  तंगी  ।

 बिहार  में  केन्द्रीय  विद्यालय

 ]
 774.  श्री  राम  टहल  चोधरी  :

 शो  रासाश्रय  प्रसाद  सिह  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  कितने  केन्द्रीय  विद्यालय  हैं  भौर  वे  कहां-कहां  पर  स्थित
 कया  सरकार  का  विचार  बिहार  में  ऐसे  भर  अधिक  विद्यालय  स्थापित  करते  का

 यदि  तो  उनका  जिला-वार  ब्यौरा  क्‍या  और
 यदि  तो  उनके  क्या  कारण  है  ?

 122



 $  1913  लिखित  उत्तर

 सानथ  संसाधन  दिकास  सन्‍त्रो  अजुन  :  इस  समय  बिहार  राज्य  में  $2
 केन्द्रोय  विद्यालय  कार्य  कर  रहे  हैं  जंसा  कि  संलग्न  विवरण  में  बताया  गया  है  ।

 से  केन्द्रीय  विद्यालयों  को  जिला-वार/अथवा  राज्य-वार  आधार  पर  आबंटित
 करने  की  कोई  प्रणाली  नहीं  है  ।  नए  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलना  निर्धारित  प्रयोक्‍ता  एजेंध्तियों  से
 प्राप्त  प्रस्तावों  की  उपयुक्तता  विशेषकर  सरकार  और/भथवा  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  के  कर्म
 चारियों  के  समूह  की  भोतिक  सुविधाओं  तथा  वित्तीय  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर
 निर्भर  करता  है  ।

 0७.

 +#

 win

 ९

 विवरण

 बिहार  राज्य  में  केन्द्रोय  विद्यालय

 बो०  सी०  सो०  कोयला  जिला  धनबाद

 ओल्ड  डी०  वी०  एस०  धनबाद

 बोकारो  नं०  1,  बोकारो  स्टील  जिला  धनबाद

 बोकारो  नं०  2,  बोकारो  स्टील  जिला  धनबाद

 बरोनी  नं०  2,  फटिलाइजर  कारपोरेशन  आफ  जिला  बेंगूसराय

 बरोनी  नं०  2,  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  बरौनी  रिफाइनरी
 जिला  बेगूसराय

 भंडारीदाह  जिला  गिरिदाह

 सैन्ट्रल  कोलफील्ड्स  कारो  स्पैशल  पो०  ओ०  संडे
 जिला  गिरिदाह

 हजारीबाग

 जिला  हजारीबाग

 बी०  एफ०  एफ०  ट्रेनिंग  सेंटर  एंड  मारू  हजारोबाग

 रामगढ़  जिला  हजारीबाग
 बागेश्वरी  गया  नं०

 गया  नं०  2,  ए०  एस०  सी०  सेन्टर  गया

 पायराइट्स  फोसफेट्स  एंड  कैमिकल्स  जिला  रोहतास

 दानापुर  कैन्ट

 समस्तीपुर

 चक्रध  जिला  सिहभुम

 हिन्दुस्तान  कापर  पी०  ओ०  सिहभूम
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 20.

 21.

 22.

 23.

 24.

 25.

 26.
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 जिला  सिहभुम

 जिला  मुंगेर

 जवाहर  पी०  ओ०  जिला  सीतामड़ी

 करकर  पटना

 पी०  भो०

 हैवी  इंजीनियरिंग  नं०  1  जगन्नाथ  रांची

 हैवी  इंजीनियरिंग  नं०  11,  रांची

 पी०  ओ०  हिनू  ,  संची

 सेंट्रल  कोल्फील्ड्स  दाकरा  नाश  करनपुरा  पो०  ओ०
 जिला  रांची

 एयर  फोसं  सिंधर्षी

 जी०  पी०  सी०  आर०  पी०  एफ०  मेकमेहघाट

 गोविंदपुर  जिला  घनबाद

 भूली  जिला  धनबाद

 .  चंद्रपुरा  थरमल  पावर  जिला  गिरिदाह

 सैन्द्रल  कोल्फील्ड्स  रांची

 केदला  केदला  नगर  साउथ  पो०  ओ०  केदला  जिला

 हजारीबाग

 अरगदा  गिदि  सेंट्रल  कोलफील्ड्स  पी०  ओ०
 गिदि  जिला  हजारीबाग

 मैथन  दामोदर  वैली  पी०  ओ०  जिला  धनबाद

 रांची

 बिहार

 बिहार

 पो०  ओ०  जिला  कटिहार

 बोकारो  थर्मल  पावर  जिला  गिरिदाह

 «  रेलवे  जिला  सिहभुम

 जिला

 .  रेलवे  जिला
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 46.  लखों  जिला  मुंगेर

 47.  दुग्घा  कोल  पी०  ओ०  जिला  गिरिदाह

 48.  बोकारी  स्टील  सिटी  जिला  धनवाद

 49.  जिला

 50.  जिला  वेशुसंराय

 51.  एन०  टी०  पी०  कहलगांव

 52.  राजेन्द्र  एग्रीकल्चर  जिला  समस्तीपुर

 सद्रोस  लेले  का  पिरथम  रोड  स्टेंशणे  पर  रंकेता

 775.  भरी  पौ०  सी  ०  थासस  :  क्या  रेल  संत्रो  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मद्रास  मेल  को  केरल  में  पिरबम  रोड  स्टेशन  पर  रोकने  को  मांग  की  गई
 और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 हेंल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  हीं  ।

 इस  गाड़ी  को  पिरवम  रोड  स्टेशन  पर  ठहराव  देने  का  औचित्य  नहीँ

 केरल  में  कांजिराभातंभे  स्टोन  के  विकास

 776.  श्री  पीो०  सौ०  चासस  :  क्या  रेल  संत्रो  यह  बताने  को  कुपे  करेंगे  कि  :

 कया  कैरल  के  एर्णाकुलम  जिंलें  में  स्थित  कांजिंरामाकत्तमं  स्टेशन  को  विकसित  करने  हेतु
 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  जो  नहीं  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 केरल  में  आरक्षित  बन  को  पह़टे  पर  देगा

 777.  भी  पो०  सौ०  यामत  :  क्‍या  पर्यावरण  और  धन  शेंत्रों  यहे  बताने  की  कपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  किसानों  और  अन्य  व्यक्तितयों  को  सुरक्षित  क्‍्न  के  अन्तगंत  आने
 वाली  भूमि  को  पटूटे  का  पर  दिये  जःनें  की  अनुभति  प्रदान  करने  का  अनुरोध
 किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  ने  क्‍या  कार्यबाही  की  है  ?

 पर्धावरण  ओर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  केरल  राज्य

 सरकार  से  1986  में  एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  जिसमें
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 पथनमथिट्टा  और  क्विलोन  जिलों  में  उन  अवध  काविजों  को  28588.159  हेक्टेयर  भूमि  देने

 की  बात  कही  गई  थी  जिनके  पास  यह  भूमि  01-01-87  से  पहले  से  इस  प्रस्ताव  के  मंत्रालय

 में  पहुंचने  से  पहले  पब्लिक  इंटरस्ट  एसोसिएशन  मन्‍्नार  ने  के  ओ०  पी०  नं०

 10797  के  तहत  एक  सी०  पी०  एम०  नं०  33827/84  दिनाक  30-05-85  केरल  उच्च  न्यायालय
 में  दायर  कर  दिया  था  जिसमें  ओ०  पी०  के  निलम्बित  रहने  तक्र  इदुक्‍्की  जिले  में  वन  भूमि  देने  या

 पट्टा  जारो  करने  की  सभी  कारंवाइयों  पर  रोक  लगाने  की  मांग  की  गई  माननीय  न्यायालय  ने

 अपने  दिनांक  30-5-85  के  आदेश  के  तहत  भांतरिम  रोक  की  मंजूरी  दे  दी  थी  जिसको  दिनांक
 30-10-85  के  उनके  आदेश  के  तह॒त  पूर्ण  रोक  में  परिवर्तित  किया  गया  भन्‍्त  में  केरल  के

 माननीय  उच्च  न्यायालय  ने  यह  कहकर  3-4-91  को  इस  ओ०  पी०  को  निपटा  दिया  कि
 इस  मामले  के  गुण-दोष  के  आधार  पर  भारत  सरकार  वन  अधिनियम  के  तहत  उचित
 कारंवाई  करेगी  ।  निर्णय  प्राप्त  हो  जाने  पर  प्रस्ताव  की  जांच  की  गई  और  राज्य  सरकार  से
 तथ्यात्मक  सूचा  भेजने  का  अनुरोध  किया  गया  राज्य  सरकार  से  20-11-91  को  प्राप्त
 तत्यात्मक  सूचना  पर  बिचार  किया  जा  रहा  है  ।

 ताजमहल  पर  वाय  प्रदूषण  का  प्रभाव

 778.  शो  कमला  सिश्ष  सधुकर  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  आगरा  और  मथुरा  में  स्थित  अनेक  फाउन्ड्रीज  उद्योगों  स ेनिकलने  वाले  अपवाहों  से

 महल  को  बचाने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 सासनव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  प्रदूषण  से  ताजतहल  का  बचाव  करने
 के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :--

 0)  1981  में  दो  थर्मल  पावर  संयत्रों  को  बन्द  कर  दिया  गया

 (1)  आगरा  के  रेलवे  स्टेशन  के  यार्ड  को  डीजलयुक्त  कर  दिया  गया  है  ।

 (॥)  बहुत-सी  फाउन्ड्रीज  को  हाथरप्त  रोड  पर  नये  क्षेत्र  में  स्थानान्तरित  कर  दिया
 गया  है  ।

 (iv)  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  वन  विभाग  ने  पेड़  लगाकर  ताजमहल  के  आसपास  हरी
 पट्टी  बिछा  दी  है  ।

 (४)  राज्य  सरकार  आगरा  में  प्रदूषण  स्तर  को  निगरानी  कर  रही

 (५)  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेक्षण  लगातार  ताजमहल  के  भास-पास  की  वायु  पर  निगरानी
 कर  रहा  है  जिससे  प्रलंबित  विविक्त  सामग्री  तथा  अन्य

 प्रदूषणों  के साथ-साथ  वायुमण्डलीय  आकड़ों  के  स्तर  का  मूल्यांकन  किया  जा
 ताकि  आवश्यकतानुसार  इस  प्रकार  के  उपचारी  उपाय  किए  जा
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 बेस्टलेंड  हैलीकाप्टरों  को  बिक्तो

 779.  भरी  कमला  सिश्र  समघुकर  :

 थ्रो  चेतन  पो०  एस०
 क्री  अमर  राय  प्रधान  :

 थभ्री  सदन  लाल  खुराना  :

 झोसतो  भावना  चिललिया  :

 क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पवनहस  लिमिटेड  द्वारा  प्रयोग  किए  जा  रहे  सभी  बेस्टलेंड
 हैलीकाप्टरों  को  बेचने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  इन  हैलीकाप्टरों  पर  वाधिक  रूप  से  कुल  कितनी  राशि  थर्च  की

 पवनहंस  लिमिटेड  के  बेड़े  में  हैली  काप्टरों  की  संख्या  बढ़ाने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाये

 गए  ओर

 (४)  इन  हैलीकाप्टरों  को और  कौन  से  देश  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ?

 सागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  माधव  राव  :  नागर  विमानन  मंत्रालय
 ते  सिद्धान्त  रूप  में  सभी  वेस्टलेंड  हैलीकाप्टरों  क ेनिपटान  के  लिए  निर्णय  ले  लिया  मंत्रिमंडल
 से  आवश्यक  क्लीयरेंस  ली  जा  रही  है  ।

 परिचालनात्मछ  सुरक्षा  और  आधिक  साध्यता  के  कारणों  से  वैस्टलेंड  के  बेड़े  को
 लिपटाने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 पबनहुंस  द्वारा  वैस्टलैंड  हैलीकाप्टरों  पर  वाधिक  रूप  से  किया  गया  कुल  खर्च
 प्रकार  से  है  :--

 वष  व्यय

 करोड़

 1986-87  १.65
 1987-88  22.40

 1988-89  28.75

 1989-90  28.68

 1990-91  27.17

 कुल  114.65



 लिब्रित  उत्तर  26  1991

 पवनहंस  लिमिटेड  को  परिचालनात्मक  भ्रावृष्मकृताओं  को  उपयुक्त  रूप  से  पूरा  करने
 के  लिए  बिभिरन  प्रकार  के  हैलोकाप्टरों  के  मूल्यांकन  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।
 इस  दोरान  तेल  और  प्राकूटिक  गैस  आयोग  को  तात्कालिक  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए
 मैसस  एयरोफ्लोट  से  तीन  एम०  हैलीकाप्टर  पटूटे  पर  लिए  गए

 (8)  सरकार  को  इस  बात  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  कोई  अन्य  देश  मार्क  531

 इंजिनों  से  युक्त  हैलीकाप्टरों  का  उपयोग  कर  रहा  है  ।

 दिल्‍ली  में  यृद  तेग  बहाडुर  अस्पताल  का  कार्यकरण

 780.  श्री  कमला  सिश्र  सथुकर  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्री  यह  बताने  को

 क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  गुरु  तेग  बहादुर  अस्पताल  के  कार्यंकरण  की  स्थिति  बहुत  खराब

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  तथा  इस  अस्पताल  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के

 लिए  कया  कारंवाई  को  गई  है  अथवा  करने  का  विचार

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबो
 :  ओर  ब्रहीं  ।  यद्यपि  गुरु  तेग  बहादुर  अस्पताल  अपेक्षाकृत  एक  नया

 अस्पताल  फिर  ओऔ  इसका  कायंयालत  सामाश्यतः  संतोषजनक  रहा  इसके  काग्रेब्रालन  में

 सुधार  करन ेके  लिए  उप्रगुकत  उद्गम  किय्रे  गए  हैं  क्रोर  इसके  परिणामस्वरूप  हाल  ही  में  बहिरंग
 रोगी  विभाग  तथा  अंतरंग  विभाग  में  रोगियों  की  उपस्थिति  में  पर्माप्त  मात्रा  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 दिल्‍ली  में  मिलो  भवनों  में  सी०  जो०  एच०  एस०  डिक्पेंसरियां

 781.  भौ  फूल  चन्द  दर्मा  :  क्‍या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  स्रंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (%)  जच्या  द्विल्त्रों  म्लें  कई  घी ०  जी०  एशच्र०  एस०  डिक्पेंसरियां  किराए  के  विजी  पत्तों  में

 चलाई  जा  रहो

 पूद़ि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  सी०  जी०  एच०  एम०  डिस्पेंसरियां  मकान  मालिकों  को  नियप्रित  कप  से
 किराया  दे  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 (2)  समय  पर  किराए  की  अदायगी  द्वेतु  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  कदमों  का
 क्‍या

 ॥

 इतास्ण्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मरत्रो  डो०  के०  तारादेवो
 :  हां  ।
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 किराए  के  भवनों  में  चल  रहे  औषधालयों  की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 बिलों  के  प्राप्त  होने  पर  भवनों  के  किराए  का  नियमित  रूप  से  भुगतान  किया  जा

 रहा

 और  ऊपर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहों  उठता  ।

 विवरण

 ऋण  ओऔषधालय  का  नाम

 स०

 1.  अशोक  विहार

 2.  गीता  कालोनी-कृष्णा  तगर-गांधी  नगर

 3.  इन्द्रपुरी

 4.

 5.  करोल  बाग

 6.  मालबीय  तगर

 4.  पूर्वी  पटेल  नगर

 8.  पश्चिम  पटेल  नगर

 9.  पुल  बंगश

 10.  राजोरी  गान

 11.  पालम  कालोनी

 12.  शाहदरा

 13.  लक्ष्मी  नगर

 14.  शक्र  बस्ती

 15.  सब्जी  मंडी

 16,  तिनगर

 17.  गुड़गांव
 18.  विवेक  विहार

 19.  यमुना  विहार

 20.  जनकपुरीना

 21.  सुंदर  विहार
 LE  ५०  ७3  आर

 ०ज का»
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 शामपुर-हल्दानी  रेलबे  लाइन

 782.  श्री  बलराज  पासो  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रामपुर  से  हल्द्वाती  तक  बड़ी  रेलवे  लाइन  कब  तक  पूरी  हो  और

 इस  परियोजना  पर  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  हुई  है  और  इस  परियोजना  को

 पूरा  करने  के  लिए  कितनी  अनुमानित  धनराशि  खच्चे  हो  जाएगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  1993-94  में  ।

 31-3-1991  तक  22.49  करोड़  रुपये  खर्च  किए  गए  इस  परियोजना  की

 अनुमानित  लागत  56  करोड़  रुपये  है  ।

 उड़ीसा  में  वनरोपण  कार्यक्रम

 783.  श्री  मृत्युंजय  नायक  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  फूलबनी  और  कालाहान्डी  जिलों  में  कार्यान्वित  किग्ने  जा  विभिन्‍न

 वनरोपण  कायंत्रमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  पौधे  कितने  क्षेत्रकल  में  लगाए  और

 उनमें  से  कितने  पौधे  जीवित  हैं  तथा  विकसित  हो  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  कमल  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  सभापटन  पर  प्रस्तुत  कर  दी  ।

 चिकित्सा  संस्थाओं  को  श्रेणोबद्ध  करने  के  लिए  सर््िति

 784.  श्री  मृत्युंजय  नायक  .  क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्पाण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  कुछ  संस्थाओं  को  सर्वोत्तिम  क्षेत्रीय  िकित्सा  सस्था  के  रूप  में  श्रेणीबद्ध  करने  के

 लिए  उनके  नामों  की  सिफारिश  हेतु  किसी  समिति  का  गठन  किया  गया

 क्‍या  इस  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबोी
 :  से  सरकार  ने  देश  के  पांच  जोनों  में  से  प्रत्येक  जोन  में  एक-एक

 चिकित्सा  संस्था  चिकित्सा  परिचर्या  के  उत्कृष्ट  क्षेत्रीय  संस्थानों  के  रूप  दर्जा  के  लिये
 पता  लगाने  हेतु  एक  समिति  नियुक्त  की  है  तथा  इसकी  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  1

 विश्वविद्यालय  अनुवान  आयोग  को  कायं-प्रणाली  संबंधों  रिपोर्ट
 785.  श्रो  मृत्युंजय  लायक  :  व्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ee
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 क्‍या  सरकार  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  की  का  प्रणाली  तथा  इसके  क्षेत्रीय

 कार्यालयों  को  सौंपी  जाने  वाली  शक्तियों  एंव  कार्य  के  संबंध  में  एडमिनिस्ट्रेटिव  स्टाफ  कालेज  आक

 इंडिया  की  रिपोर्ट  मिल  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानंव  संसाधन  विकास  मंत्रों  अर्जुन  :  और  विश्वविद्यालय  अनुदान
 आयोग  को  पुनगंठित  करने  के  संबंध  भ॑  भारत  के  श्रशासनिक  स्टाफ  हैदर'बाद  की  रिपोर्ट

 1991  में  आयोग  को  प्रस्तुत  की  गई  थी  ।  रिपोर्ट  की  कुछ  प्रमुख  सिफारिशें  निम्नलिखित

 हैं  :--

 --  आयोग  के  सदस्यों  को  संख्या  को  मौजूदा  संख्या  ।2  से  16  तक  बढ़ाया  जाना

 चाहिए  ।  ह

 --  वि०  अ०  आ०  के  4  अथवा  इससे  अधिक  क्षेत्रीय  कार्यालय  होने  चाहिए  ।

 क्षेत्रीय  कार्यालय  को  कुछ  सीमाओं  के  अन्दर  विश्वविद्यालयों  कालेजों  से
 संबंधित  अनुदानों  के  भुगतान  कार्य  सौंपा  जाना  चाहिए  परन्तु  योजनाओं  तथा
 प्रस्तावों  की  संस्वीकृति  केन्द्रीय  कार्यालय  में  ही  प्रदान  को  जानी  चाहिए  ।

 --  उपाध्यक्ष  को  विशिष्ट  शैक्षिक  जिम्मेदारियां  सौंपी  जानी  चाहिए  ।

 कार्य  वितरण  को  तकंसंगत  बनाया  जाना  चाहिए  और  कारयंविधि  निर्धारित  की
 जानी  वि०  अ०  आ०  की  योजनाओं  का  गहन  निरीक्षण  किया  जाना

 चाहिए  ।

 घन  क्षेत्र  में  बसे  गांव

 786.  भरी  मुत्युंजय  नायक  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  संत्री  26  1991  वन  क्षेत्र
 में  बसे  गांवों  के  तारांकित  प्रश्न  संखया  568  के  उत्तर  के  संबंध  म॑  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सूचना  एकत्रित  कर  ली  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  घन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  (1)  सभी  राज्य

 सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  अपेक्षित  सूचना  मांगी  गई  है  !  आन्ध्र
 अण्डमान  और  निकोबार  दादर  और

 नागर  हवेली  तथा  दिल्ली  की  सरकारों  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  यहां  कोई  वन  ग्राम  नहीं  है  ।

 गुज  उड़ीसा  तथा  पश्चिम  बंगाल  द्वारा  दी  गई  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई
 अन्य  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  से  उत्तर  मंगाया  जा  रहा  है  तथा  इसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया
 जायेगा  ।
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 विवरण

 ऋ०  राज्य/संघ  बन  प्रामों  इन  ग्रामों  में  रहने  वाले  आदिवासी
 सं०  शासित  प्रदेश  को  संख्या  आदिवासी  परिवारों  की  परिवारों  के

 आ्राबादी  कब्जे  में  भूमि
 का  स्तर

 1.  गुजरात  114  4,777  आदिवासी  बन  भूमि
 जिनकी  भाबादी  32,278

 है  ।

 2.  मेघालय  27  6,732  )  आरक्षित  वन

 3.  उड़ीसा  20  2,107  आरक्षित  बन

 4.  पश्चिम  बंगाल  168  7,786  आदिवासी  परिवार  .  आरक्षित  बनों
 का  हिस्सा

 नी  —
 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  सालरता  सिद्ान

 787.  भ्रो  हरि  केवल  प्रसाद  :

 शो  सदन  लाल  खुराना  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  को  क्षपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  शुरू  किये  गये  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  की  प्रमुख  विशेषतायें  क्या

 साक्ष  रता  मिशन  ने  जिन  विषयों  पर  विचार  किया  है  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  और
 उन  पर  क्या  कायंवाही  को  गई

 क्‍या  इस  मिशन  के  अंतगंत  उत्तर  प्रदेश  के  देवरिया  और  बलिया  जिलों  में  किये  गये
 कार्यों  की  समीक्षा  की  गई  ओर

 यदि  तो  इस  समीक्षा  के  निष्कर्ष  क्‍या  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  अर्जुन  :  वर्ष  1995  तक  (15--35)  भायु
 वर्ग  के  8  करोड़  प्रौढ़  निरक्षरों  को  कार्यात्मक  साक्षरता  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  1988  में
 प्रारंभ  किए  गए  राष्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  की  मूलभूत  विशेषता  यह  है  कि  यह  एक  सामाजिक
 मिशन  जिसकी  सफलता  समाज  को  जुटाने  एवं  सम्भाव्य  साक्षरता  कार्यकर्ताओं
 ओर  संपूर्ण  समुदाय  की  सक्तिय  भागादारी  पर  निभंर  करती  है  ।

 (८)  मिशन  द्वारा  विचार  किए  गए  महत्वपूर्ण  मुद्दों  में  शिक्षुओं  की  केन्द्र  आधारित
 बायंक्रम  की  साक्षरता  में  सहायक  वातावरण  तैयार  साक्षरता  काय॑  में

 कालेजों/विश्वविद्यालयों  के  छात्रों  की  स्वेक्छिक  एजेंसियों  की  प्रभावी
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 विशिष्र  क्षेत्रों  और  निर्धारित  सप्रयावध्ि  के  अन्दर  पूर्ण  साक्षरता  अभियानों  को  प्रारंभ  करने  के  लिए
 समाज  के  सभी  वर्गों  को  परिणामोन्मुख  उत्तर  साक्षरता  एवं  सतत  शिक्षा  के  लिए
 सुविधाओं  का  विश्वसनीय  एवं  आवधिक  अनुवीक्षण  ओर  मूल्यांकन  तथा  लचीले
 ओर  परिणामोन्पुख  प्रबंध  के  सुजन  की  व्यवस्था  जैसे  मुहं  शामिल  इन  मुद्दों  के  मामले  में
 निम्नलिखित  कारंवाई  की  गई  है  :--

 ()

 आंत (ii

 )

 (९)

 जन (५

 (  श्ां  )

 शिक्षुओं  +  प्रेरणा  में  वृद्धि  करने  के  उद्देश्य  अध्ययन  की  सुधरी  गति  और

 वस्तु  की  नई  तकनीक  के  अन्तगंत  शिक्षण/अध्ययन  सामग्री
 तैयार  की  गई  है  जिसको  मिशन  के  सभी  कायंक्रमों  के  अन्तगंत  प्रयोग  में  लाया  जा

 रहा

 राज्य  एजेंसियों  और  स्वैच्छिक  एजेंसियों  के  अन्तगंत  केन्द्र  आधारित  कार्यक्रम  को

 पुनरीक्षित  ओर  पुनगंठित  किया  गया  है  ताकि  छोटे  आकार  की  परियोजनाएं  उपलब्ध
 कराई  जा  सकें  जिससे  उनका  आसानी  से  भनुवीक्षण  और  प्रभावी  पयंवेक्षण

 सुनिश्चित  किया  जा  सके  और  एक  निश्चित  समय  अवधि  में  पूर्ण  साक्षरता  के  लिए
 क्षेत्र  आाधारित  दृष्टिकोण  की  व्यवस्था  क॑  जा  सके  ।

 राष्ट्रीय  कार्यवूच्री  में  साक्षरता  को  मजबूती  से  स्थापित  करने  और  इस  प्रकार  सजित
 साक्षरता  की  मांग  के  प्रत्युत्तर  में  जन-मशीनरी  को  सृजित  करने  के  उह्दं  श्य  से
 देशभर  में  भारत  ज्ञान  विज्ञान  समिति  द्वारा  आयोजित  जत्थों  और  गांधीवादी  एबं
 सर्वोदय  द.यंकर्त्ताओं  के  दलों  और  वातावरण  निर्माण  के  लिए  अन्य  कई  कार्यकलापों
 को  शूरू  किया  गया  है  ।

 मिशन  के  कार्यकलापों  में  स्कूलों  एवं  कालेजों  के  छात्रों  की  सहभागिता  धीरे-धीरे
 काफी  बढ़  गई  है  और  इस  समय  राष्ट्रीय  साक्ष  रता  मिशन  में  लगभग  10  लाख
 छात्र  भाग  ले  रहे  हैं  ।

 लागत-प्रभावी  ओर  परिणामोन्मुख
 साक्षरता  अभियानोंਂ  पारंपरिक  केन्द्र  आधारित  कार्यक्रम  के  देशभर
 के  65  जिलों  में  शुरू  किया  जा  चुका  है  ।

 उत्तर  साक्षरता  एवं  सतत  शिक्षा  की  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  लगभग
 32000  जन  शिक्षण  निलायम  स्थापित  करने  के  पूर्ण  साक्षरता
 अभियानों  के  समापन  के  तत्काल  बाद  उत्तर  साक्षरता  अभियान  भी  चलाए  जा

 रहे  हैं  ।

 सामाजिक  विज्ञान  भनुप्ंधान  एवं  प्रत्ंघ॒  संस्थार  जैसी  बाह्य  एजेंसियों
 कार्यक्रम  का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा  है  और  मिथत  के  अन्तगंत  प्रमति  का  अनुवीक्षण
 करने  के  लिए  एक  व्यापक  कम्प्यूटरीक्ृत  प्रबंध  प्रणाली  विकसित  की  जा  रही

 राष्ट्रीय  प्रौढ़  शिक्षा  संस्थान  को  मानव  संसाधन  मीडिया  एवं
 संचार  पुस्तकालय  एवं  प्रलेखन  के  केन्द्र  के  रूप  में  स्थापित  किया  गया  यह
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 लिखिश  उहेरे  26  1971
 कान

 संक्ट्रीय  साक्षरता  मिशन  कै  सहक्षेध  से  का  करेगा  और  देश  में  साक्षरता  एवं  प्रोढ़

 ज़िक्षा  कॉर्यक्रमों की  मजबूत  बनाते  के  लिए  निवेश  की  व्यवस्था  करेगा  ।

 और  यद्यपि  उत्तर  प्रदेश  के  बलिया  एवं  देवरिया  जिलों  में  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम
 का  कोई  विशिष्ट  मूल्यांकन/पुनरीक्षा  नहीं  को  गई  तथापि  देवरिया  जिले  की  स्वैच्छिक  एजेंसियों
 के  विरुद्ध  की  गई  कुछ  शिकायतों  को  राज्य  सरकार  द्वारा  की  जा  रही  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  रेल  परिणोेजनाएं

 788.  श्री  हरि  कैबल  प्रसाद  :  क्‍या  रेल  सम्त्रो  धह  बताने  की  क॒षा  करेंगे  कि  :

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजे  गए
 रेल  परिवोलसा  संबंधी  प्रस्तावों  का  ब्यीरा'षवा

 इनमें  से  प्रत्येक  पर  क्या  कार्यवाही  को  गई  और

 उक्त  अवधि  क्रे  दोरान  सरकार  द्वारा  इस  राज्य  में  आरम्भ  किए  गए  रेल  के  विस्तार
 कारयये  का  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ....  रेल  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  :  फरू  खाबाद  से  हरदोई/पंडीला
 तक  नई  लाइन  के  लिए  ।

 परियोजनाओं  के  अलाधभप्रद  होने  तथा  संसाधनों  को  तंगी  के  कारण  प्रस्ताव  पर
 विचार  नहीं  किया  जा

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 पिवरण

 सातवों  योजना  (1985-90)  में  शुरू  की  गई  प्रमुख  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  नीचे
 दिया  गया

 ऋ०  परियोजना  का  नाम  जिसमें  अनुमानित  समय  अनुसूची
 सं०  काये  शुरू  लागत

 किया  गया  ९०

 0
 2  3  ये  5

 िी  धरारफफफकससफसससफसनसफउफसफसससफसफखस  ससअफफडसफ  ससडसओसफसफफ>कसफसफ३2फ  लल्‍घक्‍_ल  ख  खफ  ख  कि  _*त*तत__लत“नलल/ततज...ब..ग

 नई  लाइमें

 इटावा  5-86  256  संसाधनों  की
 उपलब्धता  पर
 निर्भर

 करेगी । ]94
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 1

 2.

 फ

 “10.

 2

 बत्मान  परिवत्‌न

 छपरा-ओडिहार

 रेल  विश्वतीकरण

 टृण्डला-आगरा-बयाना
 खंड  का  कुछ  भाग

 उ०  प्र०  में  पड़ता

 कंप्यूटरोफकरण
 लखनऊ
 यात्री  आरक्षण  प्रणाली

 गोरखपुर
 यात्री  आरक्षण  प्रणाली

 माल  गाड़ी  परिचालन
 उत्तर  रेजब्रे

 का  रखाता  और  होड़

 खानआलमपुरा
 माल  डिब्बा  मरम्मत
 लाइनों  में  सुधार

 मुगलसराय

 मौजूदा  फ्लैश  बट  झलाई
 संयंत्रः  का  बदलाव

 मुगलसराय
 120  बी०  भो०  एक्स०
 एन०  रेकों  के  लिए
 प्राथमिक  अनुरक्षण  डिपो
 का  विकास

 गाजियाबाद
 धारण  क्षमता  बढ़ाकर
 100  120  करने  के .
 लिए  वितद्यु  लोको  शेड
 का  विस्तार

 1989-90

 1985-86

 1988-89

 1989-90.

 1987-88

 1985-86

 1986-87

 1986-87

 1986-87

 22.96

 8.72

 2.00  .

 3.20

 35.89  -

 6.22:

 2.27

 3

 संसाधनों  को
 उपलब्धता  पर
 निर्भर  करेगी  ।

 1991

 पूरी  हो  चुको  है  ।

 पूरी  हो  चुकी

 1994-95  5

 पूरी  हो  चुकी

 30-4-1992

 पूरी  हो  चुकी

 पूरी  चुकी
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 26  1991

 136

 12.

 14.

 15.

 17.

 18.

 19.

 209.

 चारबाग
 बिजली  रेल  इंजनों  की
 आवधिक  ओवरहाल  की

 सुविधाओं  का  सृजन

 कलट्टरबकगंज
 50  रेल  इंजनों  के  लिए
 डीजल  शेड  का  निर्माण

 मुगलसराय
 बिजली  रेल  इंजनों  के  लिए
 अतिरिक्‍त  भनुरक्षण
 सुविधाएं

 इलाहाबाद
 सबारी  डिब्बा  अनुरक्षण

 सुविधाओं  का
 करण

 वाराणसी
 डीजल  रेल  इंजन  कारखाना
 निर्माण  क्षमता  बढ़ाकर

 150/170  इंजन  करना

 सिगनल  ओर  दूरसंचार

 मुगलसराय
 हट  रिले  अन्तर्पाशन

 मुगलसराय
 घोननगर  केन्द्रीकृत  यातायात
 नियन्त्रण  कुछ  भाग
 उ०  प्र०  में  पड़ता

 बाराणसी
 हूट  रिले  अन्तर्पाशन

 सहारनपुर
 रूट  रिले  अन्तर्पाशन

 दिल्‍लो--मुगलसराय
 रेडियो  संचार  नियंत्रण

 लिए  गाड़ी

 3

 1986-87

 8

 1989-90

 1985-86

 1987-88

 8

 1987-88

 8-89

 4

 4.00

 6.00

 19.49

 14.19

 2.09

 8.98

 3.98

 15.35

 5

 पूरी  हो  चुकी  है  ।

 पूरी  हो  चुकी

 31-12-1992

 पूरी  हो  चुकी

 31-03-1994
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 मिलनी लक  कक  कक  चलना  एन

 2  3  न  5

 21.  ट्ण्डला--मुगलस  राय  1989-90  30.08  1993

 मौजूदा  सक्ष्मतरंग  सम्पर्क
 का  34  एम०  बिट  डिजिटल

 सूक्ष्मतरंग  से  बदलाव

 देवरिया  और  बलिया  स्टेशनों  का  आधनिकोकरण

 789.  भ्री  हरि  केबल  प्रसाद  :  कया  रेल  मन्‍त्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  देवरिया  और  बलिया  जिलों  में  स्टेशनों
 पर  कितनी  घनराशि  खर्च  की  गई  तथा  इस  संबंध  में  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  क्‍या  प्रावधान
 किया  गया  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  स्टेशनों  को  आधुनिक  बनाने  और  पूर्ण  विकसित  करने
 का

 रेल  सम्ब्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  एम०  :  और  रेलें  खच  के  आंकड़े
 सिविल  जिले-वार  नहीं  रखती  हैं  ।  रेलें  बलिया  भौर  देवरिया  जिलों  के  स्टेशनों  सहित  स्टेशनों  पर
 सम्हाले  जा  रहे  यातायात  कौ  मात्रा  के  आधार  पर  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुसार  सुविधाओं  की
 व्यवस्था  करने  का  प्रयास  करती  इसके  किसी  योजना  अवधि  में  स्टेशनों  का
 आधुनिकीकरण  यातायात  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  किया  जाता  है  जो  घन  की  उपलब्धता
 तथा  विभिन्‍न  स्टेशनों  की  सापेक्ष  आवश्यकताओं  पर  निर्भर  करता

 दिहलो  में  सुरा  बनाने  वालो  फेक्टरियां

 790.  भरो  हरि  केबल  प्रसाद  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिथार  कल्याथ  मंत्री  यह  बताते  को
 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  श्रशासन  ने  दिहली  में  भोर  इसके  आसपास  सुरा  बनाने  वाली  फैक्टरियों
 को  प्रमाणपत्र  जारी  किया

 यदि  तो  इन  ओषधों  के  बिषेले  होने  के  क्या  कारण

 क्या  सुरा  का  निर्माण  बढ़ता  जा  रहा

 यदि  तो  क्‍या  इसमें  करेस्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  उच्च  अधिकारी  लिथ्त  और

 (2)  यदि  तो  ऐसे  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  ब्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 स्वास्थ्य  सौर  परियार  कह्याज  सम्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  डी०  के०  तारादेबी
 :  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  5  विनिर्माताओं  को  सुरा  का  विनिर्माण  करने  की  अनमति  दी

 दिल्ली  के  आसपास  खुरा  का  विनिर्माण  करने  की  अनुमति  दिल्‍ली  के  आसपास  के
 '

 संबंधित
 राज्यों  द्वारा  दी  जाती  है  बिल्‍्मी  प्रशासन  ने  सूचित  किया  कि  दिल्ली  में  विनिर्माता  1989
 से  ऐसी  वस्तुओं  का  विनिर्माण  नहीं  कर  रहे  हैं  ।
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 इन  ओषधों  के  विषाक्त  होने  का  एक  कारण  इनमें  विनिर्माण  प्रक्रिया  में  मिथाइल
 एल्कोहल  तथा  थिनर  जैसे  हानिकर/विषाक्त  पदार्थों  की मिलावट  करना  है  ।

 जैसा  कि  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  सूचित  किया  गया  है  कि  दिल्‍ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में
 1989  से  सुरा  का  कोई  विनिर्माण  नहीं  हो  रहा  है  ।

 और  (४)  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विशाखापसनस  डिवोजन  का  वक्षिण-सध्य  रेलवे  में  बिलय

 791.  श्री  रामकृष्ण  कोंताला  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विशाखापत्तनम  डिवीजन  का  दक्षिण-प्रध्य  रेलवे  विलय  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  के  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  संभावना  और

 क्या  इस  डिवीजन  का  विस्तार  आन्ध्र  प्रदेश  में  प्रद्यम  रेलवे  स्टेशन  इच्छापुरम  तक
 करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  सल्लिकाजु  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 ह

 नहीं  ।

 विधालापततम  में  रेलवे  भर्ती  बोर्ड

 792.  भरी  रामकृष्ण  कोताला  :  क्‍या  रेल  सन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण-पूर्व  रेलवे  में  विशाखापत्तनम  के  लिए  पृथक  रेलवे  भर्ती  बोर्ड  के  गठन  का
 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रैल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परतो  भूमि  में  वढ्धि  ह
 793.  श्रो  गुदवास  कामत  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मनन्‍्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  परती  भूमि  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  परती  भूमि में  तेजो  से  वृद्धि  हो  रही

 .

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और
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 क्‍या  सरकार  ने  इसके  विकास  के  लिए  कोई  योजना  तंयार  की  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  सस्त्रो  कमल  :  से  परती  भूमि
 विस्तार  और  उसके  बढ़ने  अथवा  घटने  की  दर  का  राज्यवार  भआाधार  पर  देश-बव्यापी  सर्वेक्षण

 हीं  किया  गया  तथापि  एक  अनुमान  के  अनुसार  परती  भूमि  का  राज्यवार  क्षेत्र  संलग्न
 |वरण  में  दिया  गया  है  ।

 वर्ष  1985  में  शुरू  किए  गए  परती  भूमि  विकास  कार्यक्रम  का  लक्ष्य  भूमि  के  अवक्रमण
 को  परती  भूमि  को  सतत्‌  प्रयोग  हेतु  तैयार  विशेषकर  इंधन  लकड़ी  भौर
 चारे  की  उपलब्धता  में  वृद्धि  करना  और  पारिस्थितिकीय  सन्तुलन  बनाए  रखना  है  ।

 विवरण

 भारत  में  परतो  भूमि  का  अनुमान

 हैक्टेयर

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  योग

 1  2

 आन्ध्र  प्रदेश  114.16

 असम  17.30

 बिहार  54.58

 गुजरात  78.36

 हरियाणा  24.78

 हिमाचल  प्रदेश  19.58

 जम्मू  और  कश्मीर  15.65

 कर्नाटक  91.65

 केरल  12.79

 मध्य  प्रदेश  201.42

 महाराष्ट्र  144.01

 मणिपुर  14.38

 मेघालय  19.18

 नागालैण्ड  13.86
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 1  2

 उड़ीसा  63.84

 पंजाब  12.30

 राजस्थान  199.34

 सिक्किम  2.81

 तमिलनाडु  44.01

 त्रिपुरा  9,73

 उत्तर  प्रदेश  80.61

 पश्चिम  बंगाल  25.36

 संच  शासित  प्रदेश  36.04

 योग  1

 टिप्पणी  :  उपयुक्त  अनुमान  देश  में  समस्त  परती  भूमि  के  देशब्यापी  सर्वेक्षन  पर  आधारित
 नहीं  है  ।

 चण्टोगढ़  स्टेशन  पर  यात्रो  सुविधाएं

 794.  श्रो  पथम  कुमार  बंसल  :  क्‍या  रेल  सनन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  चण्डोगढ़  स्टेशन  पर  प्रदान  की  गयी  सुविधाएं  यात्रियों  के  आवाशमन  में  वृद्धि
 ओर  रेल  सेवाओं  में  सुधार  के  कारण  अपर्याप्त  भौर

 (a)  यदि  तो  इन  सुविधाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाएंगे  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  भन्‍त्री  एस०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अण्डीगढ़  में  उच्ोगों  से  कच्चे  अपशिष्ट  पदाओों  का  निकलना

 795.  श्री  पतन  कुमार  बंसल  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  भसन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  चण्डीगढ़  संध  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  उद्योगों  से  मिकलने  बाले  कच्चे  अपशिष्ट
 पदार्थों  को  भूमि  पर  बिखरने  देता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 अपशिष्ट  पदार्थों  को  जल-मल  शोधन  संयंत्र  के  रास्ते  ले  जाने  के लिए  सरकार  ने  क्‍या
 कदम  उठाए  हैं  ?
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 पर्यावरण  ओर  बन  मसन्त्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्री  कमल  :  ओर  हां  ।
 औद्योगिक  बहि:सत्रावों  को  घरेलू  मल-जल  को  ले  जाने  वाने  वाली  मलजल  प्रणाली  में  उत्सजित  किया
 जा  रहा  अपशिष्ट  जल  के  एक  हिस्से  को  ही  प्राथमिक  स्तर  पर  शोधित  किया  जाता  बाकी

 हिस्से  को  भूमि  पर  निपटा  दिया  जाता  है  तथा  इसकी  बहुत  कम  मात्रा  सिंचाई  के  लिए  इस्तेमाल
 में  लाई  जाती  है|

 बहिस्रावों  की सफाई  के  लिए  एक  सीवरेज  शोधन  संयंत्र  का  निर्माण  किया  गया  है
 तथा  सरकार  ने  उद्योगों  को  सलाह  दी  है  कि  वे  अपने  बहिस्रावों  को  जमीन  पर  न  छोड़ें  ।

 सण्डोगढ़  और  अमृतसर  के  बोल  सुपरफास्ट  रेलगाड़ी

 796.  श्री  पथन  कुमार  बंसल  :  क्या  रल  सम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  चण्डीगढ़  और  अमृतसर  के  बीच  यात्रियों  की  भारी  भीड़भाड़  होने
 की  जानकारी  और

 (a)  यदि  तो  इन  दो  स्टेशनों  के  बोच  एक  सुपरफास्ट  रेलगाड़ी  चलाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  :  और  चंडीगढ़  भौर  अमृतसर
 के  बोंच  मौजूदा  यातायात  8101/8102  टाटा-हटिया-अमृतसर  एक्सप्रेस  और  4587/4588

 अंडीमढ़  एक्तप्रेस  गाड़ियों  मे  अवुतसर  और  कालका  के  बीच  बारास्ता  अम्बाना  केंट  ओर  चंडीगढ़
 के  बोच  चल  रहे  4  स्लिप  सवारी  डिब्बों  द्वारा  पर्याप्त  रूप  से  संभाला  जा  रहा  इन
 स्टेशनों  के  बीच  कोई  सुपर  फास्ट  गाड़ी  चलाने  का  फिलद्वाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 चअण्डोगढ़  में  प्रोड़  शिक्षा

 797.  री  पथ्षम  कुमार  अंसल  :  क्या  सानथ  संसाधन  विकास  संत्ो  यह  बताने  की  कृपः  करेंगे
 के

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  चण्होगढ़  को  प्रौढ़  शिक्षा  के  लिए  ब्षंवार  कितनी
 धनराशि  आवंटित  की  ओर

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  लोगों  को  पूर्णतः  साक्षर  बनाया  बया  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  ओर  वर्ष  1988-89,
 1989-90  तथा  1990-91  के  दौरान  संघशासित  प्रशासन  चकण्डीगढ़  को  प्रौढ़  शिक्षा  कार्यक्रम  के

 लिए  29.72  लाख  रुपए  की  राशि  आबंटित  की  गई  थी  ।  उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  नामांकित
 21893  व्यक्तियों  में  से  13338  व्यक्तियों  को  साक्षर  बनाया  गया  ।
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 सालगाड़ो  का  ड्राइजर  के  जितना  चलना

 798.  कली  राम  बिलास  पासवान  :

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :
 शो  वो०  भोनिषास  प्रसाद  :
 शो  अर्जुन  सिह  यावथ  :
 झरी  शंकर  सिह  बधेला  :

 को  पो०  एम०  सईद  :

 थो  एम०  बो०  चनाशंसर  मृति  :

 क्या  रेल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  में  दक्षिण-मध्य  रेलवे  में  रेखनी  ओर  पेद्दमपेट  स्टेशनों  के बीच  एक

 गाड़ी  70  कि०  मी०  प्रति  घंटे  की  रफ्तार  से  150  कि०  मी०  दूरी  तक  ड्राइवर  के  बिना  चली

 यदि  तो  क्या  इस  घटना  की  सरकार  द्वारा  जांच  कराई  गई  भौर  यदि  तो
 लो  इसके  क्या  परिणाम  मिले  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  25-10-1991  को  दक्षिण
 मध्य  रेलवे  के  रेखनी  रोड  तथा  बेल्लमपल्ली  स्टेशनों

 के
 बीच  एक  माल  बाड़ी  ने  इंजन  में  ड्राइविंग

 कर्मियों  के  बिना  लगभग  31  कि०  मी०  की  दूरी  तय  की  थी  ।
 ह

 और  वरिष्ठ  अधिकारियों  की  एक  समिति  द्वारा  जांच  को  गई  है  तथा  दोषी
 पाए  गए  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  अनुशासन  एवं  अपोल  नियमों  के  अधीन  कारंवाई  की  गई  है  ।

 रेलों  ने  रेल  इंजनों  को  सुरक्षित  ढंग  से  चलाने  के  संबंध  में  ढ्वाइवरों  को  परामशं  देने  के
 लिए  एक  व्यापक  अभियान  चलाया  है  ।

 हैदराबाद-नरसापुर  एक्सप्रेस  का  दु्ंटनाप्रस्त  होना

 799.  थो  राम  बिलास  पासवान  :

 को  हरिकिशोर  सिह  :
 भी  रामाभय  प्रसाद  सिह  :

 क्या  रेल  झंजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 आंध्र  प्रदेश  के  गुन्ट्र  जिले  में  पोंडागुल  स्टेशन  के  निकट  हैदराबाद-नरसापुर  एक्सप्रेस
 रेलगाड़ो  की  दुघंटना  में  कितने  लोग  हताहत

 क्या  दुर्घटना  के  कारणों  का  लगाने  हेतु  कोई  जांच  कराई  गई

 बदि  तो  उसके  परिणाम  कया  हैं  और  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की
 और
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 दुघंटना  के  शिकार  लोगों  के  परिवारों  को  कितना  मुआवजा  दिया  गया  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  19-10-1991  को  पोंडुगुला
 स्टेशन  पर  हैदराबाद-नरसापुर  एक्सप्रेस  की  हुई  दुधंटना  मे  11  व्यक्तियों  की  जानें  गईं  तथा  119
 व्यक्तियों  को  चोटें  आईं  ।

 और  दक्षिण  मध्य  क्षेत्र  के  रेल  संरक्षा  आयुक्त  द्वारा  कारण  को  जांच-पड़ताल
 की  जा  रही  है  ।

 घायल  व्यक्तियों  और  मृत  ब्यक्तियों  के  निकट  संबंधियों  को  अनुग्नह  राहत  के  रूप  में

 2.76  लाख  रुपये  की  राशि  का  भुगतान  किया  गया  है  ।

 नया  दक्षिण-पश्चिस  रेलये  जोम

 800.  भी  सो०  पो०  भुदाल  गिरियप्पा  :  क्या  रेल  सनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दक्षिण-पश्चिम  जोन  की  स्थापना  की  गयी  है  जिसका  मुख्यालय  बंगलौर  में

 यदि  तो  इस  जोन  ने  किस  तिथि  से  कार्य  शुरू  कर  दिया

 तत्संबंधी  ब्यौरा  तथा  इस  जोन  में  आने  वाले  क्षेत्रों  के  नाम  क्या

 क्‍या  इन  जोन  के  लिए  कमंचारियों  की  भर्ती  करते  समय  स्थानीय  लोगों  को  प्राथमिकता
 दी  भौर

 (2)  यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  स्पष्ट  नीति  अपनाई  जाएगी  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  ।  अभी  तक  मामसे
 को  अस्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 से  (&)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राजस्थान  में  बन  क्षेत्र

 801.  भ्रो  गिरधारों  लाल  भागंव  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 राजस्थान  का  कितना  क्षेत्र  वनों  के  लिए  निर्शारित  किया  गया  है  और  इसमें  से  कितने
 क्षेत्र  पर  वन  नहीं

 क्‍या  वन  रहित  क्षेत्र  मरूस्थल  हैं  और  इससे  पर्यावरण  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़  रहा

 यदि  तो  वन  क्षेत्र  के  रूप  में  निर्धारित  बंजर  भूमि  पर  वन  लगाने  के  लिए  उठाए
 जाने  वाले  संभावित  कदमों  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सूखे  की  स्थिति  की  रोकथाम  द्वेतु  राजस्थान  में  और  अधिक  क्षेत्र  में  बन  लगाने

 का  कोई  प्रस्ताव
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 A  मम  भ  3.

 (=)  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  सम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रो  कमल  :  1989  की  स्टेट

 ज्ञाफ  फारेस्ट  रिपोर्ट  के  राजस्थान  में  कुल  दर्ज  वनक्षेत्र  31  मिलियन  हे०  है  भर

 वास्तविक  वनावरण  के  अन्तगंत  1.29  मिलियन  हे  क्षेत्र  भाता  है  ।

 वन  रहित  क्षेत्र  पृर्णतया  मदस्थल  नहीं  है और  इस  बात  को  सिद्ध  करने  के  लिए  कोई

 आंकड़े  नहीं  हैं  कि  प्राकृतिक  मरुस्थल  क्षेत्र  सुक्ष्म  पर्यावरणीय  दृष्टि  से  पर्यावरण  पर  विपरीत  प्रभाव

 डाल  रहे

 वनों  का  विकास  करने  के  उद्देश्य  से  ब्यापक  वनरोपण  और  चराग्राह  विकास  काय॑े

 शूरू  किए  गए  हैं  ।

 से  राजस्थान  में  अधिक  से  अधिक  क्षेत्रों  में  वन  लगाने  के  लिए  निम्नलिखित

 कदम  उठाए  जा  हहे  हैं  :

 1.  रेलवे  नहरों  के  पुश्तों  के किनारों  पर  गैर  वन  राजस्व  परती

 भूमि  और  पंचायत  भूमि  में  बनरोपण  काय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 2.  सभी  सरकारी  संगठनों  को  निःशुल्क  तथा  किसानों  और  गेर  सरकारी  संगठनों  को
 नाममात्र  की  कीमतों  पर  पौद  वितरण  ।

 3.  जनता  को  बंजर  भूमि  पर  अधिक  से  अधिक  वृक्षारोपण  करने  को  प्रेरित  करने  के
 लिए  संचार  और  विस्तार  नेटवर्क  को  सुब॒ढ़  किया  जा  रहा

 4.  इस  वर्ष  से  हरित  राजस्थान  कार्यक्रम  शुरू  किया  गया

 राजस्थान  में  भुक्षरण
 भरी  गिरघारों  लाल  भागंव  :  कमा  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  राजस्थान  में  भक्षरण

 के  बारे  में  ।9  1991  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3346  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अब  सूचना  एकत्रित  कर  ली  बई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कसल  :  से  राज्य  सरकार
 से  मांगी  गई  सूचना  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  राज्य  सरकार  से  सूचना  प्राप्त  होने  पर  उसे
 सदन  के  पटल  पर  रख  दिया

 रंगिस्सम  में  रंत  के  टीलों  का  क्षेत्रफल

 803.  थभरो  गिरधारों  लाल  भागंव  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्या  जिला  सीकर  में  वासा-रनौली  से  लेकर  जिला  अजमेर  पीसागन-गोविन्दयढ़॒और
 अन्य  पव॑तीय  क्षेत्रों  के  रेगिस्तान  से  रेत  के  उड़ने  से  जयपुर  शहर  और  पुष्कर  घाटी  के  आस-पास  के
 क्षेत्र  में  टीले  बन  गए  और

 यदि  तो  कितने  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  में  ऐसे  रेत  के  टीले  बन  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  कमल  :  और  इस  बात
 का  कोई  निश्चित  प्रमाण  नहीं  है  कि  जयपुर  के  निकट  और  पुष्कर  घाटी  में  रेत  के  टीलों  का

 इन  स्थानों  की  भोर  हाल  ही  में  रेगिस्तान  के  फैलने  के  कारण  हुआ  है  ।

 अजमेर  जिले  का  विकास

 804.  ओऔ  गिरघारों  लाल  भागंव  :  क्‍या  नागर  विभानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राजस्थान  के  अजमेर  जिले  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  विकसित  करने  का
 कोई  कार्यक्रम  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  किया  गण

 यदि  ठो  अजमेर  जिले  में  किये  गये  विकास  कार्यों  का  ब्यौरा  क्‍या
 ओर

 क्‍या  संबंधित  अधिकारियों  से  अजमेर  का  विकास  करने  और  यात्री  निवासों  का
 निर्माण  करते  हुए  पर्यावरण  ओर  पारिस्थितिकरीय  संतुलन  बनाये  रखने  के  लिए  स्वीक्वृति  प्राप्त  की
 गई  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  माधव  राव  और  पयंटन
 का  विकास  करना  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  तथापि  केन्द्रीय  पर्यटन
 राज्य  सरकार  को  उनसे  मिलने  वाले  विशिष्ट  प्रस्तावों  पर  उनके  पारस्परिक
 मिकताओं  तथा  धन  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करते  हुए  वित्तीय  सहायता  देता  सातवीं
 योजनावधि  के  अजमेर  जिले  के  लिए  निम्नलिखित  परियोजनाएं  स्वीकृत  की  गईं  :-

 (1)  पुष्कर  में  इंद्रा  घाट  और  कर्णी  घाट  का  सुधार  भौर  परिष्करण  !

 (2)  पुष्कर  में  प्यंटक  परिसर  ।

 कार्यपालक  एजेंसियां  होने  के  नाते  राज्य  सरकारों  को  पर्यटन  परियोजनाओं  को
 कार्यान्वित  करने  से  पहले  आवश्यक  अनुमति  प्राप्त  करनी  होती  है  ।

 भारतोत  रेलबे  निर्माण  कम्पनो  हारा  लिए  गये  ठेके

 805.  श्री  राजेन्द्र  कुसार  शर्मा  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  भारतीय  रेलवे  निर्माण  कम्पनी  को  किन  देश  से  ठेके  मिले

 इन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और
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 इन  परियोजनाओं  की  लागत  कितनी  है  ?

 रेल  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  मल्लिकाजु  :  इरकान  ने  पिछले

 अर्थात्‌  1990-91  के  दौरान  मलेशिया  तथा  इंडोनेशिया  में  ठेके  प्राप्त  किए  1991  के
 कम्पनी  ने  मलेशिया  और  सऊदी  अरब  में  ढेके  प्राप्त  किए  है  ।

 और  एक  विवरण  संलग्न
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 आरक्षित  डिब्बों  में  अनधिक्ृत  प्रवेश

 806.  भरी  राजेसख  कुमार  हार्मा  :  क्‍या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आरक्षित  डिब्बों  में  अनधिकृत  रूप  से  प्रवेश  करने  धाले  यात्रियों  की  संड्या  में

 वढ्धि  हो  रही

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यवि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है/करने  का  विचार  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  और  आरक्षित  सवारी
 डिब्बों  में  अनधिकृत  तौर  पर  प्रवेश  करने  के  कुछ  मामले  देखने  में  आए  हैं  ।

 आरक्षित  सवारी  डिब्बों  में  अनध्रिक्ृत  यात्रियों  के  प्रवेश  को  रोकने  के  लिए
 लिखित  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जा  रहे  हैं  :--

 (i)  राजकीय  रेलवे  पुलिस  को  सहायता  से  समय-समय  पर  अचानक  जांच  की  जाती  है
 ओर  अभियान  चलाए  जाते  हैं  और  भारक्षित  सवारी  डिब्बों  में  यात्रा  करते  हुए  पाए
 जाने  वाले  अनधिकृत  यात्रियों  को  गाड़ी  से  उतार  दिया  जाता  है  और  रेलवे
 अधिनियम के  प्रावधान  के  अंतगंत  जुर्माना  किया  जाता  जहां  कहीं  समस्या
 गंभीर  होती  है  वहां  इसे  रोकने  के  लिए  रा०  रे०  पु०  की  सहायता  प्राप्त  करने  के
 लिए  उनके  साथ  समन्वय  स्थापित  किया  जाता  है  ।

 (४)  ड्यूटी  में  कोताही  बरतने  के  जिम्मेदार  पाए  जाने  वाले  कंडक्टरों/सवारी  डिब्बा

 परिचरों/चल  टिकट  परीक्षकों  को  दंड  दिया  जाता  है  ।

 री  ।  जन  नये  रेल  1989  में  कानूनी  प्रावधान  और  अधिक  कड़े  करके  500  रुपये
 तक  के  जुर्माने  को  व्यवस्था  की  गई  है  जबकि  पिछले  अधिनियम  में  20  रुपये

 जुर्माने  की  ही  ब्यवस्था  थी  ।

 विल्लो-लखनऊ  लाइन  का  विद्वतीकरण

 807.  श्री  राजन  कुमार  शर्मा  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली-लखनऊ  रेल  मार्ग  का  विद्युतीकरण  करने  का
 प्रस्ताव

 यदि  तो  उक्त  मार्ग  पर  काम  कब  तक  शुरू  हो  भर

 उस  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  होने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 दिल्‍ली  सें  बिना  टिकट  यात्रा

 808.  श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  दिल्ली  में  उपनग्ररीय  रेलयाड़ियों  में  बिना  टिकट  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  की

 संख्या  का  आंकलन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  भौर

 विशेषकर  ई०  एम०  यू०  रेलगाड़ियों  में  बिना  टिकट  यात्रा  करने  पर  रोक  लगाने  के

 लिये  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  और  गत  वर्ष  इसमें  कितनी  सफलता  मिली  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एम०  :  भौर  यद्यपि  दिल्‍ली  क्षेत्र

 की  उपनगरीय  गाड़ियों  में  बिना  टिकट  यात्रा  की  मात्रा  का  अनुमान  नहों  लगाया  जा  सकता

 है  फिर  भी  अनुचित  यात्रा  की  रोकथाम  के  लिए  नियमित  जांच  की  जाती  है  ताकि  इस  सामाजिक

 बुराई  को  रोका  जा  सके  ।

 बिना  टिकट  यात्रा  की  रोकथाम  के  संबंध  में  किए  गए  उपायों  में  समय-समय  पर

 अचानक/मजिस्ट्रेट  द्वारा  जांच  विभिन्‍न  प्रचार  माध्यमों  के  जरिए  प्रचार  अभियान  चलाना

 तथा  नये  रेल  अधिनियम्र  में  समाविष्ट  किए  गए  विपिन्‍न  दंड  शामिल

 990-9  |  के  दौरान  दिल्लो  क्षेत्र  को  चपनगरीय  गाड़ियों  में  उच्चित  टिकट  के  बिना  यात्रा
 रते  हुर  लगभग  10,000  व्यक्तियों  को  पकड़ा  गया  था  और  उन  व्यक्तियों  से  रेलवे  को  देय
 .24  लाख  रुपये  की  राशि  वसूल  की  गई  थी  ।

 केन्द्रीय  विद्यालय  खोलमे  का  निर्णय

 है
 3

 |
 809.  डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  :  क्या  सानथ  संसाधन  विकाश्त  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  एक  वर्ष  में  20  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  के  बारे  में  हाल  ही  में  निर्णय
 लिया  और

 यदि  तो  प्रतिवर्ष  कम  से  कम  200  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  की  भारी  मांग  के

 बावजूद  यह  निर्णय  लेने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  सम्त्रो  अर्जुन  :  परन्तु  बषं  1991-92
 के  दोरान  20  केस्द्रीय  विद्यालय  खोखने  का  निर्णय  लिया  गया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  नए  केन्द्रीय  विद्यालयों  का  खोला  निर्धारित
 प्रयोक्ता  भोतिक  सुविधाओं  तथा  वित्तीय  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निभ्व॑र  करता
 है  ।

 केन्द्रीय  विद्यालयों  के  लिए  स्थानांतरण  सम्बन्धो  विशानिदेंद्ा

 810.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  कया  मानव  संसाधन  घिकास  संत्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंमे  कि  :

 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  शासीमण्डल  द्वारा  उप-प्रधानाध्यापकों
 तथा  अध्यापकों  के  स्थानांतरण  हेतु  निर्धारित  किये  गए  दिशानिर्देशों  का  ब्यौरा  क्या  और
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 इन  दिशा  निर्देशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्‍या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्रो  अजु  न  :  ओर  केन्द्रीय  विद्यालयों  में
 स्थानास्तरण  1990  में  बोर्ड  आफ  गवनंसं  द्वारा  स्वीकृत  दिशानिददेशों  के

 अनुसार  किया  जाता  है  |  दिशानिर्देशों  की  प्रति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण

 शैक्षिक  सत्र  1990-91  से  प्रधानाचायं  और  इनसे  ऊपर  के  पदों  वाले

 अध्यापकों  के  स्थानान्तरण  के  लिए  22-08-1990  को  बोड़  आफ  गवनंसं  को  बैठक  में

 अनुमोदित  दिशानिर्दे

 बोर्ड  आफ  गवनंस  ने  22-08-1991  को  भायोजित  अपनी  बैठक  में
 प्रधानाचाय  तथा  इनसे  ऊपर  के  पदों  वाले  शिक्षकों  के  स्थानान्‍्तरण  के  लिए  निम्नलिखित  दिशा«
 निर्देशों  को  स्वीकार  किया  है  |  ये  दिशानिर्देश  शैक्षिक  सत्र  1990-91  से  लागू  होंगे  :--

 1.  सासान्‍्य  तौर  पर  नीति  यही  है  कि  जिनमें  प्रधानाचायं  भी  शामिल
 का  स्थानास्तरण  जल्दी-जल्दी  नहीं  किया  सामान्य  तबादले  केवल
 नात्मक  कारणों  या  अनुरोध  अथवा  चिकित्सा  संबंधी  समस्या  के  आधार  पर  किए
 जाएंगे  ।

 2.  स्थानान्तरण  के  लिए  ऐसी  कोई  नियत  अवधि  नहीं  होगी  जिसके  भीतर

 उपप्रधानाचायं/प्रधानाचायं/शिक्षा  श्रधिकारी/सहायक  भायुक्त  का  तबादला  करना
 अनिवायं  हो  ।  भौर  उससे  ऊपर  के  पदों  वाले  अध्यापकों  के  लिए
 आगामी  वर्ष  से  5  वर्ष  की  अवधि  नियत  ।

 3.  नियुक्ति  तबादले  आदि  के  संबंध  में  निम्नलिखित  अनुक्रम  अपनाया
 जाएगा  :

 (i)  पदोन्नति  पर  स्थानान्तरण  ।

 (४)  अन्तर  क्षेत्रीय  स्थानानतरण  ।

 (#)  क्षेत्रीय  स्थानान्तरण  ।

 (iv)  सीधे  भर्ती  किए  गए  अध्यापकों  की  नियुक्ति  ।

 4.  जहां  तक  सम्भव  वाधिक  स्थानान्तरण  ग्रीष्मावकाश  के  दौरान  किए  जाने

 चाहिए  ।  तथापि  कोई  भी  तबादले  इन  परिस्थितियों  को  छोड़कर  :

 (7)  प्रशासनिक  आधार  और

 (ii)  गम्भीर  बीमारी  के  आधार  पति/पत्नी  की  मृत्यु  के  आधार  पर  भी
 स्थानान्तरण  31  अक्तूबर  के  बाद  लागू  किया  जाएगा  ।

 5.  दिशानिदेंशों  के  खण्ड  3  को  ध्यान  में  रखकर  स्थानान्तरण  किए  जाएंगे  ।

 6.  निम्नलिखित  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखकर  तबादले  किए  जाएंगे  :

 151



 लिखित  उत्तर  26  1991

 प्रशासनिक  आधार  पर  तबादले  कि  ऊपर  पैरा  4  में  बताया  गया

 अनुरोध  पर  तबादले  :

 (i)  उस  गम्भीर  बीमारी  के  कारण  जो  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन
 के  आयुक्त  द्वारा  निर्धारित  प्रावधान  के  अनुरूप  हो  तथा  जिसके

 इलाज  के  लिए  वर्तमान  कार्य  स्थल  से  कहीं  और  ले  जाना  जरूरी  हो
 गया  हो  ।

 (४)  नियत  अवधि  की  समाप्ति  पर  कठिन  स्थलों  भौर  एन०  ई०  आर०
 जी०  टी०  और  उससे  से  स्थानान्तरण  ।

 (iii)  पति/पत्नी  के  मामले  में  :

 --  एक  वर्ष  अलग  रहने  के  परिवार  में  शामिल  होने  के  लिए
 पति/पल्नी  का  स्थानान्तरण  ।

 (iv)  अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा  स्त्रियों  का  एक  वर्ष  की  विच्छेद  अवधि
 के  पूरा  होने  पर  उनकी  सुविधा  के  स्थान  पर  स्थानान्तरण  ।

 (२)  शारीरिक  रूप  से  विकलांगों  का  स्थानान्तरण
 केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  की  सेवा  के  दौरान  तथा  एक  वर्ष  की  विच्छेद
 अवधि  के  पूरा  होने  के  बाद  हुई  हो  ।

 सामान्य  मामलों  में  ।

 पारस्परिक  स्थानन्तरण  बशतें  कि  दोनों  स्थानों  के  लिए  उच्च
 मभ्िकता  का  कोई  ओर  दावेदार  न  हो  ।

 7.  ऊपर  6  दिशानिर्देश  के  (1),  (॥),  (७  और  (it)  में  बताए  गए  मामलों  को
 छोड़कर  सामान्य  तौर  पर  किसी  भी  अध्यापक  की  स्थानान्तरण  की  प्रार्थना  पर
 विचार  नहीं  किया  जिसने  तीन  शैक्षिक  सत्रों  की  सेवा  पूरी  नकरली
 ही  ।

 8.  समरूप  वेततमानों  के  पी०  भार०  टी०  जी०  टी०  तथा  अन्य  वर्ग  के  अध्यापकों
 जहां  पर  नियुक्त  किया  उस  क्षेत्र  से  सामान्य  तौर  पर  स्थानान्तरित  नहीं किया  जाएगा  ।

 9.  सभी  वर्गों  के  अध्यापकों  को  जहां  तक  सम्भव  उनके  आंतरिक  क्षेत्रों  में  ही
 नियुक्त  किया  जाएगा  ।

 10.  पी०  जी०  टौ०  (प-प्रधानाचारयं/प्रधानाबायं/शिक्षा  अधिकारियों/सहायक  आयुकतों
 को  पदोन्नति  तथा  सोधे  भर्ती  होने  रिक्तियों  के  सुलभ  होने  पर  जिस  राज्य  में
 वे  पदासीन  हैं  या  जिस  राज्य  के  वे  रहने  वाले  जेसा  भी  मामला  से  दूसरे
 राज्य  में  नियुक्त  किया  जाएगा  तथा  उन्हें  उस  राज्य  से  कम  से  कम  5  वर्षों  तक
 स्थाताम्तरित  नहीं  किया  यदि  कोई  अप्रतिरोध्य  कारण  नः  हों  ।
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 11.

 14.

 पी०  जी०  टी०/उप-प्रधानाचाये/प्रधानाचाये/शिक्षा  अधिकारी/सहायक
 नके  सेवानिवृत्ति  के  लिए  3  वर्ष  या  इमसे  भी  कम  समय  रह  गया  हो  तथा  जो

 पहले  ही  अपने  देशीय  राज्य  में  कार्यरत  हों  रिक्तियों  के  सुलभ  होने
 पदोन्नति  या  सीधे  भर्ती  को  अन्य  राज्य  में  नहीं  भेजा  इसी
 जिसकी  सेवानिवृत्ति  के  लिए  तीन  वर्ष  या  इससे  भी  कम  समय  रह  गया  हो  तथा
 वे  अपने  देशीय  राज्य  से  अन्यत्र  नियुक्त  को  रिक्तियां  होने  पदोन्नति
 प्राथमिकता  के  आधार  पर  उनके  देशीय  राज्य  में  भेजा  जाएगा  ।

 प्राथंना  स्थानान्‍्तरण  पर  उस  अध्यापक  को  किसी  किस्म  का  स्थानान्तरण  भत्ता  नहीं
 दिया  जाएगा  चाहे  प्रार्थना  का  आधार  कुछ  भी  जिसने  वर्तंभान  कार्य  स्थल  पर
 5  वर्ष  की  सेवा  अवधि  पूरी  न  की  हो  स्थानान्तरण  के  लिए  5  वर्ष  तथा

 उत्तरी-पूर्वी  क्षेत्रों  तथा  कठिन  स्थलों  वाले  स्टेशनों  के  लिए  3  ।

 सहायक  आयूक्‍त  किसी  भी  अध्यापक  के  मुख्यालय  किसी  भी  जो  उसके

 अनुक्‌र  पर  प्रशासनिक  आधार  पर  बदल  सकता  है  तथा  उसे  वहां  पर  सेवा
 करने  के  लिए  कह  सकता  है  ।  सहायक  आयुक्त  ऐसे  मामले  को  पूर्ण  तथ्यों  रहित

 आयुक्‍ा  द्वारा  आवश्यक  समझी  जाने  वाली  पुष्टि  तथा  सहमति  के  आयुक्त  को

 भेज  सकता  है  ।

 उपर्युक्त  दिशानिर्देशों  में  किसी  भी  प्रावधान  के  आयुक्त  दिशानिदेशों  में
 किसी  भी  तरह  का  अन्तर  करने  के  लिए  सक्षम  यदि  ऐसा  संगठन  के  हित
 में  हो  !

 के०

 सहायक  आयुक्त

 केन्द्रीय  विद्यालय  के  कर्मचारियों  को  शिकायतों  को  निपटाने  के  लिए  स्थायो  समिति

 811.  डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  मत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  विद्यालय  के  कमंचारियों/एसोसिएशनों  की  मांगों  एवं
 शिकायतों  की  जांच  करने  के  लिए  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  उप-आयुक्‍तों  और  सहायक  आयुकतों
 की  एक  स्थायी  समिति  गठित  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  समिति  द्वारा  यदि  कोई
 सुझाव  दिए  गये  हैं  तो  वे  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  भअर्जुन  :  से  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के

 मुख्यालय  में  उपलब्ध  उपायुक्त  एवं  सहायक  भायुकत  समय-समय  पर  प्रशासनिक  मामलों  एवं  अनेक
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 संघों  द्वारा  उठाए  गए  मामलों  की  भी  जांच  करने  के  लिए  सम्रिति  के  रूप  में  अनोपचारिक  बेठक

 करते  हैं  ।  यह  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  मुख्यालय  की  आंतरिक  व्यवस्था  इसलिए  इस  समृह  की

 बैठकों  के  ब्यौरे  सरकार  के  पास  कारंवाई  के  लिए  भ्रस्तुत  नहीं  किए  जा  रहे  हैं  ।

 रलवे  क्षेत्रों  का  गर-सरका  रोकरण

 812.  श्री  चेतन  पो०  एस०  जोहान  :
 थओ  विश्वनाथ  शास्त्रो  :

 की  चिस  बसु  :

 कुसारों  उसा  भारतो  :
 श्री  बसुदेव  आचाय॑  :
 शी  सर्य  नारायण  सिह  :
 शोसतो  भावना  चिललिया  :
 शो  अरविन्द  त्रिवेदो  :

 क्या  रेल  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  25  1991  के  इकानोमिक  टाइस्स  में  टू
 प्राववेराइज  वाइटल  सेगमेंट्स  आफ  भाप्रेसन्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया
 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है  और  किन-किन  क्षेत्रों  का  गेर-सरकारीकरण  किया
 जायेगा  तथा  इसके  क्‍या  कारण  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  कि  रेलवे  में
 करण  की  प्रक्रिया  से  यात्री  सेवाओं  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  जी  हां  ।

 और  रेलें  रेलवे  भूमि  के  वाणिज्यिक  उपयोग  की  संभावनाओं  का  पता  लगा  रही
 मौजूदा  विभागीय  खान-पान  यूनिट  के  निजीकरण  की  योजना  के  ब्यौरे  को  अभी  अन्तिम  रूप

 नहीं  दिया  गया  है  ।

 टिहरी  बांध  के  बारे  में  अध्ययन  रिपोर्ट
 813.  श्री  मुकुल  बालकृष्ण  वासनिक  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :
 हु

 बांघ  का  मूल्यांकन--विस्तृत  लागत  लाभ  समीक्षाਂ  के  बारे  में
 द्वारा  तैयार  किये  गये  अध्ययन  रिपोर्ट  के  निष्कर्ष  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  इस  अध्ययन  के
 मुख्य  निष्कर्ष  इस  प्रकार  हैं  :--

 -  बांध  के  टूट  जाने  के  खतरे  को  देखते  हुए  टिहरी  बांध  पर  अधिक  बंजी-निवेश  करना
 उचित  प्रतीत  नहीं  होता  ।

 ॥
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 —  मौजूदा  गाद  भार  आंकड़ों  के आधार  पर  जलाशय  की  साथंक  अवधि  62  वर्ष  होने
 की  संभावना  है  ।

 --  बिजली  उत्पादन  की  प्रति  यूनिट  लागत  73  पैसे  जबकि  प्रस्तावकों  ने  अनुमानित
 लागत  35  पैसे  यूनिट  रखी  थी  और  बिजली  के  घटक  पर  लाभ  केवल  4.52
 शत  न  कि  6.89  जैसा  कि  बताया  गया  है  ।

 --  सिंचाई  का  लाभ  लागत  अनुपात  1.28  है  न  कि  3.68,  जेसा  कि  बताया  गया  है
 तथा  परियोजना  का  लाभ  लागत  अनुपात  0.56:1  जिसके  लागत  में  हो  रही
 वृद्धि  क ेकारण  और  अधिक  प्रतिकूल  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 ने  इन  निष्कर्षों  पर  एक  सावंजनिक  बेठक  में  विचार-विमर्श  किया  किन्तु
 परियोजना  प्राधिकारी  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  के  आधार  पर  आगे  कारंबाई  कर  रहे  हैं  ।

 जनसंख्या  आयोग  की  स्थापना

 814.  श्री  सकूल  बालकृष्ण  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मनन्‍्त्रो  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जनसंख्या  आयोग  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍त्री  डी०  के०  तारादेवी
 :  ओर  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  पर  नए  सिरे  से  बल  देने  तथा  उसे

 शीलता  प्रदान  करने  के  कार्य  योजना  का  एक  प्रारूप  राज्य  सरकारों/पंघ  राज्य  क्षेत्र
 प्रशासनों  के  परामर्श  से  तेयार  किया  गया  उक्त  काये  योजमा  प्रारूप  में  विचार  किए  जा  रहे
 सुझावों  में  से  एक  सुझाव  जनसंख्या  आयोग  के  गठन  के  बारे  में  है  जिसके  विवरणों  को  अभी
 अन्तिम  रूप  दिया  जाना

 रेल  बुर्घटनाएं

 815.  श्री  पंकज  चोधरी  :

 श्री  साईमन  भरांडी  :

 श्रो  हन्नान  सोल्लाह  :

 आओ  विलोप  सिंह  भूरिया  :

 श्री  चंद्रश
 प्रो०  के०  बो०  थामस  :

 श्री  जाज  फर्नांडीज  :

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शात्रो  :

 क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  1991  से  अब  तक  रेल  दुर्घटनाओं/रेलगाड़ियों  के  पटरियों  से  उतरने

 की  घटनाओं  में  काफी  वद्धि  हुई
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 यदि  तो  इनकी  संख्या  कितनी  हैं  तथा  इसके  मुख्य  कारण  क्या

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  दुघंटनाओं/पटरी  से  उतरने  की  घटनाओं  के  कारण  कितने

 लोगों  की  जानें  गईं  तथा  कितनी  सम्पति  का  नुकसान

 मृतकों  के  परिवारों  तथा  घायल  व्यक्तियों  को  दी  गई  मुआवजा-राशि  का  ब्यौरा
 क्या  और

 इन  दुघेटनाओं/पटरी  से  उतरने  की  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  भविष्य  में  क्‍या
 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  से  भारतीय  रेलों  पर

 गाड़ी  दुघंटनाओं  को  संख्या  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  1991  की  अवधि  के
 दौरान  186  गाड़ी  दुर्घटनाएं  हुईं  जबकि  1990  की  तदनुरूग्री  अवधि  के  दौरान  205  गाड़ी

 दुघेटनाएं  हुई  थीं  ।  दुघंटनाएं  मानवीय  उपस्कर  की  खराबी  तथा  तोड़-फोड़  के  कारण

 हुई  इन  दुघंटनाओं  में  79  व्यक्तियों  (58  यात्रियों  की  जनें  रेल  सम्पत्ति  को
 5.90  करोड़  रुपए  को  क्षति  होने  का  अनुमान  लगाया  गया

 अभी  तक  किसी  मुआवजे  का  भुगतान  नहीं  किया  गया  घायलों  तथा

 मृतकों  के  निकट  संबंधियों  को  भनुग्रह  राहत  के  रूप  में  7.51  लाख  रुपये  की  राशि  का  भूगतान
 किया  गया  है  ।

 दुघंटनाओं  की  संख्या  कम  करने  के  लिए  मानवीय  तत्व  की  सहायता  के  लिए
 तीकी  विधियां  संवेदनशील  संस्थापताओं  का  गहन  तथा  बार-बार

 स्टेशन  मास्टरों  आदि  जैसी  नाजुक  संरक्षा  कोटियों  के  कमंचारियों  के  कार्य-निष्पादन  पर
 निगरानी  परिचालनिक  कोटियों  के  कमंचारियों  #।  मनोवैज्ञानिक  जांच  सहित  गहन
 यात्री  गाड़ियों  में  ज्वलनशील/विस्फोटक  सामग्री  ले  जाने  की  रोक-थाम  करने  के  लिए  अचानक
 जांच  सीटी  बोडों/गति  रोधकों  तथा  बिना  चौकीदार  वाले  समपारों  के  पहुंच  मार्गों  पर  सड़क
 चिन्हों  की  व्यवस्था  करने  तथा  सड़क  उपयोगकर्ताओं  और  गाड़ी  ड्राइवरों  के  लिए  दुश्यता  में

 सुधार  करने  जैसे  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 घेंघा  रोग  पर  नियंत्रण

 816.  श्री  पंकज  चोधरी  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  घेंघा  रोग  से  पीड़ित  व्यक्तियों  की  राज्य-वार  संख्या  कितनी

 इस  रोग  पर  नियंत्रण  हेतु  बनायी  गयी  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 उनके  क्रियान्वयन  के  लिए  कितनी  धनराशि  मंजूर  को  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबी
 :  राज्यवार  किये  गये  नमूना  सर्वेक्षणों  के आधार  पर  देश  में  गलगण्ड  से  पीड़ित

 व्यक्तियों  की  अनुमानित  संख्या  का  एक  विवरण  संलग्न
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 देश  में  गलमण्ड  की  समस्या  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  1986  में
 देश  में  संपूर्ण  खाद्य  नमक  का  1992  तक  व्यापक  आयोडीकरण  करने  का  निर्णय  लिया  ।

 (1)

 (2)

 (6)

 उपभोक्‍तओों  को  आयोडीकृत  न  किए  गए  नमक  की  तुलना  में  आयोडीकृत  नमक  कम

 मूल्य  पर  उपलब्ध  कराने  के  लिये  1986  से  आयोडीकृत  नमक  के
 निर्माताओं  को  आथिक  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 नमक  आयुक्‍त  रेल  मंत्रालय  से  परामर्श  करके  आयोडीकृत  नभक  को  उत्पादन  केन्द्रों

 से  गलगण्ड  स्थानिकमारो  वाले  क्षेत्रों  में  प्राथभिकता  के  भाधार  पर  भेजने  का  प्रबंध
 करते  हैं  ।

 केवल  आयोडीकृत  नमक  के  इस्तेमाल  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी
 संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  खाद्य  प्रयोजनों  के  लिए  आयोडीकृत  नमक  को  छोड़कर  अन्य
 नमक  की  बिक्री  पर  प्रतिबंध  लगाने  की  अधिसूचना  जारी  करने  की  सलाह  दी  गई
 है  ।

 सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  गलगण्ड  नियंत्रण  कक्ष  स्थापित  करने  के  लिए
 नगद  अनुदान  दिये  जाते  हैं  ।

 स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  का  गलगण्ड  नियंत्रण  कक्ष  सभी  राज्यों/संघ  राज्य
 क्षेत्रों  में  गलगण्ड  नमृना/प्रभाव  सर्वेक्षण  कर  रहा  है  और  कमंचारियों  को  प्रशिक्षण
 प्रदान  कर  रहा  है  ।

 भायोडीकृत  नमक  का  वार्षिक  उत्पादन  जो  1985-86  में  5  लाख  मी०  टन
 उसे  1990-91  में  बढ़ाकर  लगभग  25  लाख  मी०  टन  कर  दिया  गया  है  ।

 वर्ष  1991-92  के  दौरान  इस  योजना  को  लागू  करने  के  लिये  200  लाख  रुपये  का
 प्रावधान  किया  गया  है

 विवरण

 दस  लाख

 क्रम  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  अनुमानित  प्रभावित
 संख्या  जनसंख्या

 1  2  3
 _

 1.  आंध्र  प्रदेश  6.88

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  0.22

 3.  असम  2.80

 4.  बिहार  6.30

 5.  गोवा  0.31
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 2  ३3

 6  गुजरात  5.09
 4.  हरियाणा  0.48
 8  हिमाचल  प्रदेश  0.51
 9.  जम्मू  और  काश्मीर  1.44

 10.  कर्नाटक  3.19
 11.  केरल  1.28
 12.  मध्य  प्रदेश  9.94
 13...  महाराष्ट्र  8.30
 14...  मणिपुर  0.47
 15.  मेघालय  0.08
 16.  मिजोरम  0.46
 17.  नागालेंड  0.18
 18.  उड़ीसा  1.26
 19.  पंजाब  1.61
 20.  राजस्थान  1.02
 21.  सिक्किम  0.15
 22.  तमिलनाडु  0.96

 23.  त्रिपुरा  0.46
 24  उत्तर  प्रदेश  16.06
 25.  पश्चिम  बंगाल  2.46

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 1.  अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह
 2.  चण्डीगढ़  0.16
 3.  दादर  भौर  नगर  हवेली  0.03
 4.  दमन  और  दोव  0.01
 5.  दिल्ली  2.69
 6.  लक्षद्वीप
 7.  पाण्डिचेरी

 योग  74.80  मिलियन
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 बिहार  में  प्रामोण  स्वास्थ्य  सेवाएं

 817.  थ्री  छेदी  पासधान  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बिहार  के  सामाराम  और  झ्बुआ  जिलों  में  ग्रामीण  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  अंतर्गत

 कोन  से  कार्यक्रम  चल  रहे

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  इन  क्षेत्रों  में  किए  गए  काम  का  वरषं॑वार  ब्यौरा  क्‍या  है
 और  लक्ष्य  किस  सीमा  तक  प्राप्त  किया  गया  भर

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतगंत  उक्त  जिलों  में  इन  कार्यक्रमों  के  लिए  कितनी

 घनराशि  का  नियतन  किया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबो
 :  और  अपेक्षित  सूचना  बिहार  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  आबंटनों  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है

 बिहार  में  स्थास्थ्य  योजनाओं  का  क्रियान्वयन

 818.  श्री  छेदी  पासवान  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  पश्थार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पिछले  पांच  वर्षो  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  बिहार  के  सासाराम  तथा  झ्ब्ुआ  जिलों  में

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  हेतु  शुरू  की  गई  स्वास्थ्य  योजनाएं
 कौन-कौन-सी  हैं  और  इन  जिलों  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  क्या

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरात  इन  योजनाओं  पर  कितना  खर्च  किया  गया
 और  कितना  लक्ष्य  प्राप्त  किया  और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  इन  योजनाओं  के  क्रियात्वयन  के  लिए  क्‍या
 प्रावधान  किया  गया  है  और  योजनावार  निर्धारित  लक्ष्य  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिधार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  तारादेबो
 :  और  सासाराम  भौर  झबुआ  जिलों  की  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जनजातियों  के  लिए  योजनाओं  हेतु  अलग  से  कोई  आबंटन  नहीं  किया  गया  बिहार
 राज्य  को  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  जनजातीय  उप-योजना  तथा
 विशेष  घटक  योजना  के  अंतर्गत  भाबंटन  किया  गया  सातबों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 सूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लाभ  हेतु  योजनाओं  के  लिए  निम्नलिखित  आबंटन
 किया  गया  था  :  --

 जनजातीय  उपन्योजना  विशेष  घटक  योजना

 287.87  लाख  रुपये  330.00  लाख  रुपये
 खिला  तरस  अक्‍अ  सफर  सअफसफसककक  फ  कनसससनफ५फफफकफ  फक््न्‍नक्‍चइय  _  _६  ंयी;लडकसन्ंन्‍  बि  त  त  दी
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 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  प्रस्तावों  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 गढ़वाल  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  ओषधालय

 819.  भ्रो  भूवन  चन्द  खन्ड्री  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 ॥  क्या  संपूर्ण  गढ़वाल  क्षेत्र  में  कोई  भी  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  औषधालय  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इन  ओऔषधालयों  को  खोलने  हेतु  क्या  मानदंड  निश्चित  किये  गए

 क्या  सरकार  का  इस  क्षेत्र  में
 सी०  जी०  एच०  एस०  ओऔषधालयों  की  स्थापना  करने

 का  विचार  और

 यदि  तो  इनकी  स्थापना  स्थानों  पर  की  जाएगी  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  डो०  के०  तारादेवी

 हां  ।

 से  (=)  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवाएं  उन  शहरों  को  सुलभ  कराई  जाती  हैं  जहां
 केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  की  संख्या  7500  से  अधिक  है  जो  निधियों  की  उपलब्धता  पर  निभंर
 करता  गढ़वाल  क्षेत्र  के  शहर  इस  मानदंड  को  पूरा  नहीं  करते  ।  गढ़वाल  क्षेत्र  केशहरों  को
 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवाएं  सुलभ  कराने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  में  पयंटन  विकास

 820.  थी  भुवन  चन्द्र  खन्‍्डूरो  :  क्या  नागर  विसामन  ओर  बयंटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  के  लिये  जिन  प्यंटन  योजनाओं  को  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  में  शामिल  होने  के  बावजूद  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  उनका  ब्योरा  क्या

 क्‍या  उपरिलिखित  जिलों  में  पयंटन  का  विकास  करने  और  उसे  प्रोत्साहन  देने  के
 लिये  कोई  योजना  केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  पड़ी  और

 यदि  तो  इन  योजनाओं  को  कब  तक  अन्तिस  रूप  दिये  जाने  और  क्रियान्वित
 करने  की  संभावना  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  सझंत्री  माधव  राव  :  सातवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  जिलों  के  लिये  केन्द्रीय  पयंटन  विभाग  द्वारा  स्वीकृत  सभी
 स्‍्कीमें  लागू  को  जा  चुको  हैं  ।

 नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 उत्तर  प्रदेश  के  पथ  तोय  क्षेत्रों  का  विकास

 821.  श्री  भवन  चन्द्र  सलन्ड्री  :  क्या  पर्यावरण  और  थन  मनन्‍्त्री  यह  बताते  की  क्षपा  करेंगे

 ह
 वन  1980  के  उपबन्धों  के  अंतगंत  उत्तर  प्रदेश  के आठ  पबंतीय  जिलों

 में  कितने  विकास  और  निर्माण  कार्य  बन्द  कर  दिये  हैं  और  पौड़ी  तथा  चमोली  जिले  में  इस  प्रकार
 के  कितने  काय॑  बन्द  किये  गये

 इन  विकास  कार्यो  को  शुरू  करने  के  लिए  सरकार  की  स्वीकृति  प्राप्त  करने  हेतु
 सरकार  को  कुल  कितने  प्रस्ताव  भिले

 इनमें  से  कितने  प्रस्तावों  को  मंजूरी  दे  दी  गई  और

 यदि  तो  मंत्रालय  को  प्राप्त  प्रत्येक  लंबित  प्रस्ताव  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  से  वन
 1980  के  उपबन्धों  के  तहत  उत्तर  प्रदेश  फे  पहाड़ी  जिलों  में  कोई  वि#सात्मक  काये

 नहीं  रोका  फिर  भी  वनेत्तर  प्रयोजन  के  लिए  किसी  वन  भूमि  को  उपयोग  में  लाने  से  पहले
 वन  1980  की  घारा  2  के  तहत  केन्द्र  सरकार  की  पूर्व  स्वोकृति  लेनी

 होती  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  से  31-10-1991  तक  राज्य  से  संबंधित  कुल  1016
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  जिनमें  से  734  प्रस्ताव  मंजर  किये  75  प्रस्तावों  को  गुण-दोष  के  आधार
 पर  तामंजर  किया  180  को  आवश्यक  सूचना  प्राप्त  न  होने  के  कारण  नामंजूर  किया  गया
 और  11  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  द्वारा  वापस  ले  लिये  गये  ।  लम्बित  ।6  प्रस्तावों  के  ब्यौरे  संलग्न
 विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 विवरण

 ऋ०  जिले  का  नाम  प्रस्ताव  का  नाम  लंबित  रहने  के  कारण
 सं०

 2  3  4

 1.  नैनीताल  गेठिया  नहर  का  निर्माण  14-10-1991  को  राज्य  सरकार
 से  आवश्यक  ब्यौरे  और  क्षेत्रीय
 कार्यालय  से  रिपोर्ट  मांगी  गई  है  ।

 2.  मिर्जापुर  400  केवी  अनपाड़ा  25-10-1991  को  राज्य  सरकार

 सोनभद्र  वाराणसी  पारेषण  लाइन  से  आवश्यक  ब्थौरे  और  क्षेत्रीय

 वाराणसी
 कार्यालय  से  रिपोर्ट  मांगी  गई  है  ।
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 1  2

 3.  सोनभद्र

 मिर्जापुर
 इलाहाबाद
 रायबरेली

 उन्‍नाव

 4.  वाराणसी

 5.  पिथौरागढ़

 6.  टिहरी

 4.  पिथौरागढ़

 8.  गढ़वाल

 9.  चमोली

 11.  इटावा

 12.  मिर्जापुर

 13.  पोड़ी

 14.  पौड़ी

 15.  अल्मोड़ा

 16.  अल्मोड़ा

 —————

 3

 800  केवी

 अनपाड़ा  पारेषण  लाइन

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र
 का  निर्माण

 धारकोट-थापा  मोटर  मार्ग

 दुग्गाड  नहर  का  निर्माण

 मडमनले  दोबांस  मोटर
 मार्ग  का  निर्माण
 चिल्ला  हेप  के  लिए
 बनाज  ओर  विद्युत  चेनल
 का  निर्माण

 नागरसु-हरियालौ  कोट
 ताल्‍्लमहला  सम्पर्क  मार्ग
 का  निर्माण

 कठपुड़ियाछीना  शेराघाट
 मोटर  मार्ग

 जीएआईएल  द्वारा  गैस
 आधारित  पैट्रो-कैमिकल
 कम्पलैक्स  का  निर्माण

 हिण्डाल्को  द्वारा  रोड  मड
 लेक  का  निर्माण

 लक्ष्मण  झूला  से  झोंक  गांव
 तक  सम्पर्क  मार्ग

 कोर  बेल्ट  एम०पी०  में
 निजी  भूमि  के  साथ  वन

 भूमि  की  अदला-बदली

 सेली  पाटली  पेयजल

 आपूर्ति  स्कीम
 पेयजल

 आपूर्ति  स्कीम

 26  1991

 4

 25-10-1991  को  राज्य  सरकार
 से  भावश्यक  ब्योरे  और  क्षेत्रीय
 कार्यालय  से  रिपोर्ट  मांगी  गई  है  ।

 30-10-1991  को  राज्य  सरकार
 से  आवश्यक  ब्योौरे  मांगे  गये  हैं  ।

 17-9-1991  |  को  कार्यालय
 से  रिपोर्ट  मांगी  गई

 कारंवाई  चल  रही  है  ।

 कारंवाई  चल  रही  है

 कारंवाई चल  को  र  रकार
 से  आवश्यक  ब्यौोरे  और  क्षेत्रीय
 कार्यालय  से  रिपोर्ट  मांगी  गई  है  ।

 निर्णयाथ  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 निर्णयाथं  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 निरणयाथे  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 निर्णयाथं  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 निर्णयार्थ  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 23-4-199)  को  क्षेत्रीय  कार्यालय
 से  रिपोर्ट  मांगी  गई  है  ।

 कारंवाई  चल  रही  है  ।

 कारंवाई  चल  रही
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 पाकिस्तान  क्रिकेट  टोसम  का  भारते  दोरां

 ]
 822.  भरी  भुबनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :

 थ्रो  इन्द्रजीत  गप्स  :

 शो  गुरदास  कामत  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  संत्नी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 पाकिस्तानी  क्रिकेट  बोड़े  ने  पाकिस्तान  क्रिकेट  टीम  द्वारा  28  1991  से
 किए  जाने  वाले  भारत  दौरे  को  रदुद  करने  का  निर्णय  किया  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 मानव  संसाधन  विकास  मत्रास्य  में  राज्य  संत्री  काय  ओर  खेल-कूद  विभाग  तथा  महिला
 और  बाल  विकास  मसता  ओर  भारतीय  क्रिकेट  नियंत्र
 बोर्ड  ने  1991  के  दौरान  पाकिस्तानी  क्रिकेट  टीम  के  भारत  के  दौरे  को  अन्ति
 रूप  दिया  सरकार  ने  भारतीय  क्रिकेट  नियन्त्रण  बोड  के  प्रस्ताव  को  मंजूरी  दे  दी  थी  ।

 तत्पश्चात्‌  भारतीय  क्रिकेट  नियंत्रण  बोर्ड  ने  सरकार  को  सूचित  किया  कि  अपरिहाय॑
 परिस्थितियों  की  वजह  से  पाकिस्तानो  ज्षिकेट  नियंत्रण  बोडं  द्वारा  यह  दौरा  स्थग्रित  कर  दिया
 गया  है  ।

 सरकार  को  खेद  है  कि  अन्तिम  क्षणों  में  यह  दौरा  एक  पक्ष  द्वारा  स्थगित  किया  गया  ।

 बिहार  में  नगवां  हवाई  अड्डे  का  विकास

 ]

 823.  श्रो  भुवनेश्बर  प्रसाद  मेहता  :  क्या  नागर  विभानन  और  पर्यदन  मंत्री  यह  बताने  की

 क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बिहार  के  हजारीबाग  जिले  में  नगवां  हवाई  अड्डे  का
 बिकास  कर  वहां  से  विमान  सेवायें  आरंभ  करने  का  और

 यदि  तो  कब  तक  किया  जाएगा  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नागर  विमानन  और  परयेटन  मंत्री  माधथ  राव  :  नहीं  !

 हवाई  अड्डे  का  उन्नयन  किया  जाना  अनुसूचित  एयरलाइनों  की  यातायात  संभाव्यता

 ओर  भांग  पर  निर्भर  करता  क्योंक्रि  इंडियन  एयरलाइंस  अक्वा  बायुदृत  से  इस  विमान  क्षेत्र  के

 लिए  परिचालन  के  लिए  कोई  मांग  नहीं  आई  अतः  राष्ट्रीय  बिमानपत्तन  प्राधिकरण  की  नगवां

 हबाई  भड्डे  के विकास  की  कोई  योजना  है  जो  कि  बिहार  सरकार  का  है  ।

 स्वास्थ्यवर्धक  टानिकों  को  बढ़ावा

 ]

 824.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्‍या  अनेक  औषध  निर्माता  संवीक्षा  से  बचने  के  लिए  टॉनिकोंਂ  के  नाम
 पर  अवेज्ञानिक  रूप  से  तैयार  किए  गए  स्वास्थ्यवधेक  टॉनिकों  का  विपणन  कर  रहे  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  आयुर्वेदिक  उत्पादों  के  उत्पादन  और  विपणन  संबंधी

 एक  युक्तिसगत  नीति  तैयार  करने  के  लिए  सरकारी  तथा  स्वेच्छिक  आवंटनीं  के  मेडिकल  विशेषज्ञों

 की  एक  उच्चाधिकार  समिति  का  गठन  करने  का  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मन्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  ताशबेबो

 :  इसके  बारे  में  निश्चित  सुचना  केवल  सर्वेक्षण  करने  के  बाद  ही  उपलब्ध  हो  सकती

 है  ।

 नहीं  ।

 मध्य  प्रदेश  में  क्षेत्रोय  कंसर  अनुसंधान  केन्द्र

 )

 825.  श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  कोई  क्षेत्रीय  कसर  अनुसंधान  केन्द्र  कायं  कर  रहा

 यदि  तो  क्या  वहां  ऐसा  केन्द्र  स्थापित  किया  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  डो०  के०  तारादेवी
 :  हां  ।  मध्य  प्रदेश  में  एक  क्षेत्रीय  कसर  अनुसंघान  ओर  उपचार  केन्द्र  कायं  कर

 रहा  है  जिसका  नाम  कंप्तर  अस्पताल  एवं  अनुसंधान  ग्वालियर  है  ।

 ओर  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 दिल्‍लो  के  अस्पतालों  में  लियोड्रिपटर  सशोन  का  प्रयोग

 826.  ध्रोसतो  सुमित्रा  सहाजन  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नई  दिल्‍ली  स्थित  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  और  लोकनायक
 जयप्रकाश  नारायण  अस्पताल  ने  हाल  हो  में  लियोट्रिपटर  मशीनें  खरीदी

 .  (a)  यदि  तो  प्रत्येक  मशीन  का  मूल्य  कितना

 क्‍या  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  में  प्रशिक्षित  कमंचारियों  की  कमी  के  कारण
 मशीन  का  पूरा  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेवो
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 और  अखिल  भारतोय  शआरायुविज्ञान  संस्थान  तथा  लोकनायक्र  जयप्रकाश
 नाराप्रण  नई  दिल्‍ली  द्वारा  लियोट्रिपटर  मशीनें  लगभग  1.82  करोड़  रुपये  तथा
 लगभग  2.36  करोड़  रुपये  की  लागंत  से  खरीदी  गई  हैं  ।

 और  अखिल  भारती०  आयुविज्ञान  संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  रोनल  तथा

 यूरेट्रिक  पथरी  के  रोगियों  के  लिए  एक्स्ट्राकार्पोरेल  शॉक  बेव  लिथोट्रिप्सी  के  लिए  इस  मशीन  का
 नियमित  प्रयोग  किया  जाता  रहा  है  |  यह  उपकरण  पूर्ण  रूप  से  कार्य  कर  रहा  है  तथा  मूत्र  विज्ञान
 विभाग  के  विशेषज्ञों  की  देखरेख  में  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  हवाई  पंदेंटी

 827.  श्रीमती  सुंभिन्रा  भहाजन  :  क्‍या  सार  विंसानेंस  और  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  के  विभिन्‍न  स्थानों  पर  हवाईं  पट्टी  का  निर्माण
 करने  हेतु  प्रस्ताव  भेजे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इन  प्रस्तावों  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गेई

 नागर  विमानन  और  पयंटन  मंश्रो  माधव  राब  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 भध्य  प्रदेक्ष  में  एअर  टेक्‍्सी  सेवा

 828.  श्रोमती  सुझित्रा  सहाजन  :  क्या  नागर  विभासल  ओर  परंटन  अम्त्री  यह  बताने  की

 रूपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  में  कोई  एअर  टैक्सी  सेवा  संचालिस  की  जा  रही  और

 यदि  तो  वहां  से  संचालित  की  जा  रही  साप्ताहिक  उड़ानों  का  ब्योरा  कया  है  ?

 सासर  विभानन  ओर  पर्यटन  मन्‍्त्रो  साधव  राव  :  हवाई  टेक्सी  सेवाएं
 निजी  प्रचालकों  द्वारा  चलाई  जाती  हैं  और  वे  देश  में  अनुसूचित  परिचालनों  के  लिए  खुले  सभी

 हवाई  अडड़ों  को  परिचालित  कर  सकते  हैं  ।

 1991  तक  हवाई  टैक्सी  प्रचालकों  ने  मध्य  प्रदेश  में  विभिन्‍न  गंतव्य  स्थानों
 के  लिए  वहां  से  ।3  उड़ानें  परिचालित  की  हैं  ।

 एअर  इंडिया/इण्डियन  एयरलाइंस  को  इक्विटो  में  बद्धि

 ]
 830.  श्री  श्रवण  कूम'र  पटेल  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यंह  बतःने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जनता  की  40  श्रतिशत  भागीदारी  सुनिश्चित  करके  एअर
 इंडिया  ओर  इंडियन  एयरलाइंस  की  इक्विटी  में  बुद्धि  करन  का  भोर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  भन्‍त्री  साधव  राव  :  और  सरकार
 द्वारा  24  199!  को  घोषित  नई  ओशद्योगिक  नीति  के  अनुसार  विभिन्‍न  विकल्प  सरकार  के
 विचाराधोीन  हैं  ।

 इंडियन  एयरलाइंस  को  थेड़ा  विस्तार  योजना

 831.  श्री  श्रवण  कुमार  पढेल  :

 भरी  धर्मस्ना  सोस्डय्या  साढुल  :

 क्या  नागर  विसानन  और  पयंटन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इंडियन  एयरलाइंस  ने  एक  पन्द्रह  वर्षीय  बेड़ा  विस्तार  योजना  तंयार  की
 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  समय  इसके  वेड़े  में  कितने  बिमान  हैं  और  भविष्य  में  कितने  विमानों  को  योजना
 बनाई  गई

 नागर  विमानन  और  पर्यटन  मंत्री  माधव  राव  :  से  इंडियन

 एयरलाइंग  के  बेड़े  में  इस  समय  55  विमान  हैं  ।  1994-95  के  अंत  तक  इसके  बेड़े  मे  60  विमान

 हो  जाने  की  आशा  है  ।  इंडियन  ए4रलाइंस  अपने  विमान  बेड़ें  क ेनवीनीकरण  के  लिए  अध्ययन  कर

 रही  है  ।

 इण्डियम  एयरलाइंस  द्वारा  विशापन  अभियान

 832.  थी  अ्रथण  कुसार  पटेल  :  क्‍या  नागर  विभानम  ओर  पयंटन  मनन्‍्त्री  यह  बताने  को  क्वपा
 करेंगे  कि  :

 उन  विज्ञापन  एजेंसियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्‍्हें  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान
 वर्षबार  इंडियन  एयरलाइंस/एअर  इंडिया  के  लिए  विज्ञापन  अभियान  का  काये  सौंपा

 क्‍या  इंडियन  एयरलाइंस  और  एयर  इंडिया  ने  अब  अपना  विज्ञापन  अभियान  विदेश
 स्थित  विज्ञापन  फर्मों  की  अपेक्षा  भारत  स्थित  विज्ञापन  फर्म  को  सौंप  दिया  और

 यदि  तो  उस  फर्म  का  नाम  क्‍या  है  और  इस  संबंध  में  क्रिये  गये  समझौते  की  शर्तें
 क्‍या  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  माधव  राव  :  और  पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  मैससे  हिन्दुस्तान  थाम्पसन  ने  एअर  इंडिया  के  लिए  और  मंसस  अबशरारा

 मैसस  सिस्‍्टा  प्रा०  लि०  और  एफ०  एस०  एडवर्टाइजिंग  ने  इंडियन  एयरलाइंस  के
 लिए  विज्ञापन  एजेंट  के  रूप  में  काम  किया  है  ।

 एअर  इंडिया  ने  1991  से  मंसस॑  उल्का  को  अंतर्राष्ट्रीय  समाचार  पत्रों  के
 लिए  विज्ञापन  अभियान  का  ठेका  दिया  करार  के  निबन्धन  और  शर्ते  भारत  विज्ञापन  अभिकरण
 संघ  द्वारा  तैयार  किये  गये  मानक  करार  के  अनुरूप  इंडियन  एयरलाइंस  के  मामले  में  अक्शारा
 ओर  सस्ता  पिछले  वर्षों  से  चालू  वर्ष  तक  चल  रहे  हैं  ।

 166



 5  1913  लिखित  उत्तर

 बिहार  के  खतरा  जिले  में  नवोदय  विद्यालय

 833.  श्री  उपेन्ध्र  नाथ  क्‍या  मानव  संसाधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बिहार  के  चतरा  जिले  में  नवोदय  विद्यालय  खोलते  का

 यदि  तो  इसे  कब  तक  खोले  जाने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सानथ  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्थ्न  :  से  नवोदय  विद्यालय  का

 खोला  जाना  संबंधित  राज्य  सरकार/संघशासित  क्षेत्र  प्रशासन  द्वारा  30  एकड़  नि:शुल्क  उचित  भूमि
 और  पर्याप्त  भवन  तथा  प्रारंभ  के  2-3  वर्षों  में  विद्यालय  को  चलाने  के  लिए  अन्य  मूलभूत
 घाएं  एवं  अन्य  संसाधन  तथा  प्रशासनिक  सुविधाओं  के  उपलब्ध  कराने  पर  निभर  करता  चतरा
 जिले  में  नवोदय  विद्यालय  खोलने  के  लिए  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 नवोदय  विद्यालयों  में  प्रधानायायों  का  पद

 834.  श्री  उपेस्त्र  नाथ  वर्मा  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्रों  यह  बलाने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  समूचे  देश  में  नवोदय  विद्यानयों  में  अन्य  श्रेणी  के
 अध्यापकों  और  अन्य  कर्मचारियों  के  कई  पद  रिक्त  पड़े  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  श्रेणी-वार  तथा  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  और  ये  पद  कब  से
 रिक्त  पड़े

 इन  रिक्त  पदों  के  न  भरे  जाने  के  क्या  कारण  और

 इन  रिक्त  पदों  को  शीघ्र  भरने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए
 सानव  संसाधन  जिकास  मंत्री  अर्जुन  :  हां  ।

 30-9-91  को  शिक्षकों  के  रिक्त  पदों  का  श्रेणी-वार  तथा  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  संलग्न
 विवरण  1  और  2  में  उपलब्ध  है  ।

 और  रिक्त  पद  मुख्यतः  बही  हैं  जिनका  सृजन  हाल  में  ही  किया  गया  चने
 हुए  उम्मीदवारों  द्वारा  दूरस्थ  जहां  नवोदय  विद्यालय  स्थापित  में  पदभार  ग्रहण  करने  में

 भ्रतिनियुक्ति  पर  पदभार  ग्रहण  करने  हेतु  ब्यक्तियों  की  भनुपलब्धता  तथा  अहंता
 प्राप्त  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  की  अनुपलबन्धता  के  कारण  भी  पद  रिक्त

 सभी  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  संयुक्त  प्रयास  किए  जा  रहे

 167



 26  1991 लिखित  उत्तर

 86

 ट्हा

 द्छा

 08

 ५81

 9S

 59]

 ध्ट

 ध्र्ध्ट

 का

 9

 न्र्प

 0६

 L

 ०्ट

 ६

 ण्ट

 y

 1६

 >908

 मी ।

 हट

 ।

 8६

 ध्च

 भ्र्ट

 ट

 ४

 ST

 Il
 ।

 इ्ट

 3

 हट

 हे

 9

 घ्ट

 ६

 3]

 ट्ट दा 744 9 । 9 दा ८६ ढ्रा 6६ 3 ६६ 9 09 छ दर ॥ ५ ६ घ्ट हक ॥4 4 ध ६५६ 8 ८ 0#- ॥ ५५ जा जईआअषडडडटणक्:!डड लल नजलनलनजलललॉललॉाओ वश डी ीीन्‍ीॉँ : े 3: तीसਂ सन न के 6 8 / 9 7 ६ ट || ०४४२ ०२ ०॥२३ ०२ ०३७४३ ०>॥ ०३४२ ०२3 ०|छफे ०2/३७४]७ . पं थे ०३७०७६०७ ॥->»थ्यु



 लिखित  उत्तर 5  1913

 घ्ट

 89

 81

 0६

 L8

 |्र्ध्ट

 191

 87ZE

 व

 9.

 8

 I

 ट

 है

 9६

 श्र्ट

 8६

 29018

 ८

 L

 9

 9

 4।

 6६

 ध्ट

 67

 8101७

 €

 t+

 I

 [।

 0६

 81 ।

 8६

 ०

 ६

 7

 8

 ९

 द्ट

 ६!

 ट

 ट

 ट

 7

 89

 ६

 |

 |

 ॥

 6

 घट

 द्रा

 ट्ट

 ट

 है
 ।

 ५

 8

 6५

 ट्ट

 0८

 6

 हा

 ।

 जज

 3

 ।

 दा

 ।

 ले

 ०३६३२

 ०

 ०३२

 ०्डु

 ०३४२

 ०३७२
 ०२/७४४॥७

 थे

 जा

 िप।।ै]/ण//

 पथ
 अअआ
 अप

 ््ञघ“ञ“घफभऊभ"भ्जफ्घप7यख।ख::यउउ्प््प:्प्््््_्_््त“__+_+___तप'त-_-_.बकन..+.+»+»न»++++__..बह6न्‍इऊक_लनलनजैईलनन्‍झललनतड"...हत.._..क्‍क्‍हहमह0तत्.त्तन्््.्.

 149



 26  1991

 ६6

 ह्र्ध्ट

 99

 192

 ध्शा

 5८?

 12

 625

 श्ध

 ८६५

 8

 1६

 8

 0६

 19

 ध्ट

 19

 हा

 19

 9

 [४

 ढ्॒

 09?

 744

 0८

 टः

 18

 61

 18

 8

 7६

 v

 1६

 डा

 8५

 श्र

 9

 99

 6

 1६

 0६

 1६

 डा

 0५

 61

 9५

 ra ।

 6५

 09 हरा १५ 09 ट0ा ८६ (38 ट 5 ध्ट 9 ध्ट 0६ ६? 44 ६? / दद 9 दर ध्ट | ६? ध्ट 0 6 8 । 9 दर का हः ट ०२] ०३2 ] ०२) ०३४२ ०७२ ०२] ०३२ ०३२) ७७8३४ पथ



 लिखित  उत्तरं $  1913

 न»

 मनन

 ननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन न

 मनन

 |

 *>*"धनतगनतकननझदखननतनन-मननामननननननननभनीीनील;ल;ल६टली।।खणएणनीऊख

 सन

 ।।

 9८2

 »9दा

 $५८.

 दशा

 टदह्शा

 ६9

 [9८

 $५

 9८

 वच्दा

 तन

 स«+मन
 रमन

 कममकाक
 रन

 नमन
 कमान

 मनन
 लमनन

 अनमममनने
 जगा

 मम

 ९०७3
 सामना

 अ>ननन
 अनन
 मनन
 समन«भ

 वन
 अनम«क
 अमन
 मनन
 सनम

 अमल

 मम»
 नाक जमे न

 अमन

 पिन
 पीनना-+

 नाना
 पनान+

 0

 0६

 0६

 0

 0६

 दा

 0६

 6

 ८

 07

 ्ट

 6६

 श्ट

 !८

 ५

 07

 9

 07

 च्र्ट

 8

 8

 0६

 9

 6५

 8

 &

 धरा

 छा

 0६

 बी ।

 ट५

 6

 ५

 &

 ट

 7५

 फट

 ट५

 0८

 9

 76

 8

 7५

 दा

 0८

 6

 ।

 !

 0८

 8

 9८

 ५५

 0६

 7५

 6६

 #?!

 ५9

 दा

 ५9

 श्र

 घ्ट

 ट्ट

 ८

 0८

 है

 ।

 9

 ड्ा

 हरा

 धा

 बच

 गए

 ०.३

 १.३

 १३.

 १से

 ००४०४)

 48%

 ००1 ०
 ७७

 99६
 6६

 290७

 ६५

 र्फ्क

 6६ ६ ध्ट 7८

 ४ह१
 ||

 191
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 हथाई  अड्डों  का  विकास

 ]
 835.  श्रो  बो०  श्रीनिवास  प्रसाद  :

 श्री  एम०  वो०  चन्द्रशोखर  मृति  :
 श्री  गोविन्द  रावे  निकस  :

 क्या  नागर  विसानन  ओर  पयंटन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  यात्रियों  और  कार्यो  ट्रैफिक  की  बढ़दी  हुई  मांगों  को  पूरो  करने
 के  लिए  देश  में  सभी  हवाई  अड्डों  की  टमिलेन  सुविधाओं  और  अन्य  आधारभूत  ढ़ांचे  का  विस्तार
 करने  का  विचार

 यदि  तो  इस  कार्य  के  लिए  कितनी  राशि  का  आबंटन  किया  गया  है  और  उन

 हवाई  अड्डों  का  ब्यौरा  क्या  है जिनका  1991-92  2  के  दोरान  विकास  किया  भौर

 यात्रियों  को  मांगों  को  किस  सीमा  तक  पूरा  किया  जाएगा  ?

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  साधव  राव  :  और  सभोਂ

 हवाई  अड्डों  पर  टमिनल  ओर  अन्य  आधारंभूत  सुविधाओं  विस्तार  किया  जाना  एक  सतत  प्रक्रिया

 है  और  उसे  प्रचालकों  द्वारा  बताई  गई  आवश्यकताओं  तथा  संसाधनों  की  उपलब्धता
 पर  निर्भर  करते  हुए  क्रमिक  रूप  से  शुरू  किया  जाता

 ब्यौरे  निम्न  प्रकार  हैं  :---

 (1)  अहमदाबाद  हवाई  अड्ड,पर  धावनपथ  का  विस्तार  ओर  नये  अंतर्राष्ट्रीय  ब्लाक  का
 निर्माण  का  ।

 (2)  भोपाल  में  धावनपथ  का  विस्तार  ।

 (3)  कोयम्बतूर  हवाई  अड्डे  पर  धावनपथ  का  विस्तार  और  नये  टमिलन  भवन  का
 निर्माण-कार्य  ।

 (4)  ग्वालियर  में  नये  सिविल  विमान  टमिलन  कास्पलैक्स  का  निर्माण-कार्य  ।  इन  कार्यो
 के  1991-92  के  दौरान  पूर्ण  हो  जाने  की  आशा

 उपरोक्त  हवाई  अडढों  परਂ  इन  सुविधाओं  के  उन्‍नयन  से  बड़े  आकार  वाले  तथा

 आधुनिक  विमान  का  परिचालन  करना  संभव  हो  सकेगा  ।

 वायुदृत  के  किरायों  में  वद्ध

 836.  थ्रो  बो०  श्रोनिवास  प्रसाद  :
 श्री  एम०  बो०  चन्द्रशखर  मृति  :

 क्या  नागर  विमानन  ओर  पयेटन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  वायुदृत  के  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  इसके  किराए  में

 वृद्धि  करने  का
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 (७)  यदि  तो  किमाएं  में  वृद्धि  कहां तक  न्यायोचित  है  ;

 वायुदूत  में  घाटां  होने  के  मुख्य  कारण  क्या  और

 वायुदृत  को  लाभप्रद  बनाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्‍या  सुधारात्मकम  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  संत्री  साधव  राव  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 व'युदूत  में  घाटे  के  मुख्य  कारण  निम्न  हैं  :--

 (1)  गैर-किफायती  विमान

 (2)  कम  दूरी  के  परिचालन

 (3)  अलाभकारी  किराया  संरचना

 (4)  अस्यधिक  मानवशक्ति  ।

 सरेंकार  वायुदृत  के  भावी  ढांचे  के  संबंध  में  विर्भिन्‍्न  विकल्पों  पर  विचार  कर  रही
 है  ।  मामले  पर  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 कर्लकसा  हथोई  अंडड़े  का  नाम  बंबंलसाਂ

 837.  श्री  हम्मोसे मोहल  क्यों  नागरें  विभानले  औरें  पर्यटन  मंत्री यहं  बेतीतें  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कलकफेसा  हवाई  अड्डे  को  मामे  धघदलेने के  में  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुए  और

 यर्दि  तो  तत्प॑र्बेध्ी  ब्योरा  क्या  है और  इन  प्रस्तावों  पर  क्या  कांयंवीही  की  गई

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  सन्‍्त्रो  माधव  राथ  :  हां  ।

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  और  विभिन्‍न  संगठनों  ने  कलकशशां  हवाई  अड्डे  को  नेताजी

 सुभाष  चन्द्र  बोस  हवाई  अड्डा  के  नाम  पर  रखने  के  लिए  अनुरोध  किया  सरकार  ने  कलकत्ता

 हवाई  अड्डे  का  नाम  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  अंतर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  के  नाम  के  रूप  में  रखने
 का  निर्णय  लिया  कलकत्ता  हवाई  अड्डे  का  औपचारिक  नामंकरण

 हवाई  झड्डे  वर  सुविधाओं  को  अंतर्राष्ट्रीय  मानकों  के  स्तर  तक  बढ़ाने  के  पश्चात  हीः  किया

 आप  प्रदेश  में  पयंटन  बिकास

 838.  भ्री  आर०  सुरेन्द्र  रेड्डो  :  क्या  नागर  बिसानन  ओर  पयंटन  मंत्रों  यह  ॥  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  पैलेसਂ  की  भूमि  का  अधिग्रहण  किया

 क्‍या  राज्य  सरकार  ने  इसे  पर्यटन  काम्पलक्स  में  परिवर्तित  करने  हेतु  कोई  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  किया  ओर

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  की  है  ओर  इसे  विदेशी
 परयंटकों  के  लिए  एक  आकषंण  का  स्थान  बनाने  के  लिए  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की
 जाएगी  ?

 नागर  विमानन  और  पयंटन  भन्त्रो  साधव  राय  :  और  केन्द्रीय
 पर्यटन  विभाग  को  इस  संबंध  में  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  और  न  ही  इस  क्षेत्र  को  पयंटक
 परिसर  के  रूप  में  बदलने  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  ही  प्राप्त  हुआ

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भूकम्प  पोड़ितों  के लिए  चिकित्सा  सुविधाएं

 839.  भो  आर०  सुरेस्र  रेड्डो  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे  कि  :

 हाल  हो  के  भूकम्य  में  कितने  व्यक्ति  मारे  गए  ओर  कितने  घायल  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पीड़ितों  के  लिए  चिकित्सा  सुविधाएं  तथा  अन्य  सम्बद्ध

 सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  डो०  के०  तारादेबो
 सिद्धाथ  )  :  (i)  मारे  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  :  768

 (४)  घायल  हुए  व्यक्तियों  की  संख्या  :  5066

 विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  से  भेंट  सामग्री  के  रूप  में  प्राप्त  हुए  चिकित्सीय  उपस्करयुक्त
 कि  संलग्न  में  दर्शाया  गया  दस  पैकेट  भूकंप-प्रभावित  क्षेत्रों  में  प्रयोग  किए

 जाने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  भेजे  इसके  दवाइयों  और  चिकित्सीय
 उपस्करों  से  युक्त  कि  संलग्न  में  दर्शाया  गया  दो  उपहार  पैकेट  केन्द्रीय  स्वास्थ्य
 भौर  परिवार  कल्याण  मंत्री  द्वारा  राज्य  सरकार  को  सौंपे  भूकंप  पीड़ितों  में  वितरण  के
 लिए  राज्य  सरकार  को  67.00  लाप  रुपए  की  और  राहत  सामग्रियां  भेजी  गई  हैं  ।

 कोलि  एम०  आर०  :  1--7  41  कि०  भ्रा०  प्रत्येक  में  है  :  --

 कोड  संख्या  विवरण  मात्रा

 1  2  3

 आोषध  :

 024600  एसिटिलसेलिसिलिक  एसिड  300  मि०  ग्रा०  3  »  1000  गोली
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 मम  नमन  नननकम  तन  पन  न  नम  5  ऊन  न  न  न  न  ननन  न  मना  क  नम  नमन  ननमननन+तन+-न  यान  न  नाना  न  eae,

 1  2  3

 43'500  एलमयुनियम  हाइड्रोक्साइड  500  मि०  ग्रा०  1 x  1000  गोली

 370600  बेंजिल  बेंजोंएट  एप्लीकेशन  25  प्रतिशत  1» 1  एल

 371201  सेट्रि_माइड  15  प्रतिशत  क्लो  रहेक्सीडाइन  1x  1  एल
 डि-ग्लुकोनेट  1.5  प्रतिशत

 163500  क्लो  रोक्विन  फास्फेट  150  मि०  ग्रा०  बेस  2»  1000  गोली

 512700  को-द्विमोक्सेजोल  400  मि०  2 x  1000  गोली
 80  ग्रा०

 595000  पैरस  सल्फेट  200  मि०  ग्रा०/फोलिक  एसिड  2»  1000  गोली
 0.25  मि०  ग्रा०

 759002  जेंटियावायलेट  4x25  जी०  भार०

 134003  मेबेंडाजोल  100  मि०  ग्रा०  1  *  500  गोलो

 685400  भोरल  रिहाइड्रंशन  साल्टस  फार  1000:  4><  50  सेक०
 मि०  लि०  वाटर

 027500  पेरासीटामोल  100  मि०  प्रा०  ।  >  1000  गोली

 328404  अेट्रासा  इक्लिन  |  प्रतिशत  आई  आयन्टमेंट  1 x  50  ट्यूब
 5  जी  भार

 रिश्युएबल  सप्लाइज  :

 949  ५७0  ऐडहेसिव  टेप  2.50  से०  मी०  »  5  मि०  30  »  1  रोल

 855212  बाल  प्वाइंट  10  »  1  पीस

 874404  ब्लाक  नोट  10  »  1  पीस

 876584  बुकलेट  2x1  पीस
 डब्ल्यू  एव  ओ/यू  एन  एच  सी  आर  बेसिक  किट

 940100  कोटन  वूल  500  22  |  पीस

 946301  इलास्टिक  बेंडेज  8  सें०  मी०  »  5  मि०  20  1  रोल

 847773  एग्जामिनेशन  ग्लाउज  लेटेक्स  मीडियम  2x  100  पीस
 डिसपोजेबल

 953700  गोज  कम्पेरेसिज  10X10  सें०  5  100  पीस
 12  नॉन  स्टेराइल
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 1  2  3

 906600  हेल्‍थ  कार्ड  10.000  परस/किट  1  x  500  पीस
 एफ  आर+प्लास्टिक  ड्रग

 947100  हाड़ो  फिल्रिक  7.5  x  10  x  10  रोल

 840550  नोट  हाडें  कवर  4  10  पीस

 728000  200  प्राम  4  »  500  पीस

 728000  टेबलेट  बेगस  रिसिलेबल  60  »  80  4  »  500  पीस
 एम०  एम०  मिनीगिरिप

 7१25002  थर्मामीटर  ओरल  सी/एफ  बिलीयर  19  |  पीस
 प्रिसमेटिक

 उपकरण  :

 प्लास्टिक  एम०  एल०  प्लास्टिक  ई०  19  |  पीस
 डिश

 847248  प्लास्टिक  लिटर  1x1  9  )  पीस

 738700  डिश  एस०  एस०  24  मी०  ।  »  पीस

 738700  डुसिंग  ट्रे  30  बूल  20  एंड  सें०  मी०  2x1  |  पीस

 872972  ड्रम  फार  काटन  बूल  एंड  गोज  डायामीटर  1  पीस
 ez  सें०  मी०  हाई  सें०  मी ०

 टील  सें०  2»  |]  पीस
 स्ट्रेट

 848032  गेलीपोट  एस०  एस०  3»  ।  पीस

 प्लास्टिक  बोतल  73  मि०  ली०  3»  |]  फीस
 सो  प्लास्टिक बोतल )

 730200  सर्जीकल  बी  ।,  2»  पीस
 मि०  सें०  मरी ०

 स्क्रियकेप  फार  प्लास्टिक  बोतल  ई  3  »  1  पीस
 मि०  ली०

 स्क्रियुकेप  हप्पी  ०  रेड  24  एम-एल  ई

 पीस ई०
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 2  3

 702201  सिरिज  ल्युर  10  एम  एल  डिस्प  2x1  |  पीस

 894200  सर्जीकल  स्क्रब  स्टेरेला  इजेबल  2»  |  पीस

 847249  वाटर  20  लिटर  स्टरोंग  ।  »  |  पीस
 क्वालिटी

 734200  ।  ड्रेसिंग  सेट  के  रूप  में  एस०  एस०  2  »  |  पीस
 20  »  10  »  5  सें०  मी०  समेत  ढक्‍्कन

 सहित  उपकरण  बाक्स

 723600  पीन  14.5  सें०  मी०  2»  ;  पीस

 स्ट्रेट

 722000  डिसएक्टिंग  14.5  सें०  मी०  2x1  पीस

 729400  14.5  सें०  मी०  2»  पीस

 कोलि  इंच  60  x  50  »  60  सें०  मी०

 योग  :  7  कुल  निवल  भार  287  कि०  ग्रा०

 नं  ०  2)  पंक०  मदों  का  विवरण

 1.  इंजेक्शन  एम्पसिलोन  50  वायल

 2.  इंजेक्शन  एनलजिन  5  मि०  लि०  एम्प्यल  50  एम्प्यूल

 3.  इंजेक्शन  डेक्ट्रोज  10%  2

 4.  इंजेक्शन  रिगर्स  लक्टेट  2

 5.  इंजेक्शन  डेक्ट्रोस  सालीन  2

 6.  इंजेक्शन  लोमोडेक्स  ।  बोतन

 7.  एअरवे  5

 8.  कप०  एम्पिसिलीन  1,000

 9...  इंडोट्रेसिल  ट्यूब  एवं  10

 10.  टेब  पेरासीटामोल  500  मि०  ग्रा०  800

 11.  लरिगोस्कोप  एवं  2  सेट

 12.  ..  ट्रेकोस्टोमी  सेट  2  सेट
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 पक  सदों  को  संख्या

 1.  इंजेक्शन  टेटनस  टाक्साइड  10  मि०  लि०  150  वायल्स

 2...  इंजेक्शन  केटामिन  10  मि०  ग्रा०/मि०  लि०  20  ,,

 3.  इंजेक्शन  पेन्टाथोल्सोडियम  0.50  मि०  ग्रा०  50  ,,

 4.  इंजेक्शन  डोरफिलिन  2  मि०  लि०  एम्प्यूल  50  एम्प्यूल
 5.  माउथ  गाग  5

 6.  इंजेक्शन  डेकक्‍्समेथसोन  2  मि०  लि०  वायल  50  वायल्स

 7.  एटेरी  फोरकेप  25

 8.  निडिल  होल्डर  25

 9.  डिसेक्टिंग  फोरकेप  26

 10.  टेब  डिसप्रिन  720

 11.  डिसपोजेबल  सिरिंग  5  मि०्लि०  100

 सराठवाड़ा  क्षेत्र  के  लिये  रेलबे  परियोजनायें

 840.  श्री  राम  कापसे  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  जिला  रेलवे  नान्‍देड़  की  ओर  से  मराठवाड़ा
 क्षेत्र  में  रेलवे  सुविधाओं  के  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ओर  उस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है/क  रने
 का  बिचार  हे  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  एम०  :  जो  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 जिला  रेलवे  परिषद  नान्‍देड़  से  प्राप्त  अभ्यावेदन  में  उठाए  गए  मुह  तथा  उस  पर  की
 गई  कारंवाई  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :--

 1...  सनसाड़-ओरंगाबाद  का  आसान  परिवत्ंन  कार्य  पूरा  हो  जाने  के  बाद  ओरंगाबाइ-प्लो
 बेजनाथ  का  आमान  परिवतंन  शुरू  किया  जाए

 मनमाड़-औरं  गाबाद  आमान  परिवतंन  का  कार्य  पूरा  हो  जाने  के बाद  अब
 बाद-परभनो-प्ली  बैजनाथ  का  आमान  परिवतंन  काय॑  शुरू  करने  का  विनिश्चय  किया
 गया
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 2.

 पा

 पर  भनो-पलों-बेजनाथ  मोटर  लाइन  का  एफ  वर्ष  के  भोतर  बड़ी  लाइन  में  आमान  परिवर्तन
 किया  जाए

 परभनी-पर्ली  बेजनाथ  मीटर  लाइन  का  बड़ी  लाइन  में  आमान  परिवतंन  कार्य

 एक  वर्ष  के  भीतर  करना  व्यावहारिक  नहीं  होगा  क्योंकि  इसमें  गोदावरी  नदी  पर  एक
 बड़े  पुल  को  सुदृढ़  करने  का  कार्य  शामिल  है  ।

 पूर्णा  और  आविलाबाद  के  बोच  सम/नान्‍्तर  बड़ो  लाइन  के  भाग  के  रूप  में  समपार  फाटक
 संख्या  147  पर  छोटा-सा  निचला  पुल  का  निर्माण  करना

 इस  योजना  में  मौजूदा  समपार  सं०  147  का  विस्तार  काययं  शामिल  समपार
 पर  समानान्तर  बड़ी  लाइन  का  कार्य  शुरू  करते  समय  इस  पर  विचार  किया

 7569/7570  काचोगूड़ा-अयपुर  एक्सप्रेस  को  बिल्‍लो  तक  चलाना

 राजस्थान  राज्य  को  राजधानी  को  आंध्र  प्रदेश  राज्य  की  राजधानी  से  जोड़ने  के
 लिए  7569/7570  काचोगुडा-जयप्रर  जिसे  पहले  अजमेर  तक  चलाया  जाता

 को  1-1  1-88  से  जयपुर  तक  चलाया  गया  था  |  संक्षाधनों  तथा  खंडीय  क्षमता  जैसी
 परिचालनिक  तंगियों  और  दिल्ली  में  अतिरिक्त  टमिनल/अनुरक्षण  सुविधाओं  के  अनुपलब्धता
 के  कारण  इसे  फिलहाल  दिल्‍ली  तक  चलाना  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 ज्ञापन  में  मद  सं०  5  नहों  है

 7569/7570  काचोगुडा-जयपुर  एक्सप्रेस  का  नाम  रखना

 7569/7570  एक्सप्रेस  का  नाम  काचीगुडा-जयपुर  एक्सप्रेस  है  ।  रेलें  अपनी  गाड़ियों  का
 नाम  जिन्हें  वे  जोड़ती  पयंटन  के  महत्व  के  स्थलों  आदि
 पर  रखने  को  प्राथमिकता  देरी  किसी  प्रकार  का  विवाद  न  हो  इसके  लिए  देवताओं
 और  घाभिक  गुरु  आदि  के  नाम  पर  गाड़ियों  के  नाम  रखने  को  हतोत्साहित  किया  जाता

 है  ।

 दिल्‍्ली-बम्बई  ए०  सो०  एक्सप्रेस  का  नाम  महा  राष्ट्र  एक्सप्रेस  रखना

 2953/2954  ए०  सी०  एक्सप्रेस  को  राजधानी  एक्सप्रेस  के  पंटने  पर  चलाया  गया

 है  और  रेलों  के  एक  बार  पुरानी  राजधानी  एक्सप्रेस  के  समान  सेवा  प्रदान  करने  की  स्थिति
 में  हो  जाने  पर  इस  गाड़ी  का  नाम  राजधानी  द्वितीय  रखने  का  प्रस्ताव  इसके

 महा  राष्ट्र  एक्सप्रेस  नामक  एक  और  गाड़ी  कोल्हापुर  और  नागपुर  के  बीच  पहले  ही  चल

 रही  है  ।

 प्रस्तावित  लात्र-निजामांबाव  रेल  लाइन  का  सर्वेक्षण  कार्य

 मिराज-लातूर  छो०  ला०  का  बड़ी  लाइन  में  आमान  परिवर्तन  तथा

 रामगुडंम  नयी  लाइन  के  लिये  बिगत  में  किये  गये  सर्वेक्षण  में  अपर्याप्त  यातायात

 नाओं  का  पता  चला  था  ।  संसाधनों  की  तंगी  के  कारण  लातूर-निजामाबाद  नयी  लाइन  के

 लिये  फिलहाल  सर्वेक्षण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 समान टू  ए  हनन  शि्षातनोति नोति

 841.  क्‍या  सानथ  संसाधन  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  समान  शिक्षा  नीति  अपनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  अ्जन  और  राष्ट्री  प  शिक्षा  1986
 में  शिक्षा  की  एक  राष्ट्रीय  पद्धति  की  कल्पना  की  गई  है  जिमें  लिंग  अथवा  क्षेत्रीय
 भेदभाव  से  परे  होकर  सभी  विद्याथियों  को  एक  निश्चित  स्तर  तक  समान  शिक्षा  उपलब्ध  कराने  की

 बात  शामिल

 तमिलनाडु  में  द्विभाषी  शिक्षा  प्रणालो

 842.  क्या  सानथ  संसाधन  विकास  भनन्‍्त्रो  गह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  तमिलनाड  द्वारा  राष्ट्रीय  स्वीकृति  प्राप्त  त्रिभाषा  फाम  के

 बजाय  द्विभाषी  शिक्षा  प्रणाली  को  लागू  करने  के  निर्णय  को  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  जी  हां  ।

 स्कूल  शिक्षा  मुख्यतः  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  त्रिभाषा

 सूत्र  को  ईमानदारी  से  लागू  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  पर  बार-बार  दबाव  डाला  है  ।

 केन्द्रीय  विद्यालयों  में  अनेक  विद्यार्थियों  का  प्रवेश

 843  श्रो  मुहोरास  सेकिया  :
 श्रो  अटल  बिहारो  वाजपेयी  :
 श्रो  शंकर  सिह  बघेला  :

 क्या  सानव  संसाधन  विकास  संत्रो  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  चार  महोनों  के  दौरान  केन्द्रीय  विद्यालय  पंगठन  के  चेयरमैन
 ने  विशेष  व्यवस्था  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  हजारों  बच्चों  के  प्रवेश  का  आदेश  दिया

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सभी  केन्द्रीय  विद्यालयों  में  विद्याथियों  का  प्रवेश
 का  वाषिक  औसत  कितना

 क्‍या  संगठन  ने  1988-89  में  इस  प्रकार  के  प्रवेशों  को  रोक  दिया

 ऐसे  प्रवेशों  को  शुरू  करने  के  क्‍या  कारण

 कया  इस  प्रकार  कं  प्रवेश  अभी  भी  किए  जा  रहे  हैं  जबकि  वास्तव  में  पात्र  विद्याथियों
 को  प्रवेश  नहीं  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण
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 मानव  संसाधन  विकास  मम्त्री  अर्भुन  :  चालू  शैक्षिक  वर्ष  के  दौरान  विशेष

 व्यवस्था  के  अन्‍्तगंत  कुल  6913  दाखिले  दिए  गए  हैं  ।

 गत  तीन  वर्षों  में  दाखिल  गए  कुल  छात्रों  की  संख्या  इस  प्रकार

 वर्ष  कुल  नामांकन  नया  दाखिला  केन्द्रीय  विद्यालयों
 को  संख्या

 2  44,908  728

 1988-89  5,64,386  42,894  744

 1989-90  5,64,386  42,894  |  744

 से  वर्ष  में  विशेष  व्यवस्था  के  अन्तगंत  दाखिले  बंद  कर  दिए  गए  थे  ।

 तत्कालीन  अध्यक्ष  ने  1988  में  इम  स्थिति  को  समीक्षा  की  और  यह  निर्णय  लिया  गया  कि
 व्यापक  सामाजिक  हित  की  दृष्टि  से  विशेष  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  दाखिल  संभव  होने  यह
 निर्णय  लिया  गया  कि  सरकारी  सावेजनिक  क्षेत्र  के  कमंच्रारियों  और  जन-प्रतिनिधियों
 के  अनुरोधों  पर  उचित  रूप  से  विचार  क्रिया  जाएगा  जबकि  अनुंकम्पा  से  संबंधित  मामलों  पर

 सहानुभूतिपूवंक  विचार  किया

 1990  के  दौरान  विशेष  व्यवस्था  के  अन्तगंत  दिए  जाने  वाले  दाडिलों
 पर  रोक  लगाई  गई  ।  1990  म॑  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  +,  तत्कालीन  अध्यक्ष  ने
 विवेकाधीन  शक्तियों  के  प्रयोग  के  मुददे  की  पुनः  समीक्षा  की  ओर  यह  पाया  कि  संसद  सदस्यों  द्वारा
 दाखिले  हेतु  जनहित  में  की  गई  सिफारिशों  पर  पर्याप्त  धधान  दिया  जाना  अब  यह  निर्णय
 लिया  गया  है  कि  अध्यक्ष  की  पूर्व  अनुमति  से  आयुक्त  उपयुक्त  मामलों  में  विशेष  व्यवस्था  के  अंतगंत
 दाखिले  देना  जारी  विशेष  व्यवस्था  के  अन्तगंत  दाखिले  अनुमत्य  श्रेणी  की  अधिकतम  सीमा
 के  अतिरिक्त  दिए  जाते  हैं  और  इमलिए  इनसे  सुपात्र  श्रेणी  के  अन्य  बच्चों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं
 पड़ता  ।  अगले  शैक्षिक  सत्र  के  प्रारम्भ  होने  से  पहले  पूरे  मुद्दे  एक  पर  बार  विचार  किया  जा
 रहा  है  ।  '

 संयुक्त  सलाहकार  तन्‍्त्र  योजना  सें  गठित  परिषद  को  बंठक  आयोजित  करंना

 844.  श्री  मुहोरास  सेकिया  :  क्या  मानव  संसाधन  विकास  सन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठग  की  संयुक्त  सलाहकार  तन्त्र  योजना  के  तहत  गठित  की
 गयी  परिषद  की  बंठक  निकट-भ्विष्य  में  आयोजित  की  जः  रही  भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मन्त्री  अर्जुन  :  हां  ।

 कानून  और  न्याय  मन्त्रालय  की  सलाह  पर  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  राष्ट्रोय
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 केन्द्रीय  विद्यालय  अध्यापक  संघ  के  दोनों  घड़ों  को  अस्थायो  तोर  पर  एक-एक  सीट  दे  दी  जाए  और
 इस  विषय  से  सम्बन्धित  अन्य  संयुक्त  परामशेंदात्री  मशीनरी  स्कोम  के  तियम  22  के  अनुसार
 परिषद  में  विचार  के  लिए  छोड़  दिए  जाएं  ।  सदस्यता  की  जांए  से  सम्बन्धित  मुददा  भी  परिषद  में

 विचार  के  लिए  छोड़  दिया  जांए  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  केन्द्रीय  विधालय

 845.  भो  अर्शुनसिह  यादव  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  उत्तर  प्रदेश  के  जौनपुर  जिले  में  कितने  विद्यालय

 कया  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  में  और  अधिक  केन्द्रीय  विद्यालय  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  जिलावार  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 मानथ  संसाधन  विकास  सन्‍्त्रो  अजुंन  :  से  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  केन्द्रीय
 विद्यालय  कहां-कहां  कार्य  कर  रहे  हैं  यह  दर्शान  वाला  विवरण  संलग्न  है  जिला-वार/अथवा
 राज्य-वार  विद्यालयों  को  आवंटित  करने  की  कोई  प्रणाली  नहीं  नये  केन्द्रीय  विद्यालयों  का
 खोलना  निर्धारित  उपभोक्ता  एजेंसियों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  की  विशेषकर  केन्द्रीय
 अथवा  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  के  क्मंचारियों  की  घनो  आबादी  की  भौतिक
 सुविधाओं  का  तथा  वित्तीय  ससाधनों  को  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  है  ।

 विवरण

 उत्तर  प्रदेश  शाज्य  में  केन्द्रीय  विद्यालयों  को  स्थिति

 1.  एयर  फोसे  नं०  1,  आगरा

 2.  आगरा  छावनो  नं०  2,  ग्रेंड  परेढ  आगरा  छावनी

 3.  एयर  फोसं  इलाहाबाद

 4.  नई  इलाहाबाद

 5.  इफको  पो०  ओ०  इलाहाबाद
 6.  आजमगढ़

 7.  बबीना  छावनी

 8.  एयर  फोसे  बरेली

 9.  बरेली  नं०  ।,  जाट  रेजीमेन्टल  बरेली

 10.  बरेली  नं०  2,  ए०  एस०  सी  बरेली  छावनी
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 11.

 12.

 देहरादून

 वन  अनुसंधान  पो०  ओ०  न्यू  देहरादून

 हाथीबरकला  नं०  1,  देहराबून

 हाथीबरकला  नं०  2,  देहरादून

 «  भायुध  देहरादून

 .  तेल  एवं  प्राकृतिक  गैस  कौलागढ़  देहरादून

 -  जिला  देहरादून

 हरिद्वार  नं०  ।,  बी०  एच०  ई०  हरिद्वार

 हरिद्वार  नं०  2,  हरिद्वार

 एयर  फोसे  गाजियाबाद

 आयुध  फंक्टरी  जिला  गाजियाबाद

 .  सी०  आर०  पी०  रामपुर

 राणा  प्रताप  झांसी  छावती

 अरमापुर  आयुध्ठ  कालपी  कानपुर

 एयर  फोसे  चकेनी  नं०  ।,  कानपुर

 एयर  फोस  चकेरी  नं०  2,  कानपुर

 भाई०  आई०  टी०  कानपुर

 गढ़वाल  लेंडसडाउन  जिला  गौड़ी  गढ़वाल

 ए०  एम०  सी०  लखनऊ

 आर०  डी०  एस०  लखनऊ

 «  मथुरा  नं०  1,  गोल्फ  मंदान  के  मथुरा  छावनी

 मथुरा  नं०  2,  मथुरा  रिफाइनरी  परियोजना

 3.  डोगरा  मेरठ  छावनी

 .  पंजाब  मेरठ  छावनी

 .  सिख  मेरठ  छाबनी

 36.  जिला  बाराणसी  :

 37.  वाराणसी  छावनी
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 वाराणसी  नं०  1,  बी०  एच०  यू०  वाराणसी

 «  वाराणसी  नं०  2,  डीजल  लोकोमोटिव  वाराणसी

 .  पिथौरागढ़

 राय  बरेली

 »  अल्मोडा

 .  बी०  ई०  जी»  रूड़की  छावनी

 .  एयर  फोसं  सहारनपुर

 «  स्टेशन  शाहजहांपुर

 «  सिधरोली  सुपर  थरमल  पावर  परियोजना
 शक्ति  जिला  मिर्जापुर

 .  लेक  त्रोयू  तलबहाट

 मेमौरा  एयर  फोसे  द्वारा  56  ऐ०  पी०  गो>०

 .  स्टेशन  फैजाबाद

 «  एयर  फोसे  गोरखपुर
 .  एयर  फोसं  इलाहाबाद

 .  कानपुर  छाबनी

 .  आयुध  क्लोथिंग  शाहजहांपुर
 52  एम०  टी०  एन०  ए०  आर०  डी०  व  ०  बी०  डी०  ई०  द्वारा  56  एन  पी०  ओ०

 रायवाला

 «  एयर  फोस  हिण्डन  नं०  2

 «  एस०  जे०  लखनऊ

 «  जिला  नैनीताल

 «  भारतीय  पशु  चिकित्सा  अनुष्ंघान  जिला  नैनीताल

 .  जिला  नैनीताल

 नौएडा  जिला  गाजियाबाद

 «  उन्नाव

 .  गोमती  बी०  ओ०  पी०  भो०  लखनऊ

 »  इलाहाबाद



 1913  लिखित  उत्तर

 64.  राष्ट्रीय  थरमल  पाबर  रिहन्द  सुपर  थरमल  पावर  पो०  ओो०
 रिहन्द  जिला  मिर्जापुर

 65.  देहरादून  जिला  देहरादुन

 66.  बी०  एच०  ई०  एल०  ओऔद्योमिक  जिला  सुल्तानपुर
 67.  विशेष  केन्द्रीय  कमला  नेहरू  गाजियाबाद

 68.  भारतीय  सेना  देहरादून

 69.  एयर  फोव॑  लखनऊ

 70.  फोसं  चकेरी  कानपुर

 71.  भायुध  उपकरण  जिला  आगरा

 72.  बुलन्दशहर

 73.  राजपूत  रेजिमेन्टल  फतेहगढ़

 74.  ए०  एफ०  एस०  पी०  ओ०  घूम  गाजियाबाद

 75.  नं०  60  ए०  एफ०  एस०  जिला  द्वारा  56  ए०पी०ओ०

 76.  कलेप्रेण्ट  देहरादून  उप  देहरादून

 7  '.  आयुध  उपकरण  कानपुर

 78.  भो०

 79.  बेरेक  आगरा  छावनी

 80.  जी०  पी०  ओ०  झांसी

 81.  ईफको  लि०  ओनला  चापत  जिला  बरेली

 82.  अल्मोड़ा

 83.  राजकीय  अफीम  तथा  क्षरोद  गाजीपुर

 84.  जिला  |

 85.  न्यू  टिहरी  टिहरी  गढ़वाल

 86.  उत्तरकाशी

 587.  रेलवे  झांसो-न०  11

 88.

 89.  माडल  जिला
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 90,

 91.

 92.

 93.

 94,

 95.

 96.

 97.

 98.

 99.

 100.

 101.

 102.

 103.

 104.

 105.

 106.

 26  1991  |

 एस०  जी०  पी०  आई०  रायबरेली  गत

 आई०  टी०  आई०  ई०  एस०  एस०  परियोजना  जिला

 आई०  टी०

 ओराचिया  गैस  पावर  जिला

 भाई०  टी०  वी०  देहरादून

 भो०  ई०  एफ  नं०  7,

 एस०  एस०  बी०  ग्रुप  पी०  ओ०  जिला  पौड़ी  गढ़वाल

 आई०  टी०  आई०  नैनी  लि०  पो०  ओ०  टी०  एस०  एल०  जित्म  इलाहाबाद

 ई०  बी०  एस०  पी०  ओ०  जिया  गाजियाबाद

 लखनऊ

 पो०  ओ०  जिला  चमोली

 जिला  मंथ्‌रा

 हल्दवानी  जिला  नैनीताल

 मसूरी

 पुरानी  इलाहाबाद

 एन०  सी०  टी०  पी०  पी०  टी०  पी०  जिला  ग्राजियाक्षद

 एन०  एच०  पी०  बनबासस्‍्सा

 जोनपुर  में  स्टेशनों  का  आधुनिकोकरण

 846.  थ्रो  अर्जुन  सिह  यादव  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  जौनपुर  जिले  के  रेल  स्टेशनों  पर  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी
 राशि  ब्यय  की  गई  है  तथा  आठवीं  के  दौरान  कितनी  राक्षि  आबंडदित  किये  जाने  का  विचार

 और

 इन  स्टेशनों  के  विकास  और  आधुनिकोकरण  हेतु  सरकार  द्वारा  अन्य  क्या  कदम  उठाये
 जाने  का  विधार  है  ?

 रेल  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :  और  रेलें  ख्च  के  आंकड़े
 सिविल  जिले-वार  नहीं  रखती  हैं  ।  रेलें  जौनपुर  जिले  के  स्टेशनों  सहित  स्टेशनों  पर  सम्हाले  जा  रहे
 यातायात  की  मात्रा  के  आधार  पर  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  का
 प्रयास  करती  हैं  ।  इसके  किसी  योजना  अवधि

 में स्टेशनों का विकास/अआध्ुनिकीक रण-यातायात की आवश्यकताओं के अनुधार किया जाता है - जो घन की उपलब्धता तग्ा विध्वित्न स्टेशनों की सापेक्ष आवश्यकताओं पर निर्भर करता है ।
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 इंडियन  एयरलाइंस  के  निल्किय  पड़े  विभान

 847.  थ्री  अर्जुन  सिह  यादव  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  अस्‍्त्री  यहं  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 इंडियन  एयरलाइंस  के  विभिन्‍न  विमानपत्तनों  पर  कितने  थिमान  कब  से  निष्क्रिय

 पड़े

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण

 इन  विमानों  को  उड़ान  योग्य  बनाने  के  लिए  क्या  उपाय  क्रिए  गए  और

 इंडियन  एयरलाइंस  को  इनके  कारण  हुए  घाटे  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्री  साधव  राव  ओर  विभिन्‍न
 बेसों  पर  इंडियन  एयरलाइंस  के  निम्नलिखित  म्मिनों  का  मुख्य  रखरखाब/मरम्मत  काय  चल

 रहा  है  :

 बम्जई  में  कायं
 विमान

 वोटी  -  ईएलडब्ल्यू  16-12-90  से  जांचना  विंग  टाप
 स्किन  मरम्मत  ओर  लैंप  ज्वाइंट  मरम्मत  एसवी  53-228
 काय  चल  रहा  है  ।

 वीटी---ईडी  डब्ल्यू  11-9-91  से  विंग  ठाप  स्किन  मरभ्मत  और  आशोधन
 का  चल  रहा  है  ।

 हिल्‍ली  में

 विमान

 वीटी--ईएके  निरीक्षण  1-7-91  से  चल  रहा

 वोटी--ईएजे  30-10-91  से  मध्यवर्ती  निरोक्षेण  चल  रहा  है  ।

 ईजीएम  30-10-91  से  संरचनात्मक  मरम्मत  कार्य  चल  रहा

 विमान

 वीटी--ईपीबी  से  जांच  चल  रही  है  ।

 वीटी--ईपीडी  से  जांच  चल  रही  है  ।

 और  रखरखाव  पद्धति  के  अनुसार  मरम्मत  और  रंखरंखाव  कार्यों  को  फूरा  करने
 के  लिए  सभी  प्रयास  किये  जा  रहे  अनुसूचित  रखरखाव  के  लिए  विमानों  को  ग्राइंड  कियां
 जाना  एक  सामान्य  प्रक्रिया  है और  इस  कारण  से  राजसंवं  हानि  को  हानि  नहीं  माना  जांता  हैं  ।

 पड
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 आगरा  कट  ओर  राजा  संडो  स्टेशनों  का  विकास

 848.  भी  भगवान  शंकर  रावत  :  क्या  रेल  संत्रो  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विच्चार  आगरा  कंट  ओर  मंडी  स्टेशनों  का  विकास  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 इनमें  से  प्रत्येक  स्टेशन  पर  विकास  वगये  कब  तक  शुरू  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  एम०  :  से  स्टेशनों  का  विकास

 एक  सतत्‌  प्रक्रिपा  है  ओर  यह  यातायात  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  किया  जाता  है  बशरतें  कि
 धनराशि  उपलब्ध  हो  ।  आगरा  कट  और  राजा-की-मंडी  रेलवे  स्टेशनों  पर  निर्धारित  मानदंडों  के

 अनुसार  यात्रियों  के  लिए  पर्याप्त  सुविधाएं  पहले  से  ही  मोजूद  हैं  ।  आगरा  कट  और  राजा-की-मंडी
 स्टेशनों  पर  72.30  लाख  रुपये  और  2  लाख  रुपये  की  लागत  से  ओर  अधिक  विकास  के

 कार्य  हाथ  में  हैं  ।

 ताज  महल  पर  बाहन  प्रवूषण  का  प्रभाव

 849.  भी  भगवान  शंकर  रावत  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  संत्रो  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  आगरा  से  होकर  जाने  वाले  वाहनों  से  कितना  प्रतिशत  प्रदूषण
 फंलता

 आगरा  में  ताजमहल  के  आसपास के  क्षेत्र  में  गोबर  और  लकड़ी  के  इंधन  के  रूप  मे

 प्रयोग  से  कितने  प्रतिशत  प्रदूषण  फंलता

 क्‍या  ताजमहल  पर  वाहनों  तथा  जलाऊ  लकड़ी  भौर  गोबर  से  फंलने  वाले  प्रदूषण  के
 प्रभावों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  गठित  वर्दराजन  सतिति  ने  अपनी  सिफारिशें  दी

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  भस्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  कमल  :  केन्द्रीय  प्रदूषण
 नियन्त्रण  बोड़ें  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  ताजमहल  में  3  किलोमीटर  के  दायरे  में  रोजाना

 27,313  वाहन  चलते  हैं  ।  इन  वाहनों  के  प्रतिदिन  65  किलोग्राम  सल्‍्फर  डाइआक्साइड
 का  विसजंन  होता  जो  ताजमहल  पर  प्रभाव  डालने  वाला  प्रमुख  प्रदूषक  है  ।

 (a)  इस  संबंध  में  कोई  विशिष्ट  अध्ययन  नहीं  किया  गया  अन्य  इंघनों  को

 तुलना  में  जलाने  की  लकड़ी  और  गोबर  का  प्रयोग  नगष्य  है  ।

 से  (2)  वर्दराजन  समिति  की  भिफारिशें  तीन  अर्थात्‌  (1)  आगरा  में
 दो  कोयला  ताप  बिजली  (2)  आगरा  में  रेलवे  का  भाप  मार्शेलिंग  तथा  (3)  लघु

 विशेषकर  ढलाई  उद्योगों  से  होने  वाले  प्रदूषण  के  से  संबंधित  हैं  ।
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 उत्तर  राजस्थान  प्रदेश  में  पर्येटन  विकास

 ]
 850.  शो  भगवान  शंकर  रावत  :

 श्रो  महेन्द्र  कुमार  सिह  ठ'क्र  :

 क्या  नागर  विमानन  तथा  पयंटन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उत्तर  राजस्थान  ओर  मध्य  प्रदेश  में  वर्ष  1990-9:  के
 दौरान  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  कितनी  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  प्रदान  की  है  और  उनमें  से
 प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  कितनौ  घनराशि  आबंटित  की  गई  और

 केन्द्रीय  सरकार  के  पाम  प्रत्येक  राज्य  के  कितने  प्रस्ताव  विचाराधोीन  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  मंत्रो  माधव  राव  :  उत्तर  राजस्थान
 ओर  मध्य  प्रदेश  राज्यों  में  पयंटन  आधारिक-संरचना  को  सुदुढ़  बनाने  के  लिए  वर्ष  1990-91  के
 दौरान  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  द्वारा  स्वीकृत  परियोजनाओं  को  संख्या  और  धन-राशि  निम्नानुसार
 है  --

 रु०

 राज्य  परियोजनाओं  की  संख्या  .  स्वीकृत  घनराशि

 उत्तर  प्रदेश  36  397.87

 राजस्थान  ।8  152.34

 मध्य  प्रदेश  12  234.36

 नहों  ।

 एअर  इण्डिया  और  इण्डियन  एयरलाइंस  का  गेर-सरकारोकरण  करने  के
 संबंध  में  अध्ययन  बल

 851.  भरी  के०  पो०  उन्नोक्ृष्मन  :  क्या  नागर  विमानन  ओर  पथंटन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  एयर  इंडिया  और  इंडियन  एयरलाइंस  का  गैर-सरकारीकरण  करने
 का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  अध्ययन  दल  गठित  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 वया  इस  संबंध  में  कोई  नोति  पत्र  तेयार  किया  गया  और

 यदि  तो  क्या  इसे  सभा  पटल  पर  रखा  जाएगा  ?

 नाभथर  विभानन  ओर  पयेटन  सन्त्री  साध्य  राव  :  नहीं  ।
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 टिहरो  बांध  परियोजना  को  पुनरोका

 852.  औो  के०  थो०  उन्मीकृण्णन  :

 शी  अमर  राय  भ्रधाम  :
 शो  शरद

 क्या  पर्लाजिरंणं  और  वन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यहं  सच  है  कि  टिहरी  बांध  अधिकारियों  एवं  उत्तर  प्रदेश  प्रकार  ने  उनके
 मैस्त्रालय  के  विशेषज्ञों  द्वारा  दी  गई  चेतावनी  की  उपेक्षा  की  थो  तथा  निर्धारित  शर्तों  का  उल्लंघन
 किया

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरंकार  का  विचार  इस  क्षेत्र  में  हाल  में  आये  भूकम्प  को  देखते  हुए  इस
 योजना  की  पुनरीक्षा  करने  का  है  ?

 फर्शबराश  ओर  वन  सन्‍्त्रालय  के  राज्य  संत्री  कमल  :  और  (a)  इस
 योजना  को  1990  में  इस  शर्ते  पर  मंज्री  दी  गई  कि  इंजीनियरी  कार्यों  क ेसाथ-साथ  इसके
 कार्यान्वयन  के  लिए  एक  समयबद्ध  आधार  पर  अपेक्षित  पर्वावरणीय  कार्य  योजनाएं  प्रस्तुत  की

 जिसके  अस्तुत  न  किए  जाने  की  स्थिति  में  निर्माण  कार्य  रोक  दिया  जाना  था  |  पर्यावरणीय
 कार्य  योजनाओं  में  आवाह  क्षेत्र  कमांड  क्षेत्र  विकास  तथा  चुनर्वास  बृहत  योजना  तेयार

 संकटापन्‍न  प्रजातियों  के  पुनर्वास  के  लिए  प्राणिजात  भौर  वनस्पतिजात  का  जल

 गुणवत्ता  अध्ययन  भौर  जल  गुणवत्ता  अनुरक्षण  योजना  तथा  आपदा  प्रबन्ध  योजना  तेयार  करने  के

 लिए  जोडछिम  मूल्परांकन  आदि  शामिल  हैं  ।  लगाई  गई  शर्तों  को  निर्धारित  समय-सीमा  के  भीतर  पूरा
 महों  किया  गया  है  ।

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 कोंकज  परियोजना  का  पुननिर्धारण

 853.  श्री  के०  पो०  उन्नीकृष्णन  :  क्या  रेख  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गोआ  के  प्रभावशाली  संगठनों  से  कॉंकण  रेल  परियोजना  के  स्वीकृति  प्राप्त  मार्ग
 के  पुननिर्धारण  को  मांग  करने  के  संबंध  में  कोई  अध्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्योरा  क्‍या

 क्या  सरकार  इन  अभ्यावेदनों  के  परिणामस्वरूप  मार्ग  बदलने  हेतु  सहमत  हो  गई
 ओर
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 यदि  तो  तत्संबंधी  क्‍या  है

 रल  अन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  एसम०  :  ओर  जनता  के  एक  वर्ग

 ने  मांग  को  है  कि  ओल्ड  गोआ  के  भीड़भाड़  वाले  क्षेत्रों  स  होकर  जाने  की  रेल  मां  को

 भीतरी-क्षेत्र  की ओर  शिफ्ट  कर  दिया

 और  एक  विशेषज्ञ  को  इस  मामले  की  जांच  करके  दो  महीने  के  भोतर  अपनो
 रिपोर्ट  देने  के  लिए  कहा  गया  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  जाने  के  बाद  ही  अंधिम  निर्णय  लिया
 जायेगा  ।

 उड़ोसा  सें  परिवार  कल्याण  कार्यक्रस

 854.  भरी  भीकांत  जेना  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिथार  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  में  परिवार  कल्याश्न  योजना  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित
 किया  गया  था  और  इस  संबंध  से  जिले-वार  क्या  उपलब्धि  और

 उक्त  अवधि  के  दोरान  इस  कायंक्रम  के  अस्तज्ंत्न  राज्य  को  कुल  कितनो  वित्तीय
 सहायता  दो  गई  ओर  इसके  उपयोग  का  जिले-वार  प्रतिशत  क्‍या  रहा  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  म्ंबालय  में  राज्य  घंत्रो  डो०  आरादेबो
 :  और  सूचना  उड़ीसा  राज्य  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पढल

 पर  रख  दी  जाएगी  ।

 उड़ीसा  में  भारत  पर्यटन  बिकास  निगस  के  होटल  ओर  लॉज

 855.  भओरो  ओकान्त  ज्ञेना  :  क्या  नागर  बिसानन  श्लोर  प्रमंटल  छात्रों  ग्रह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  द्वारा  दी  मई  ब्रित्तीय  सहापता  से
 निर्मित  किए  गए  लॉजों  और  यात्री  निवासों  की  जिले-वार  संख्या  कितनी-कितनी
 और

 इस  संबंध  में  दी  गई  वित्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मासर  विसानन  ओर  पयंटन  मंत्री  साधव  राब  :  और  (we)  मल  पांश
 वर्षों के  दोराम  केन्द्र  सरकार  ने  सरकार  को  राज्य  में  निम्नलिखित
 भावास  एककों  के  निर्माण  हेतु  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  है  :--
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 go  परियोजना  का  नाम

 ह  ह
 जिला  मंजूर  की  गई  राशि

 सं०  Go

 1...  बेनगढ़  वन  गृह  फुलबनी  14.96

 2.  टिकरपारा  वन  गृह  ढेकनाल  14.96

 3.  चंडोवली  वन  गृह  भित्तरकानिका  14.96

 4.  सतपाड़ा  में  यात्री  निवास  पुरी  29.25

 5...  कोणाक्क  में  यात्री  निवास  पुरी  26.50

 6.  चंडोपुर  में  यात्रो  निवास  बालासोर  199  1-92  हेतु
 प्राथमिकता  प्रदत्त

 इसके  भारत  परयंटन  विकास  निगम  ने  पुरी  में  उड़ीसा  पयंटन  विकास  निगम  के
 साथ  51%  इक्विटी  से  एक  संयुक्त  उद्यम  होटल  परियोजना  स्थापित  की  है  ।

 सघन  स्वास्थ्य  सेवा  कार्यक्रम

 लिनुबाद  ]

 (856.  श्री  अन्ना  जोशी  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिबयार  कल्याण  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  देश  में  अुनिन्दा  जिलों  में  सघन  स्वास्थ्य  सेवा  कायेक्रम  शुरू  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  इनका  ब्यौरा  क्या  है  और  राज्य-वार  उन  जिलों  के  नाम  क्‍या  हैं  ?
 च्छ

 स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  तारादेबी
 :  और  नहीं  ।

 जिला  स्वास्थ्य  परिचर्या  सेवाएं  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारियां  देश  भर  हें
 कैंसर  और  दृष्टिहीनता  जैसे  रोगों  का  नियन्त्रण/उन्मूलन  करने  के  लिए

 सभी  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रमों  को  राज्यों  में  स्वास्थ्य  के  आधारभूत  ढांचे  के  माध्यम  से  निचले  स्तर
 तक  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  इनमें  मे  अधिकतर  कार्यक्रमों  को  जिले  से  लेकर  निचले  स्तर
 तक  सामान्‍य  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  साथ  मिलाया  गया  है  और  जिला  स्तर  पर  जिला  चिकित्सा
 अधिकारी  मुख्य  कार्यान्वयन  प्राधिकारी  है  ।

 रेलों  में  बम  विस्फोट

 857.  भी  अन्ना  जोशी  :  क्‍या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  6  महीनों  के  दौरान  रेलवे  में  कितने  बम  विस्फोट
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 __  9  रफर  र  0  फईढई.झ

 इन  विस्फोटों  के  परिणामस्वरूप  कितने  ब्यक्ति  हृताहत  हुए  ओर  कितनी  जित्तीय  क्षति

 और

 ऐसी  घटनाओं  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  पिछले  6  महीने  के  दौरान

 भारतीय  रेलों  पर  बम्न  विस्फोट  के  40  मामले  हुए  ।

 इन  बम  विस्फोटटों  में  24  व्यक्ति  मारे  गए  और  48  बन्यक्ति  घायल  हुए  ।

 बम  विस्फोटों  क ेकारण  लगभग  20,49,900  रुपये  का  वित्तीय  नुकसान  हुआ  ।

 रेलों  पर  कानून  और  व्यवस्था  को  बनाए  रखना  मुठ्यतः  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी
 है  ।  प्रभावित  क्षेत्रों  गें  जन  उद्घोषणा  क्लोज  सकिट  टी०  बी०  पोस्टरों  तथा
 समाचार  पत्रों  में  विज्ञापनों  के  माध्यम  से  यात्री  जनता  को  किसी  संदेहास्पद  वस्तु  को  न  छूने  अथवा
 उठाने  और  इसके  बारे  में  पुलिस/रेलवे  कमंचारियों  को  सूचित  करने  के  लिए  चेतावनी  दी  जा  रही
 है  ।  लावारित्त  पड़ी  वस्तुओं  की  पहचान  करने  तथा  उनका  पता  लगाने  के  लिए  पुलिस  पार्टियों  द्वारा
 प्रभावित  क्षेत्रों  में  यात्रियों  के  सामान  की  अचानक  जांच  की  जा  रही

 या  स्वास्थ्यਂ  पर  राष्ट्रोय  सम्मेलन

 859.  भ्री  लोकनाथ  चोधरो  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कस्यान  बंक्रोग्यह  बताने  की  कृपा
 रंगे  कि  :

 क्‍या  ह्वाल  ही  में  दिल्ली  में  या  स्वास्थ्यਂ  पर  कोई  राष्ट्रीय  सम्मेलन  हुआ

 यदि  तो  सम्मेलन  में  क्या  सिफारिशें  की  गई  थीं  और  उन  पर  क्‍या  कायंवाही
 करने  का  विध्नार

 देश  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  तम्बाक  के  कारण  कितने  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई
 भौर

 क्‍या  सरकार  का  विचार  धूम्रपान  न  करते  वालों  को  रोजगार  में  वरीयता  दिए  जाने
 का we  एछ  .

 स्वास्थ्य  ओर  प्रियार  फह्माण  मंत्रालल  में  रात  मंत्रों  डो०  के०  तारादेबो
 :  हां  ।  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  नई  दिल्ली  में  27-28

 1991  को  या  विषय  पर  एक  राष्ट्रीय  सम्मेलन  हुमा  था  ।

 सम्मेलन  में  को  गई  सिफ्रारिछ्ों  की  एक  प्रति  संलर्न  विवरण  में  दी  गई  इस
 सम्मेलन  में  की  गई  सिफ!रिशों  पर  आवश्यक  कारंबवाई  करने  के  लिए  भारत  सरकार  के  संबंधित

 मन्त्रालयों/विभागों  तथा  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  क्‍या  है  ।

 देश्ष  में  तस्वाकू  के  कारण  होने  बाली  मोलों  की  ठीक-छीक  संस्था  की  जानकारी  नहीं
 है  ।  अनुमान  है  कि  देश  में  प्रतिवर्ष  लगभय  ।0  लाख  व्यक्षित  तम्बाकू  से  होने  बाले  रोगों
 पे  मरते  हैं  ।
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 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विवरण

 तम्बाक्‌  या  स्वास्थ्य  पर  राष्ट्रीय  सम्मेलन

 27-28  1991,  जवाहरलाल  सभागार  अखिल  भारतीय

 भायुविज्ञान  नई  दिल्‍ली

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भारत  सरकार  द्वारा  विश्व

 स्वास्थ्य  संगठन  के  सहयोग  से  भायोजित

 सिफा  रिशें

 तम्बाकू  को  एक  प्रमुख  जन  स्वास्थ्य  समस्या  मानते

 यह  नोट  करते  हुए  कि  तम्बाकू  का  उपयोग  लिए  स्वास्थ्यਂ  के  जिसके  लिए

 हम  सब  प्रतिबद्ध  अनुकूल  नहीं

 इस  बात  का  समर्थन  करते  हुए  कि  तम्बाकू  मुक्त  समाज  के  लक्ष्य  के  साथ  कोई  टालमटोल

 नहीं  की  जा  और

 यह  महसूस  करते  हुए  तम्बाकू  से  होने  वाले  खतरों  से  अन्य  लोगों  को  बचाने  और  तम्बाक्‌
 मुक्त  समाज  के  लिए  समन्वित  विधायी  और  कृषि-आ्थिक  कार्यंनीति  की  आवश्यकता  है
 जिसका  एक  प्रचालनात्मक  ढांचां  हो  और  जिसे  वित्तीय  और  अनुसंधान
 समथ्थंन

 या  स्वास्थ्यਂ  संबंधी  राष्ट्रीय  सम्मेलन  निम्नलिखित  सिफारिशें  कंरता  है  :  --

 1.  तम्बाकू  नियंत्रण  उपायों  की  समन्वय  तथा  निगरानी  के  लिए  एक  राष्ट्रीय
 तम्बाक्‌  नियंत्रक  आयोग  बनाया  इस  आयोग  के  पास  पर्याप्त  कार्यकारी

 वित्तीय  संसाधन  भौर  एक  प्रशासनिक  तथा  नीतिगत  ढांचा  हो  जो  योजना
 संबंधित  मंत्रालयों  और  गेर-सरकारी  संगठनों  के साथ  मिलकर  कार्य

 आयोग  की  वाधिक  रिपोर्ट  संसद  में  प्रस्तुत  की  जानी  चाहिए  ।

 2.  निम्नलिखित  उपायों  को  लागू  करने  के  लिए  कानून  बनाए  जाने  चाहिएं  :--

 मंत्रिमंडल  सचिवालय  के  कार्यलय  ज्ञापन  सं०  दिनांक
 सबिवालय  के  अनुसार  कुछ  सावंजनिक  स्थानों  पर  धूम्रपान  पर  रोक  लगाने
 के

 अन्य  सार्वजनिक  परिवहन  कारखानों  के
 क्रीड़ा  संग्रहालय  जंसे  पयंटक  रुचि  वाले

 पुस्तकालयों  आदि  में  तम्बाकू  तथा  तम्बाक्‌  उत्पादों  के  प्रयोग  पर  प्रतिबन्ध
 तथा  इन  स्थानों  में  घू  म्रपान  के  लिए  अलग  स्थान  की  व्यवस्था  करके  घृम्रपान
 न  करने  वाले  व्यक्तियों  और  बच्चों  के  अधिकारों  की  रक्षा  जिससे  कि  वे

 तम्बाक्‌  के  धुएं  से  मुक्त  हवा  में  सांस  ले
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 नाबालिगों  शैक्षिक  तथा  स्वास्थ्य  संस्थाओं  में  और  उनके  आसपास  तथा

 सप्ताह  में  कम-से-क_म  एक  दिन  तम्बाकू  तथा  तम्बाक्‌  उत्पादों  की  बिक्री  पर ह

 तम्बाकू  तथा  तम्बाक्‌  उत्पादों  के  प्रत्यक्ष  और  अप्रत्यक्ष  विज्ञापनों  और  इसकी
 बिक्री  को  बढ़ावा  देने  पर

 तम्बाकू  और  तम्बाकू  उत्पादों  के  सभी  पैकेटों  पर  सांविधिक  चेतावनी  देना
 तथा  इसे  प्रमुखता  देने  और  प्रभावी  बनाने  के  लिए  इसे  उपयुक्त
 भाकारों  और  भाषाओं  मे  तंयार

 तम्बाक्‌  उत्पादों  के  सभी  पैकेजों  पर  निकोटीन  और  टार  के  अंश  का  मुद्रण
 तथा  परोक्षण  और  मानीटरिंग  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  प्रयोगशाला
 की

 (6)  सभी  तम्बाकू  उत्पादों  का  अनिवाय॑

 तम्बाकू-संसाधन  से  संबंधित  वननाशन  को  क्षतिपू्ति  के  रूप  म  तम्बाक
 उत्पादकी  और  तम्बाकू  उद्योग  द्वारा  अनिवाय  क्षतिपूरक  बन-रोपण  किया

 तथा  सिगरेट  के  लिए  फर्द  बनाने  और  तम्बाकू  उत्पादों  का  पैकिंग
 करने  के  लिए  कागज  के  प्रयोग  पर

 तम्बाकू  नियंत्रण  विधान  के  उल्लंघन  के  लिए  श्रेणीकृत  अंथंदंड  और  तम्बाक
 के  किसानों  और  के  अहाते  में  घुसने  जंसे  समरथंकारी  कानन
 के  प्रवतंन  के  गेर  सरकारी  संगठनो  और  विधिक  कायंकर्ताओं  के  लिए
 उपबन्धो  की  व्यवस्था  करना  ताकि  कानून  के  उल्लंघन  का  पता  लगाया  जा
 सके  तथा  अपराधियों  के  विरुद्ध  जनहित  में  मुकदभा  किया  जा  सक  ।

 टूथपेस्ट  और  दूथपाउडर  में  तंबाकू के  प्रयोग  पर

 धूम्रपान  करते  हुए  या  किसी  श्री  तंबाक्‌  का  प्रयोग  करते  हुए  व्यक्षितयों  का
 प्रदशशंन  करने  वाले  सभी  प्रशंसात्मक  विज्ञापनों  पर  सेंत्र  लगाना  !

 3.  कुछ  विशेष  महकमों  में  जैसे  स्वास्थ्य  कार्यकर्ताओं  और
 संनिकों  एवं  पुलिस  वालों  में  धूम्रपान  न  करने  वालों  को  प्राथमिकता  दी  जानी
 चाहिए  ।

 4.  तंबाकू  के  आधिक  पक्ष  पर  एक  विशेषज्ञ  समिति  गठित  को  जानी  चाहिए  जो  एक
 तरफ  कर  विदेशी  मुद्रा  रोजगार  और  उपभोक्‍ता  खर्च  तथा  दूसरी

 |  ओर  तंबाकू  से  संबंधित  रोगों  के  इलाज  के  लिए  महंगे  तृतीय  स्तरीय  चिकित्सा

 ॒
 परिचर्या  सुतिघाओं  उपस्कर  भी  आग  से  होने  वाले

 |  वननाशन  एवं  तंबाक्‌  सामग्री  के  प्रयोग  के  अपशिष्ट  के  निपटान  से  होने  वाली  क्षति
 का  तुलनात्मक  अध्ययन  करेगी  ।

 195



 लिखित  उत्तर  26  1991

 5,  सिम्तसलिखित  आँयिक  और  कृषि  औद्योगिक  पुन:सेरचनात्मक  उपाय  किए  जाने

 चर्नहिए  :

 तंबाकू  के  उपभोक्ताओं  ओर  तंबाकू  उत्पादों  से  जीवन  बीमा  किस्त  अपेक्षाकृत
 ज्यादा  ली

 तंबाकू  की  त॑गार  तंबाकू  उत्त्पादों  के  प्रसार  तथा  नई  तंबाकू
 सामग्रियों  को  प्रचलन  में  लाने  पर

 तंबाकु  की  खेती  और  इसके  संसाधन  के  लिए  अधिक  सहायता  देने  और  इसके

 लिए  इमदाद  पर

 कृषकों  को  तंबाकू  की  खेती  के  एवज  में  वैकल्पिक  फसल  पैदा  करने  के  लिए
 आधिक

 (४)  तंबाकू  उद्योग  में  सरकारी  अधिग्रहणों  का  हटाया

 सभो  तंबाकू  उत्पादों  पर  उच्चतम  सोमा  तक  करों  में  अनवरत  वृद्धि  और
 तंबाक  नियन्त्रण  कार्यकलापों  के  लिए  कर  राजस्वों  का  प्रयोग  और  इनके
 लिए  लिर्रध  प्रदान  करमा  जिसका  उपयोग  एन  ०  टी०  सी०  सी  द्वारा  स्वास्थ्य

 और  अन्य  तंकाकू  नियसत्रण  कार्यकलापो  के  लिए
 किया

 तंबाक्‌  उद्योग  में  नियुक्त  व्यक्तियों  का

 कीड़ी  के  निर्माण  में  लगे  मजदूरों  के  पुनर्वात  की  समस्या  का  हल  खोजने  के
 लिए  समित्ति  नियुक्त  करना  ।

 तंबाकू  उद्योग  में  बड़े  पैमाने  पर  विदेक्षी  घुसपंठ  के  विरुद्ध  सतक॑  रहना  ।

 तंबाक  तथा  तंबाकू  उत्पादों  को  खपत  में  मिराक्ट  आमे  से  होने  वाली  उत्पादन
 शुल्क  राजस्व  को  हानि  को  उस  राजस्व  से  पूरा  करना  जो  तंबाकू  से  जुड़े
 रोगों  के  उपचार  को  अतिरिक्त  लागत  का  बोझ  उठाए  बिना  उपभोक्ताओं
 की  अतिरिक्त  प्रयोक्‍्य  आयों'से  प्राप्त  होगा  ।

 6.  तंकाक्‌  के  खतरे  से  संघर्ष  करने  कें  लिए और  लोगों  को  सोच-समझकर  वि+ल्‍्प  चनने
 के  योग्य  बनाने  के  स्वास्थ्य  शिक्षा  पर  सर्कधिक  बल  दिया  जाना  चाहिए  जिसमें
 किसी  भी  रूप  में  तंबाक  के  प्रयोग  को  छोड़ने  के  लिए  उनके  स्वास्थ्य  से  संबंधित  पूर्ण
 जामकारी  हो  ।

 स्वास्थ्य  झिज्ला  के  लिए  निम्नलिद्चित  उपायों  का  सुझावःदिया  जाता  है  :

 )  स्वास्थ्य  शिक्षा  के  सिश्‌  समस्वय  समिति  की  स्थापना  करना  जिसमें  सरकारी
 प्रथार  माध्यमों  तथा  स्वयंसेथी  संगठनों  के  प्रतिनिधि

 हों  ।

 प्रचार  माध्यमों  के  प्रयोग  के  लिए  उपयुक्त  विस्तृत  कायेनीतियों  का  विकास
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 विभिन्न  लक्ष्य  समूहों  के  लिए  उचित  संदेश  तंबादू  के  प्रयोग  की

 लत  पड़ने  तथा  इंससे  होने  वाले  हानिरहित  श्रभावों  दोनों  का  प्रचार  करना

 तथा  योग  एवं  ध्यान  जंसे  आराम  के  वे  कल्पिक  ह्वानिरहित  तरीकों  का  श्रचार

 तंबाकू  रहित  तथा  स्वस्थ  जीबन  शैलियों  का  सभी  प्रचार
 माध्यमों  नुक्‍्केड़  थियेटर  समूहों  आदि  का

 प्रयोग  करना  जिसमें  सामाजिक  तथा  घामिक  नेताओं  तथा  भन्‍्य
 मत  बाले  नेताओं  का  सहयोग  सभी  उपलब्ध  मंचों  जंसे  प्राथमिक
 स्वास्थ्य  केन्द्रों  का  प्रयोग  जो  चिकित्सक  शैक्षणिक  स्वयसेवी
 संगठनों  से  जुड़ें  विशेष  तौर  से  वे  जो  युवकों  तथा  महिलाओों  के

 लिए  काय  कर  रहे  सहभागी  कार्यंशालाओं  के  ए०  पी०  अध्ययनों  तथा
 स्वास्थ्य  कार्यकर्ताओं  के  माध्यम  से  अन्तर  वंयक्तिक  तथा  जन  संचार  दोनों  के

 लिए  प्रभावकारी  स्वास्थ्य  शिक्षा  सामग्रियों  का  विकास  दृढ़  नेतिक
 तथा  बौद्धिक  अपील  वाले  प्रभावी  कार्यकर्ताओं  की  सेव।ओं  का  उपयोग
 उनको  गांव  में  भेजकर  तंबाकू  के  प्रयोग  के  बुरे  प्रभावों  के  बारे  में  ग्रामीण
 जनता  को  तबाकू  के  प्रयोग  से  बच।ने  के  लिए  बच्चीं  और  युवकों  की
 शिक्षा  पर  अधिक  जोर  स्कूल  के  शिक्षण  प्रशिक्षण

 सामुदाधिक  चिकित्सा  तथा  प्रोढ़  शिक्षा  के  पाठ्यक्रमों  में  तबाकू  के  बुरे  प्रभावों
 की  जानकारी  को  शामिल  स्वास्थ्य  शिक्षा  तथा  अन्य  सहयोगी  उपायों
 जैसे  खेलों  तथा  अंन्य  सांस्कृतिक  घटनाओं  का  तंबाकू  उद्योग  द्वारा  प्रायोजित
 करने  पर  पाबंदी  के  माध्यंम  से  तंबाकू  विज्ञापन  तथा  इसकी  बिक्री  के  विकास
 का  विरोध  करना  जब  तक  इन  पर  कानूनी  रूप  से  प्रतिबंध  नहीं  लगाया

 तंकाक-रोधी  सिक्‍की  तथा  ढाक  टिकटों  को  जारी  वाद-विवाद
 प्रतियोगिताए  भजायोजितत  करके  तबीक्‌  रोधी  कार्यकलापो  के  लिए  अवाड़

 बच्चों  में  स्वल्थ  आदतों  को  पैदा  करन  के  लिए  उत्तरदायी  पितुत्व  को
 बढ़ावा  तंबाकू-रोधो  दिवस  जिसके  लिए  11  अक्तूबर  को  सुझाव  दिया
 गया  की  घोषणा  करना  ।

 7.  गेर-सरकारी  विशेष  तौर  से  वे  जो  युवकों  तथा  स्त्रियों  के  लिए
 कार्य  कर  रही  को  तंबाक्‌  नियन्त्रण  कार्यक्रम  विशेष  तौर  से  स्वास्थ्य  शिक्षा
 तथा  तंबाकू  नियन्त्रण  अधिनियम  के  लागू  करन  में  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभानों

 तक्ककू  नियन्त्रण  कार्यक्रमों  में  उनकी  सक्तिय  भागीदारी  के  लिए  कदम  उठाए
 जाने  चाहिए  :

 तंबाकू  संरक्षण  के  लिए  का  कर  रहे  या  कार्य  करमे  के  इच्छुक  गर-सरकारी
 संगठनों  की  निर्देशिका  स्ंयार

 राष्ट्र  से जिले  के  स्तर  तक  को  तंबाकू  नियन्त्रण  सर्मितियों  में  गैर-सरकारी
 संगठनों  का

 तबाकू  नियन्त्रण  का्यंकलापों  के  लिए  गेर  सरकारी  संगठनों  को  धन  देने  की
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 प्रामीण  स्तर  पर  तंबाकू  नियन्त्रण  कार्यकलापों  में  गैर-४रकारी  संगठनों
 महिला  मंडलों  और  युवा  का  बुनियादी  स्तर  पर

 गेर-सरकारो  संगठनों  का  आपस  में  समन्वय  समूह  त॑यार  करना  और  विभिम्न
 स्तरों  पर  तबाकू  नियन्त्रण  समितियों  के  साथ  पारस्पाक  क्रियाकलाप  ।

 यद्यपि  तंबाकू  नियन्त्रण  कार्यकलापों  को  शुरू  करने  के  लिए  और  अनुसंधान  करने
 की  कोई  आावश्य+ता  नहीं  तथापि  ऐसे  कार्यकलापों  को  सुदुढ़  करने  के  लिए  और

 अनुसंधान  और  अध्ययन  को  आवश्यकता  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद
 को  इस  कायं  में  प्रस्तावित  एन०  टी०  सी०  सी०  के  साथ  सहयोग  करना  चाहिए  ।

 अनुसंधान  निष्कर्षों  का  मुख्य  उपयोग  यह  है  कि  राजनंतिक  नेताओं  ओर  अन्य  नीति
 स्वास्थ्य  शिक्षा  कामिको  और  जन  समूह  को  वैंज्ञानिक  रूप  से  वंध

 सूचना  दी  निम्नलिखित  अनुसंधान  प्राथमिकताओं  को  सिफारिश  की  जाती

 है  :-

 या  स्वास्थ्यਂ  पर  सर्वोत्कृष्ट  दस्तावेज  तैयार

 (a)  सभी  तंबाकू  नियन्त्रण  का्यकलापों  का

 डाक्टरल  ओर  पोस्ट  डाक्टरल  अनुसन्धान  के  लिए  अनुसंधान
 विश्वविद्यालय  कृषि  अथंशास्त्र

 और  लोक  प्रशासन  कालेजों  द्वारा  प्रयोग  के  लिए  अनुसन्धान  प्राथमिकताओं
 के  विषय  बैंक  का

 गैर-सरकारी  महिला  कल्याण  धामिक  संगठनों  इत्यादि
 द्वारा  स्वास्थ्य  शिक्षा  के  क्षेत्र  मे

 :
 (४)  तंबाकू  की  आदत  को  शुरू  करने  ओर  छोड़ने  के  व्यवहार  पक्षों  पर  ओर

 ध्यान  इत्यादि  जंसी  स्वास्थ्यवधंक  जीवन  शैली  को  प्रभावकारिता  पर

 (a)  क्रजि  विश्वविद्यालय  द्वारा  तंबाकू  और  तेंदू  की  पत्तियों  के  लिए  स्थान-विशिष्ट

 बेकल्पिक  फसलों  पर
 ह

 तंबाकू  उद्योग  में  लगे  कामिकों  के  लिए  वेकल्पिक  रोजगार  अवसरों  का

 मूल्यांकन  करने  और  पता  लगाने  के  लिए  बढ़  रही  जन-शक्ति  की
 शयकताओं  पर  सर्वेक्षण  ओर

 तंबाकू  और  तंबाकू  उत्पाद  के  लिए  मांग  को  निर्धारित  और  नियन्त्रित  करने

 बाले  कारकों  पर

 तंबाकू  उपभोग  पर  सरकारी  नोतियों  के  भ्रभाव  का

 तंबाकू  के  प्रयोग  की  प्रवृत्ति  को  निर्धारित  करने  के  लिए  आधारभूत  और
 आवधिक
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 तंबाकू  से  सम्बन्धित  रोगों  की  रुग्णता  और  मृत्यु-दर  वी  झात्रा  का  पता
 लगाने  के  लिए

 (5)  अंजाने  धूम्रपान  के  बारे  में  भारतीय  चिकित्सा  अनुसन्धान  परिषद  द्वारा
 नियन्त्रण  विषय

 प्रजननशीलता  पर  तंबाक्‌  के  प्रभाव  का

 होमियोपैथिक  और  चिकित्सा  की  अन्य  पद्धतियों  में  सुझाई  गई
 ओऔषधों  के  वेज्ञानिक  अध्ययन  द्वारा  तंबाक्‌  की  लत  को  छोड़ने  के  लिए  भेषज

 संहिता  और  गैर  भेषज  संहिता  दृष्टिकोण  पर  अनुसन्धान  ।

 9.  इस  सम्मेलन  की  मिफारिशों  के  आधार  पर  चरणबद्ध  रूप  से  कार्यान्वयन  के  लिए
 एक  राष्ट्रीय  तंबाकू  नियन्त्रण  कार्य  योजना  तैयार  की  इसी  राज्य  और
 जिला  स्तरों  पर  तम्बाक्‌  नियन्त्रण  कार्यकलाप  योजनाएं  तैयार  की  इन
 योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कुछ  प्रशासनिक  उपायों  की  आवश्यकता

 राज्य  और  जिला  स्तर  पर  तम्बाक्‌  नियन्त्रण  समितियां  गठित  करना
 जिसमें  सरकारो  ओर  गेर-सरकारी  संगठनों  के  प्रतिनिधि  शामिल  योजना  आयोग
 और  सम्बन्धित  मन्त्रालयों  के  मध्य  राष्ट्रीय  ओर  राज्य  स्तरों  पर  सम्बन्धित

 मन्त्रालयों  और  विभागों  में  तम्बाकू  नियन्त्रण  सेल  गठित  गैर  सरकारी
 संगठनों  और  सरकारी  कार्यालयों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  कार्यकलापों  के  ब्योरों  सहित
 जिला  योजना  तैयार  करने  के  लिए  जिलाघीश  की  भ्रध्यक्षता  में  जिला  स्तरीय
 समिति  गठित  की  जाए  और  उसमें  जननेताओं  का  सहयोग  प्राप्त  किया  जाए  ।

 10.  तम्बाकू  पर  सरकारी  नीति  का  एक  दस्तावेज  तैयार  किया  जाए  और  उसे  संसद  के

 सम्मुख  प्रस्तुत  किया  जाए  ।

 :  तम्ञाक्‌  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  ने  लोगों  को  जानकारी  देने  से  सम्बन्धित
 सिफारिशों  को  छोड़कर  अन्य  सिफारिशों  के  विरुद्ध  अपनी  असहमति  व्यक्त  की  है  ।  अन्य  प्रतिभोगियों
 ने  मांग  की  है  कि  सम्मेलन  की  सिफारिषों  को  राष्ट्रीय  तम्बाकू  नियन्त्रण  कार्य  योजना  का  आधार
 बनाया  जाना  चाहिए  और  इस  योजना  को  में  लागू  किया  जाना  चाहिए  तथा  तम्बाक्‌  उद्योग
 को  किन्‍हीं  अन्य  उद्योगों  में  लगाना  चाहिए  ।  तम्बाक्‌  के  खतरों  से  समाज  को  मुक्त  कराने  में  सक्रिय
 रूप  से  सहायता  करनी  चाहिए  ।)

 ः

 सूरत  ओर  बड़ोदरा  स्टेदानों  का  आधुनिकोकरण

 860.  श्री  काशो  राम  राणा  :  क्या  रेल  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रुजरात  में  सूरत  बड़ोदरा  स्टेशनों  पर  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी
 राशि  व्यय  की  गई  है  तथा  चालू  वाधिक  योजना  में  कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया  गया
 भर

 इन  स्टेशनों  क ेविकास  और  आधुनिकीकरण  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  जाने  का
 विचार  है  ?
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 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एम०  :  बक्लेदस  और  सूरत  स्टेशनों
 पर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हुआ  ख्ं  ओर  1991-92  के  लिए  किया  गया  आवंटन  इस  प्रकार

 है  :-:

 स्टेशन  पिछले  तीन  वर्षों  199  1-92  के

 के  दौरान  हुआ  लिए  आवंटन
 खज्ें  लाख

 रुपयों

 बड़ोदरा  45.90  35  82

 सूरत  45.59  31.53

 बड़ोदरा  और  सूरत  स्टेशनों  के  विकास  और  आधुमिकीक  के  लिए
 140.71  लाख  और  117.74  लाख  छपये  की  लागत  के  विभिन्‍न  निर्माण  कार्म  छृथ  में  हैं  |

 स्टेशनों  पर  स्टालों  को  नीलामो

 861.  श्री  काज्षी  राम  राणा  :  क्‍या  रेख  संज्ी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  स्टेशनों  पर  स्टालों  की  नीलामी  होती

 यदि  तो  स्टेशनों  पर  स्टाल  आवंटित  करने  हेतु  क्या  मानदंड  जाते
 मौर

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रेल  विभाग  को  इससे  कितनी  राधि  प्राप्त  हुई  ?

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  एम०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गणलरात  में  बन  संरक्षण  1980  का  उल्लंघन

 862.  थी  काशी  राम  राणा  :  क्या  पर्षवरण  ओर  बन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 गुजरात  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वन  संरक्षण  1980  के  अंतर्गत  बन
 कटाई  के  कितने  मामलों  का  पता  लगा  और

 ड्स  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है
 ?

 पर्यावरण  ओर  वन  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  कमल  और  (a)  सूचमा
 एकत्रित  की  जा  रही  है  ओर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी
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 केरल  के  त्रियूर  जिले  में  पर्यटन  केन्द्र

 ]

 863.  श्री  यो०  एस०  विजयराघवन  :  क्या  नागर  विभानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  केरद्र  सरकार  को  केरल  विक्रास  पर्यटन  तिगम  से  त्रिचूर  जिले  में  वेक्षाचल

 जनप्रवाह  स्थित  परयंटन  केन्द्रों  के  विकाम  हेतु  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संब्ंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्रो  साधव  राव  :  नहीं  ।

 (a)  और  प्रश्न  नहीं

 श्रिच्र  स्टेशन  पर  कम्प्यूटरोकृत  आरक्षण

 864.  भ्री  बो०  एस०  विजयराघबन  :  क्या  रेल  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  त्रिचूर  स्टेशन  पर  कम्प्यूटरीकृत  आरक्षण  सुविधा  प्रदान  करने  का  कोई
 प्रस्ताव

 यदि  तो  कब  और

 केरल  में  कम्प्यूटरीकृत  आरक्षण  केन्द्रों  की  अद्यतन  संख्या  कितनी  है  7

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इस  समय  केवल  तिरुवनन्तपुरम  स्टेशन  पर  कंप्यूटर  द्वारा  आरक्षण  की  सुविधा
 उपलब्ध

 कोजीकोड  में  कारपोरेशन  स्टेडियम  का  विकास

 865.  श्री  वो०  एस०  बिजयराघवन  :  क्या  सानव  संसाधत  विकास  सझंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  केरल  में  कोजीकोड  में  कारपोरेशन  स्टेडियम  का  निर्माण  कार्य

 पूरा  करने  और  उसके  विकास  के  लिए  केरल  सरकार  से  कोई  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  विचार

 सानव  संसाधन  विकास  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  काये  ओर  खेल-कूद  विभाग  तथा

 सहिला  ओर  बाल  विकास  ममतत  :  हां  ।
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 और  इनडोर  तथा  आउटडोर  स्टेडियमं  के  निर्माण  से  संबंधित  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
 केन्द्रीय  सदायता  के  रूप  में  प्रत्येक  के  लिए  5.00  लाख  रुपये  की  धनराशि  स्वीकृत  की  गई
 इनडोर  स्टेडियम  के  लिए  मम्पूर्ण  धनराशि  पहले  ही  जारी  कर  दो  गई  आउटडोर  स्टेडियम

 के  लिए  2.50  लाब  हाये  की  प्रथम  फिएत  जारी  कर  दी  गई  द्वितीय  तथा  अन्तिम
 प्रथम  किश्त  से  संबंधित  उप्ोगिता  प्रमाण-पत्र  और  प्रगति  रिपोर्ट  केरल  सरकार  से  प्राप्त  होने
 जारी  की  जायेगी  ।

 हिसा चल  प्रदेश  को  विसोध  सहायता
 866.  प्रो०  प्रेम  घूमल  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  आयुर्वेदिक  कालेजਂ  पपरोला  तथा
 जोगिन्दर  नगर  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ओर  प्रस्तावित  सहायता  कितनी  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  तारादेवो
 :  हां  ५

 सूचना  संलरन  विवरण  में  दी  मई
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 बनों  को  अनाधिकृत  रूप  से  काटना

 867.  भरी  राजवीर  लिह  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  वात  की  जानकारो  है  कि  वृक्षों  को  अनाधिकृत  रूप  से  काटा
 जा  हा

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  ऐसे  मामलों  में  दण्ड  देने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई

 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  वुक्षों  को  अबेघ  रूप  से  काटते  हुए  कितने  लोगों  को  पकड़ा
 गया  तथा  उनके  विरुद्ध  क्या  कारंवाई  की  और

 इस  समय  देश  में  सामाजिक  वानिको  के  अंतगंत  कुल  कितना  क्षेत्र  है  तथा  देश  में
 सामाजिक  वानिकी  के  विकास  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रोी  कमल  :  हां  ।

 ओर  अवध  रूप  से  पेड़ों  को  काटना  भारतीय  वन  1927  के  तहत
 दण्डनप  है  और  राज्य  सरकारें  अपराधियों  के खिलाफ  इस  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार

 कारंवाई  करती  रहो  हैं  ।

 वर्ष  1980  से  1991  तक  साम/जिक  वानिकी  सहित  वनरोपण/पौघरोपण
 विधियों  के  तहत  कुल  148.90  लाख  हंक्टेयर  क्षेत्र  कवर  किया  गया  ।

 सामाजिक  वानिको  के  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  कदम  उठाए  जाने  का
 प्रस्ताव  है  :--

 (1)  वर्ष  1991-92  के  दौरान  वनरोपण  करके  10.5  लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  पर  वन
 लगाए  जाएगे  ।

 (2)  व  1991-92  में  कृषि  वानिको  कायंक्रम  के  तहत  1500  मिलियन  पौध  वितरित
 किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 (3)  आठवीं  योजना  के  दौरान  वनरोपण  गतिविधियों  का  विस्तार  किये  जाने  का  प्रस्ताव
 है  ।

 2000  ई०  तक  सबके  लिए  स्वास्थ्य  के  लक्ष्य  को  प्राप्ति  के  लिए  उठाए  गए  कदम

 868.  डा०  बिश्वनाथस  कंतिथी  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  2000  ई०  तक  सबके  लिए  स्वास्थ्य  प्राप्ति  का  लक्ष्य  निर्धारित  समय-सारिणी
 के  अनुसार  प्रगति  पर
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 (a)  यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्‍या  देश  में  खण्ड-वार  सभी  व्यक्तियों  और  परिवारों  का  पता  लगाने  और  इसके

 लिए  बेहतर  पहचार-पत्र  जारी  करने  एवं  अनुवर्ती  कायंवाही  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  डो०  क्रे०  तारादेबो
 से  सन्‌  2000  ईसवी  तक  सबके  लिए  स्वास्थ्य  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के

 विभिन्‍न  कायंक्रम  मोटे  तोर  पर  अच्छी  तरह  चल  रहे  इस  बारे  में  पहचान  पत्र  जारी  करने  का
 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 कानपुर  में  चमड़ा  एककों  द्वारा  प्रदूषण

 869.  श्रो  मोहन  सिह  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  यह  बताने  को  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1991  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  निर्देश  दिया  था  कि  उत्तर  प्रदेश
 में  कानपुर  की  जो  चमड़ा  एककें  अपने  अपशिष्ट  पदार्थों  के  द्वारा  गंगा  नदी  को  प्रदूषित  कर  रही  हैं
 उन्हें  बंद  कर  दिया  जाए  अथवा  उन  एककों  को  ट्रीटमेट  प्लांट  लगाने  और

 (q@)  यदि  तो  सरकार  ने  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  हैँ  ताकि  कानपुर  में  गंगा  के

 प्रदूषण  को  रोका  जा  सके  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  ओर  उच्चतम
 न्यायालय  द्वारा  एम०  सी०  मेहरा  बनाम  भारत  सरकार  और  अन्य  के  मामले  में  समय-समय  पर
 जारी  किए  गए  निर्देशों  के  समादेश-याचिका  ४०  3727/85  में  कानपुर  में  उन
 चमंशोधन  शालाओं  में  प्राथामक  बहिशल्लाव  उपचार  संयंत्र  स्थापित  करने  के  निर्देश  दिए  गए
 जिनमें  बहि:स्नाव  उपचार  संयंत्र  स्थापित  नहीं  किए  गए  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए
 दिनांक  3-9-91  के  निर्देश  में  यह  पाया  गया  है  कि  उस  समय  तक  49  चमंशोधनशालाओं  में
 मिक  उपचार  सयंत्र  नहों  स्थापित  किए  गए  जिलाधिकारी  और  उत्तर  प्रदेश  प्रदूषण  नियंत्रण
 बोर्ड  से  इन  चमंशोधनशालाओं  को  बन्द  करने  के  लिए  कदम  उठाने  ओर  उन्हें  किसी  भी  प्रकार  के
 चमंशोधन  कार्य  आरम्भ  करने  की  अनुमति  प्रदान  न  करने  को  कहा  गया  था  जब  तक  कि  वे
 मिक  उपचार  संयंत्र  स्थापित  न  कर  इसके  परिणामस्वरूप  इन  सभी  चमंशोधनशालाओं  को
 किसी  भी  प्रकार  का  चमंशोधन  कार्य  आरम्भ  करने  को  अनुमति  नहीं  प्रदान  की  इसके  बाद

 उपर्युक्त  49  चमंशोधनशालाओं  में  से  16  चमंशोधनशालाओं  ने  प्राथमिक  उपचार  संयंत्र  स्थापित
 कर  लिये  और  उनको  चमंशोधन  कार्य  शुरू  करने  की  अनुमति  दे  दी  गई  है  ।

 रलवे  में  नये  जोन  और  डिवोअन

 871.  थ्री  मोहन  सिह  :

 प्रो०  उम्मारेडिड  वेंकटेस्थरलु  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्‍या  उनका  मंत्रालय  कुछ  और  जोन  और  डिबोजन  बनाने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार

 कर  रहा

 बदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  पर  इन  डिवोजनों  और  जोनों  की
 स्थापना  की  जा  रही

 नये  डिवीजनों  और  जोनों  की  स्थापना  किए  जाने  के  क्या  कारण  और

 नये  डिजोजनों  और  जोनों  को  स्थापना  करने  एवं  मुख्यालयों  का  चयन  करने  हेतु  क्‍या
 मानदंड  रखे  गए  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एम०  :  मंत्रालय  कुछ  जोनों  का

 सुजन  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रहा  मंडलों  का  नहीं  ।

 किसी  नये  जोन  को  स्थापना  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  नहों  लिया  गया  है  ।

 और  रेल  सुधार  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  मौजूदा  जोनों  के  कार्य-भार  को
 हबान  में  रखते  हुए  नये  जोनों  की  स्थापना  करने  का  सुझाव  दिया

 केम्द्रीय  विद्यालयों  के  शिक्षकों  को  मांग

 872.  भी  मोहन  सिह  :
 थरो  संतोष  कुमार  गंगबार  :  ह

 क्या  सानव  खंसाक्षन  विकास  झत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  31  1991  के  हिन्दू  में
 फार  स्टेप्स  टू  रिजोल्व  श्राब्लम्स  आफ  केन्द्रीय  विद्वालयास  टीच्षसਂ  शीष॑क  से  प्रकाशित  समाचार
 की  ओर  गया

 यदि  तो  तत्ख॑बंधी  तथ्य  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  संत्री  अर्जुन  :  से  (7)  अखिल  भारतीय  केन्द्रोय
 विद्यालय  शिक्षक  संघ  ने  भिन्‍न-भिन्‍न  समय  पर  सन्दर्भाधीन  प्रेस  विज्ञप्ति  में  यथा  सन्दर्भित  मांगों
 सहित  अनेक  मांगें  प्रस्तुत  की  हैं  ।

 संघ  के  प्रतिनिधियों  ने मानव  संसाधन  विक्रास  मन्‍्त्री  से  17-11-91  को  भेंट  की  थी  ।
 सरकार  हमेशा  ही  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  के  कमंचारियों  के  संघों  क ेसाथ  उनकी  उचित  मांगों
 की  जांच  करने  के  लिए  इन  मामलों  पर  चर्चा  करने  की  इच्छुक  है  ताकि  उपयुक्त  समाधान  किए
 जा  सकें  ।
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 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजनः  को  दवाओं  को  युगबता

 873.  क्रो  सदन  लाल  छुराता  :

 क्री  आनन्द-रत्न  सोर्य  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  डिस्पेंसरियों/अस्पतालों  को  मप्लाई  की  जा

 रही  दवाओं  की  गुणवत्ता  की  जांच  करने  के  लिए  सरकार  मेडिकल  स्टोर  डिपुओं  से  नमूने  एकत्रित्र
 करने  हेतु  औषध  नियंत्रक  से  कहा  गया

 यदि  तो  वर्ष  1989-90,  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  दवाओं  के
 परीक्षण  के  परिणामों  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  डिस्पेंसरियों  और  अस्पतालों  में  प्रायः

 दवाएं  उपलब्ध  नहीं  होती

 यदि  तो  डिस्पेंसरियों  में  दवाओं  का  पर्याप्त  भंडार  रखने  के  लिए
 उठाये  गये  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 (&)  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  डिस्पेंसरियों/अस्पतालों  में  सफाई  का  स्तर
 ठीक  नहीं  और

 यदि  तो  अस्पतालों  और  डिस्पेंसरियों  को  हर  दृष्टि  से  साफ-सुधरा  रखने  के  लिए
 उठाए  गए  कदमों  अथवा  उठाए  जाने  वाले  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेवी
 :  और  ओऔषध  नियंत्रक  ने  1991  में  सरकारी  चिकित्सा

 भण्डार  डिपुओं/केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  ओबषधानयों/भस्पतालों  से  नमूने  उठाने  के  लिए
 गाजियाबाद  तथा  बम्बई  में  अपने  जोनल  अधिकारियों  से  अनुरोध  किया  है  ।

 राल  नमूने  इसे  पहले  भी  उठाए  जा  रहे  थे  ।

 1989-90,  89-90,  1990-91  और  1991-92  के  दौरान  अब  तक  जाँबचे  गए  114  नमूनों  में  से
 97  नमूने  मानक  स्तर  के  पाए  गए  हैं  तथा  ।7  नमूने  मानक  गुणवत्ता  बाले  नहीं  पाए  गए  ।

 से  केन्द्रीय  सर+तर  स्वास्थ्य  योजना  भौष्धालबों/अस्पतालों  में  ओऔषद्यों  की
 लब्धता  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कुछ  कदम  उठाए  गए  इसमें  डिस्पेंजडरिकों  को  जोनल
 आधार  पर  वे  भोवधें  सप्लाई  करते  के  लिए  जो  स्टॉक  में  नहीं  प्राइबेट  केमिस्टों  को  प्राधिकृत
 करना  तथा  ब्रीद  प्रक्रिया  को  सरल  बनाता  छातिल  है  ।

 स्वच्छता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  ओषध्नालयों  में  पर्याप्त  स्टाफ  दिया  गया  है  ।

 केखोय  सरकार  स्वास्थ्य  बोजमा  के  लामायों

 874.  श्री  मबत  लाल  छुराता  :  क्‍या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  औषधालयों  ओर  अस्पतालों  में  केस्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभाधियों
 को  पर्याप्त  और  त्वरित  चिकित्सा  की  सुविधा  विशेषज्ञ  चिकित्सकों  के  माध्यम  से  मिल  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  चिकित्सक/कम्पान्डर  आदि  अपना  काय  समयानुसार  करते

 क्‍या  औषधालयों  के  खुलने/बन्द  होने  के  समयों  की  अचानक  जांच  की  जाती
 और

 दिल्ली  में  जनकपुरी  और  राजोरी  गार्डन  के  निवासियों  को  केन्द्रीय
 सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  पोलिक्लिनिक  सुविधा  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्‍या  कार्यवाही  करने  का
 विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्रो  डो०  के०  तारादेबो
 :  हां  ।

 ऊपर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  नहों  उठता  ।

 हां  ।

 हां  ।

 जनकपुरी  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  रूप  में  पालिक्लिनिक  ने  कार्य  करना
 आरम्भ  कर  दिया  इस  समय  आर०  के०  पुरम  तथा  राजौरी  गाडंन  में  नया  पॉलीक्लिनिक
 आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम

 875.  भरी  जाज  फर्नांडोज  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  एक  अधिक  उन्मुख  बहु-उद्देशीय  परिवार  नियोजन  कायेंक्रमਂ
 तैयार  कर  रहो  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कण  है  और  या  वृद्धि  को  नियन्त्रित  करने  के

 लिए  क्या  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेबो
 :  और  पिछले  कुछ  महीनों  में  परिवार  कल्याण  विभाग  ने  राज्य  सरकारों/संघ

 राज्य  क्षेत्रों  के  परामर्श  से  देश  में  जनसंख्या  नियन्त्रण  प्रयासों  की  विस्तृत  समीक्षा  की  है  जिससे  कि
 नवीन  कार्यनीतियां  तैयार  की  जा  सकें  और  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  पर  नये  सिरे  से  बल  दिया
 जा  सके  तथा  इसे  गतिशीलता  प्रदान  की  जा  सके  ।  इन  प्रयासों  के  परिणामस्वरूप  देश  में  जनसंख्या
 निमन्त्रण  प्रयासों  में  फिर  से  तेजी  लाने  के  लिए  कार्य  योजना  का  एक  प्रारूप  तैयार  किया  गया
 इस  कार्य  योजना  प्रारूप  में  निम्नलिखित  मुख्य  बातें  शामिल  समाज  के  सभी  वर्गों  द्वारा
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 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  समर्थन  तथा  इसमें  उनकी  स्वेच्छिक  भागीदारी  के  लिए  राष्ट्रीय
 मति  तैयार  (2)  परिवार  कल्याण  सेवाओं  की  गुणवत्ता  में  सुधार  तथा  इन्हें  क्षेत्र  सुलभ
 कराता  ।  (3)  कायंक्रम  में  बुरी  तरह  से  पिछड़  रहे  90  जिलों  पर  1981  की  जनगणना  के

 अनुसार  जन्म-दर  39  प्रति  हजार  तथा  इससे  ऊपर  पर  विज्ञेष  ध्यान  देना  ।  (4)  छोटे  परिवार
 के  आदर्श  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  प्रोत्माहनों/हतोत्साहनों  का  एक  नेंया  पैकेज  तँथार  करना  ।
 (5)  जन्म  में  अन्तर  रखने  के  तरीकों  को  जोरदार  ढंग  से  बढ़ावा  देकर  युवा  आयु  के  दम्पतियों  की
 कवरेज  बढ़ाता  ।  (6)  नये  गर्भनिरोधकों  को  आरम्भ  करता  तथा  गंभेनिरोधकों  फी  गणवत्ता  में

 सुधार  (7)  शहरी  विशेष  रूप  मे  झग्गी-छोंपड़ी  क्षेत्रों  में  परिवार  कल्याण  योजनाओं  को

 सुदृढ़  करता  ।  (8)  चिकरित्सा/परा-चिकित्पवा  कार्मिकों  के  प्रशिक्षण  काय॑  को  फिर  से  तेज  करना
 जिममें  प्रेरणात्मक  और  परामर्णी  पहलुओं  पर  बल  दिया  (9)  व्यापक  रोग-अतिरक्षण
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  हुए  अच्छे  कार्य  को  बनाए  रखना  और  मात  एवं  शिशु  स्थास्थ्य  परिचर्या  के
 लिए  अन्य  उपायों  को  सुदृढ़  करता  ।  (10)  जीवन  से  सम्बन्धित  विषयों  की  गृणवत्ता  पर  बल  देने
 तथा  पारस्परिक  सम्  के  के  लिए  शिक्षा  और  संचार  का  पुनरध्तिविन्यास  ।  (11)  कार्यत्रम  में

 सक्तिए  सामुदाधिक  सहभागिता  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  स्वेच्छिक  और  गैर-सरकारी  संगठनों  को
 अधिकाधिक  रूप  से  शामिल  करना  ।  (12)  राज्यॉ/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  कार्यान्वयन  तंत्र  को  मजबूत

 और  (13)  राज्य  और  जिला  स्तरों  आदि  पर  उच्च  स्तरीय  अन्तर-क्षेत्रीय  समन्वय

 तंत्र  तैयार  करना  ।  काय्य  योजना  के  इस  प्रारूप  को  अब  राज्यों/संध  राज्य  झ्लत्रों  फो  भेजा  गया  है
 जिससे  कि  उन्हें  इसमें  दी  गई  बातों  की  और  जांच  करने  का  अवसर  मिल  सके  और  अपनी  विशिष्ट

 जरूरतों  के  अनुसार  वे  इसमें  सुधार  लाने  के  लिए  सुझाव  दे  सके  ।  राज्यों/संघ  राज्यों  के  स्वास्थ्य

 मन्त्रियों  क ेसाथ  एक  उच्च-स्तरीय  बैठक  के  बाद  अगले  2-3  महीनों  में  इस  कार्य  योजना  को  अंतिम

 रूप  दिए  जाने  का  प्रस्ताव  आशा  है  एि  इस  तरह  त॑यार  की  गई  कार्य  योजना  अंधिक

 यथाथथंवादी  और  परिणामोन्मुत्री  होगी  और  इसका  देश  की  जनसंस्या  समस्या  पर

 तीय  प्रभाव

 डाक्टरों  का  विदेश  पलायन

 876.  भरी  मुददास  कमाल  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंदो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  ढाकटरों  के  विदेश  पलायन  में  वृद्धि  हो  रही  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कोन-से  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परियार  कश्याण  सस्जालय  में  रक्दा  सनन्‍्त्री  डो०  कै०  तारादेवो

 :  और  ऐसी  कोई  समस्या  नहीं  फिर  भी  विदेशों  को  हो  रहे  चिकित्सा

 कामिक  शक्ति  के  माइग्रेशन  को  हतोत्साहित  करने  हेतु  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 (1)  उच्च  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  लेने  हेतु  विदेशों  म  जा  रहे  चिकित्सा  स्नात  को  पर

 बन्ध  लगाए  गए  हैं  जिनके  लिए  ऐसी  प्रशिक्षण  सुविधाएं  देश  में  ही  मौजूद  हैं  ।

 (2)  कुछ  विरल  विशिष्टताओं  के  डाक्टरों  को  विदेशों  में  रोजगार  के  लिए  प्रायोजित

 नहीं  किया  जाता  है  ।
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 (3)  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  दोनों  के  डाक्टरों  बी  सेवः  शर्तों  में  समय-समय  पर

 सुधार  किए  जाते  हैं  ।

 शोध  छात्रों  को  परेशान  किया  जाना

 877.  श्रो  भोगेस्द्र  झा  :  :  क्‍या  सानव  संसाधन  विकाप्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पंजाब  और  दिल्‍ली  विश्वविद्यालयों  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  महिला/पुरुष
 छात्रों  द्वारा  भात्महत्या  किए  जाने  के  कितने  मामले  हुए

 इन  आत्महत्याओं  के  कारणों  का  पता  लगाने  हेतु  की  गई  कार्यवाही  का  क्‍या
 तथा  इस  संबंध  में  किस-किस  को  जिम्मेदार  ठहराया  गया

 1977-83  और  1984-91  के  दौरान  यू०  जी०  जे०  आर०  एफ०  फेलोशिप
 के  लिए  कितने  उम्मीदवार  सफल  हुए

 क्‍या  यू०  जी०  सी०-जे०  एम०  एफ०  फेलोशिप  के  स्तरों  में  कोई  परिवतंन  किए  गए
 भौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  अम्त्रों  अर्जुन  से  (8)  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पूर्षोत्तर  राज्यों  में  पयंटन  का  विकास

 878  श्रो  सनत  कुमार  मंडल  :  क्‍या  नागर  विमानन  और  फ्यंटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा ब  ८३
 करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  पयंटन  जोनों  के  विकास  की  किसी  योजना  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसकी  विस्तृत  रूप-रेखा  क्या

 कया  उनका  मंत्रालय  प्रस्तावित  पूर्वोत्तर  पयंटन  जोन  में  पश्चिम  बंगाल  में
 प्रोजेक्टਂ  और  प्राकृतिक  सौन्दर्य  के  लिए  प्रसिद्ध  क्षेत्र  को  भी  शामिल  करने  की
 ब्यवहायंता  पर  विचार  और

 यदि  तो  इसके  कया  कांरण  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  माधव  राव  :  नहीं  ।
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राज्य  सरकार  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गंर-सान्यताप्राप्स  सेडिकल  कालेज

 879.  थ्रो  सनत  कुमार  सण्डल  :  क्‍या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कष्याण  मंत्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  7  1991  के  एक्सप्रेसਂ  में  प्रकाशित

 अनरिकगनाइज्ड  मेडिकल  कालेजेज  प्रिपेयर  टू  स्पयू  ग्रेजुएट्सਂ  आन  सस्पेक्टिग  सोल्सਂ  शोधंक

 समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  सरकार  उस  पर  क्‍या  कदम  उठाने  का
 विचार  रखती  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालथ  में  राज्य  मंत्रों  डो०  के०  ताशादेवो
 :  हां  ।

 फिलहाल  नया  मेडिकल  कालेज  खोलने  के  लिए  भारतीय  चिकित्सा  परिषद  की

 पूर्वानुभति  लेने  की  आवश्यकता  न  हीं  होती  इसलिए  पिछले  पांच  वर्षों  के  दोरान  कुछेक  ऐसे
 मेडिकल  कालेज  थले  गए  जहां  उपयुक्त  सुविधाएं  उपलब्ध  नहों  इस  कमी  को  दूर  करने  के

 लिए  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद  1956  में  उपयुक्त  रूप  से  संशोधन  करने  का

 प्रस्ताव  है  ।

 सहार  हवाई  अडडे  पर  साडयूल  का  निर्माण

 880.  श्री  रास  नाईक  :  क्‍या  नागर  क्सानन  ओर  पर्यटन  मसन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मुम्बई  के  सहार  हवाई  अड्डे  पर  तीसरे  माड्यूल  के  निर्माण  का

 प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ
 यदि  तो  क्‍या  उपरोक्त  का  को  चालू  वर्ष  के  बजट  में  शामिल  किया

 भौर

 यदि  तो  इसक्रे  क्या  कारण

 नागर  विमानन  ओर  पर्यटन  सस्त्रो  माधव  राव  :  हां  ।

 नहीं  ।

 भारत  अंतर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  द्वारा  प्रस्तुत  संभाव्यता  रिपोर्ट  पर

 जनिक  निवेश  बोर्ड  बैठक  से  पूर्व  विचार-विमशं  किया  गया  विचार-विमर्श  के  भारत

 अंतर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्रशासनिक  अनुमोदन/व्यय  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए

 सरकार  को  प्रस्तुत  करने  हेतु  रिपोर्ट  में  संशोधन  कर  रहा  है  ।

 माल  यातायात  से  एअर  इंडिया  को  आय

 881.  क्री  विजय  नवल  पाटोल  :  क्‍या  नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  एअर  इंडिया  को  माल  यातायात  से  कुल  कितनी  आय  हुई

 कया  भारत  से  बाहर  माल  ले  जाने  से  माल  राजस्व  के  रूप  में  हुई  भाय  की  तुलना

 में  माल  यातायात  से  हुई  आय  कम  और
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 यदि  तो  माल  यातायात  से  राजस्व  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 नागर  विमानन  ओर  पयंटन  मंत्रो  साधव  र/व  :  पिछले  दो  वर्षों  के
 दौरान  एअर  इंडिया  द्वारा  कार्गो  यातायात  से  प्राप्त  आय  निम्न  प्रकार  थी  :

 वर्ष  अर्जेन

 1989-90  238.

 271.05

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 बोबीनगर-नडिक्‌ड  रेल  लाइन

 882.  श्री  धर्म  भिक्षस  :  क्‍या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 बीबीनगर-नडिकुड  रेल  लाइन  का  विस्तार  करने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  जा

 रहे  और

 उक्त  रेल  मार्ग  पर  विश्वामगृह  जैसी  यात्री  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने
 संबंधी  प्रस्तावों  का  ब्योरा  क्‍या

 रेल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एसਂ  :  बीबीनगर-नडिकुडे  खंड
 पर  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  अपेक्षित  सुविधाओं  की  पहचान  कर  ली  गई  है  तथा  इनसे  संबंधित  कार्य
 1992-93  में  शुरू  किया  जाएगा  बशरतें  संसाधन  उपलब्ध  हों  ।

 विश्राम  गृहों  आदि  जेसी  सुविधाओं  को  ब्यवस्था  करना  एक  सतत
 प्रकिया  है  और  जो  मानदंडों  के  अनुसार  की  जाती  हैं  ।  इस  संबंध  में  यातायात  की  आवश्यकताओं
 के  लिए  यथा-आवश्यक  निर्माण  अपेक्षित  होने  पर  शुरू  किए  जायेंगे  जो  धन  को  उपलब्धता
 तथा  विभिन्‍न  स्टेशनों  की  सापेक्ष  आवश्यकताओं  पर  निर्भर  करता  है  ।

 सागार्जुन  सागर  पर्यटन  केन्द्र

 883.  श्रौ  धर्म  भिक्षम  :  क्या  नागर  विमानन  और  पयंटन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  नागार्जुन  सागर  परयंटन  केन्द्र  को  राष्ट्रीय  विरासत  परियोजना  घोषित  करने  के

 संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  संबंध  के  केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 नगर  विसानन  ओर  पयंटन  मंत्रो  साधव  राव  :  और  हां  ।

 प्राचीन  संस्मारक  तथा  पुरातत्वीय  स्थल  ओर  अवशेष  1958  के  तहत  किसी

 स्थल  को  राष्ट्रीय  बिरासत  परियोजना  घोषित  करने  का  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।
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 विलली  नगर  निगम  के  अध्यापकों  को  भविष्य  निधि

 884.  श्री  धर्म  भिक्षम  :  क्या  सानव  संसाधन  विकास  झंत्रो  यह  बताने  को  क्ृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  दिल्‍ली  के  नगर  निगम  स्कूलों  में  अध्यापकों  तथा  कमंचारियों  की  भविष्य
 निधि  देयताओं  तथा  अन्य  देयों  के  अंतिम  निपटान  में  हो  रहे  अत्यधिक  विलम्ब  से  अवगत

 यदि  तो  देय  राशियों  के  अंतिम  निपटान  के  कितने  मामले  गत  ठीन  वर्षों  से
 लम्बित  हैं  और  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  संबंध  विशेष  रूप  से  नगर  निगम  प्राथमिक  विद्यालय  राउज  एवेन्यू  ओर  नगर
 निगम  प्राथमिक  विद्यालय  गुरु  राम  दास  लक्ष्मी  नगर  के  लम्बित  मामलों  के  निपटान  हुतु  क्या
 उपचारी  उपाए  किए  हैं  ?

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  से  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा

 प्रस्तुत  सूचना  के  अनुसार  सामान्य  भविष्य  निधि  पी०  खातों/देयों  तथा  भन्‍्य  देयों  का
 निपटारा  मुख्यालय  कार्या#य  में  होने  वालो  प्राप्तियो  क ेआधार  पर  किया  जाता  है  बशतें  कि  दावे
 सभी  तरह  से  पूर्ण  हों  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  पास  उपलब्ध  रिकाड़ों  के  अनुसार  मुख्यालय  कार्यालय
 में  सामान्य  भविष्य  निधि  खाते  का  कोई  मामला  लबित  नहो  दिल्ल  नगर  निगम  प्राथमिक  स्कूल
 राउज  एवेन्यू  से  संबंधित  एक  मामला  लम्बित  है  क्योकि  मृतक  के  कानूनी  नामिती  ने

 ताएं  पूरी  नहीं  की  हैं  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम  प्राथमिक  स्कूल  गुरु  रामदास  लक्ष्मी  नगर  से
 जी संबंधित  लम्बित  यदि  कोई  तो  उसके  संबंध  में  स्थिति  की  जांच-पड़ताल  की  जा  रही

 है  ।

 बिहार  में  वनों  का  राष्ट्रोयकरण

 ]

 885.  भ्रो  भवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :  क्‍या  पर्यावरण  भौर  थन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  संथाल  परगना  और  छोटा  नागपुर  के  बनों  को  भारक्षित  बन  घोषित

 कर  दिया  जिसके  फलस्वरूप  लाखों  आदिवासी  बेकार  ओर  बेरोजगार  हो  गए  और

 यदि  तो  उस  क्षेत्र  के  विस्थापित  क्षादिवासियों  के  पुनर्वास  के  लिए  सरकार  ने

 कौन  से  कदम  उठाए  हैं  ?

 पर्षावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  कम्तल  :  संधाल  परगना  और

 छोटा  नागपुर  के  वनों  को  कई  वर्ष  पृर्व  भारक्षित  बनों  के  रूप  में  घोषित  कर  दिया  गया  था  तथा

 इससे  लाखों  आदिवासी  बेराजगार  व  बेघर  नहीं  हुए

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिहार  के  आविवयसो  क्षेत्रों  में चिकित्सा  सुविधा

 886.  क्री  भुवनेश्बर  प्रसाद  मेहता  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने

 को  कुपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  बिहार  के  छोटा  नागपुर  और  संथाल  परगना  जिलों  में  प्रत्येक  वर्ष  अनेक

 वासी  चिकित्सा  सुविधाएं  न  मिलने  के  कारण  मृत्यु  के  शिकार  हो  जाते

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  इन  आदिवासिथों  को  चिकित्सा  सुविधा  उपलब्ध  कराने  हेतु  कोई
 योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  डो०  के०  तारादेबो
 :  ओर  बिहार  सरकार से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  किसी  भी  आदिवासी  व्यक्ति

 को  मृत्यु  चिकित्सा  सुविधाओं  की  कमी  के  कारण  नहीं  हुई  है  ।

 से  भारत  के  स्विधान  के  अन्तगंत  स्वास्थ्य  राज्य  का  विषय  राज्यों  के

 जनजातीय  क्षेत्रों  में चिकित्सा  और  स्वास्थ्य  परिचर्या  सुविधाएं  भौषधालथों  के  अलावा

 प्राथमिक  स्वास्थ्य  के  द्रों  तथा  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  ग्रामीण  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  भाधारधभूत
 ढांचे  के  जरिए  उपलब्ध  को  जाती  है  ।

 जनजातीय  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिए  उपकेन्द्र  और  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोलने  के  मानदंडों
 को  शिथिल  करके  सामान्‍य  ग्रामीण  क्षेत्रों  म  5,000  को  आबादो  के  लिए  एक  उप-केन्द्र  तथा
 30,000  की  आत्रादी  के  लिए  एक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  के  सामान्य  मानदंड  के  रथन  पर
 3,000  की  आबादी  के  लिए  एक  उप-केन्द्र  तथा  20,000  को  आबादी  के  लिए  ।  प्राथमिक
 स्वास्थ्य  केन्द्र  कर  दिया  गया  केन्द्र  सरकार  चिकिश्सा  सुविधाएं  प्रदान  करके  तथा  क्षयरोग

 कुष्ठ  दृष्टिही नता  मलेरिया  काला-आजार  नियन्त्रण  तथा
 रोग  प्रतिरक्षण  जैसे  केन्द्रीय  प्रायोजित  कार्यक्रम  चला  कर  राज्य  सरकार  के  प्रयासों  को  पूरक  बना

 रही  है  ।

 अरुणा चल  प्रदेश  में  संस्कृत  को  अनिवाय  बनाना

 887.  भरी  संयद  शाहब॒ददोन  :  कया  मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 )  क्या  अरुणाचल  प्रदेश  सरकार  ने  अपने  विद्यालयों  में  संस्कृत  को  अनिवाय  बनाने  का
 निर्णय  किया

 यदि  तो  इस  निर्णय  के  पीछे  ओऔचित्य  क्या

 क्‍या  इस  निर्णय  का  कोई  विरोध  हुआ  और  उसके  विरुद्ध  कोई  आन्दोलन  उठा

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  त्रिभाषा  फार्मूला  के  उचित  कार्यान्वयन  तथा  मातृभाषा  की

 अनुरक्षण  के  उद्देश्य  से  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करने  हेतु  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और
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 यदि  तो  इप्त  सम्ब घ  में  केसद्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  तरकार  वो  दी  गई  सलाह
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रो  अजुन  :  से  अपेक्षित  सूचना  राज्य
 सरकार  से  प्राप्त  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 वनों  को  कटाई

 888.  प्रो०  उम्मारेडिड  वेंकटेस्वरल  :
 थ्रो  रमेश  चेन्नित्तला  :

 क्या  पर्यावरण  शौर  बन  सन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1947  की  तुलना  में  वतंभान  वन  भृमि  क्षेत्र  कितना

 बनों  की  कटाई  की  वाधिक  दर  क्‍या  है  और  इसके  कारण  क्या

 किन-किन  राज्यों  में  वनों  की  कटाई  अध्यधिक  हुई  और

 वनों  की  कटाई  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  स्टेट  ऑफ  फारेस्ट
 1989  के  अनुसार  कुल  दर्ज  वन  क्षेत्र  75.18  मिलियन  हेक्टेयर  है  तथा  वन  सांडियकी

 पुस्तक  के  अनुसार  1946-47  मे  वन  क्षेत्र  34.76  मिलियन  हेक्टेयर

 ओर  स्टेट  भाफ  फारेस्ट  1989  के  अनुसार  वन  क्षेत्र  की  वाधिक  क्षति
 47,500  हेक्टेयर  जिस  राज्य  में  वनों  की  अधिकतम  कटाई  दर्शाई  गई  वह  उड़ीसा  है
 और  इस  वन  कटाई  मुख्य  कारण  झूम  कृषि  बताया  भया  है  ।

 इस  वन  क्टाई  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :

 (1)

 (5)

 (6)

 वन  अधितियम  बनाया  गया  है  ताकि  वनेतर  प्रयोजनों  के  लिए  वन  भूमि
 के  उपयोग  को  रोका  जा  सके  |  1988  के  एक  संशोधन  द्वारा  इस  अधिनियम  को
 भौर  कठोर  बनाया  गया  है  ।

 1988  को  राष्ट्रीय  वन  नीति  में  वनों  के  संरक्षण  पर  अधिक  जोर  दिया  गया  है  ।
 आग  और  अवेध  कब्जों  से  वनों  की  सुरक्षा  करने  के  लिए  इसमें  विशेष

 उपबन्ध  हैं  ।

 वनों  की  सुरक्षा  के  लिए  आधारभूत  ढांचे  के  विकास  के  लिए  राज्यों  को  सहायता
 देने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कोम  शुरू  की  गई  है  ।

 घरेलू  और  वाणिज्यिक  क्षेत्रों  में  इंधन  की  लकड़ी  के  बदले  ऊर्जा  के  वैकल्पिक  स्रोतों

 का  विकास  किया  जा  रहा  है  ।

 इतारती  लकड़ी  के  लिए  आयात  नीति  को  उदार  बनाया  गया

 लकड़ी  के  विकल्प  के  लिए  उद्योगों  को  वित्तोय  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं  ।
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 (7)  रेलवे  भवन  फर्नीचर  भादि  में  लकड़ी  के  वेकल्पिक  सामग्रियों
 का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  |

 (8)  झूम  कृषि  को  रोकने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 (9)  वनों  की  सुरक्षा  के  लिए  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश  सरकारों  को  समय-समय  पर
 दिशा-निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  ।  इनमें  कुछ  दिशा-निर्देश  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  प्राकृतिक  वनों  की  कटाई  न  करना  और  जहां  इस  प्रकार  की  कटाई  वनवधन
 कार्यों  के लिए  जरूरी  वहां  कटाई  पहाड़ियों  में  10  हेक्टेयर  और  मैदानों
 में  25  हेक्टेयर  से  अधिक  क्षेत्र  में  नहीं  की  जानी  चाहिए  |

 (2)  पहाड़ियों  और  पदव॑तीं  में  1000  मीटर  से  ऊपर  हरे  कक्‍्क्कों  की  कटाई  पर
 प्रतिबन्ध  लगाने  पर  विचार  करना  ।

 (3)  भौगोलिक  क्षेत्र  के  4  प्रतिशत  भाग  को  वन्यजीव  राष्ट्रीय
 उद्यानों  तथा  जीव  मंडल  रिजर्वों  भादि  जैसे  सुरक्षित  क्षेत्रों  के  रूप  में  अलग
 रखना  ।

 रेल  डिब्बों  का  निर्माण

 889.  को  अरविन्द  जत्िबेदो  :  क्‍या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आगामी  वर्षों  में  बहुत  अधिक  संख्या  में  रेल  डिब्बों  की  आवश्यकता

 यदि  तो  भविष्य  में  रेल  डिब्बों  की  मांग  को  पूरा  करते  के  लिए  बनाई  गई  विस्तृत
 योजना  का  ब्यौरा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  समय  प्रति  वर्ष  सरकार  कितने  रेल  डिब्बों  का  निर्माण  कर  रही  है  ?

 रल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एभ०  :  जी  हां  ।

 सवारी  डिब्बा  मद्रास  में  प्रति  वर्ष  सवारो  डिब्बों  कौ  उत्पादन  क्षमता
 1000  से  बढ़कर  1150  सवारी  डिब्बे  करने  का  कार्य  मंजूर  किया  गया  है  भर  प्रति  वर्ष
 1000  सवारी  डिब्बों का  निर्माण  करने  के  लिए  कपूरथलः  में  एंक  नया  यूनिट  स्थापित  किया
 गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  उत्पादन  सहित  रेलों  द्वारा  प्रति  वर्ष  लगभग  2200
 सवारी  डिब्बों  का  निमर्णि  किया  जा  रंहा  है  ।

 टिक्कू  समिति  को  को  लागू  करना

 890.  श्री  अटले  बिहारो  वार्जपेयों  :
 श्री  लालकृष्ण  आडवाणी  :
 भो  चन्श  पटेल  :

 क्या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार  कल्णाण  मसन्‍्तो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 216_



 $  1913  लिखित  उत्तर

 टिवकू  समिति  की  सिफारिशें  क्‍या  और

 )  उन  पर  सरकार  और  डाक्टरों  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डो०  के०  तारादेवी

 टिक्कू  समिति  की  सिफारिशों  को  दाने  वाला  एक  संलग्न  है  ।

 सरकार  ने  दिनांक  14-11-91  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या

 एच०  उपाबन्ध  के  तहत  टिक्‍्कू  समिति  की  सिफारिशों  पर  अपने  निर्णयों  की  घोषणा

 की  है  ।  टिक्कू  समिति  की  भिफारिशों  पर  डाक्टरों  की  मिली-जुली  प्रतिक्रिया

 1.  सामान्‍य  ड्यूटी  चिकित्सा  अधिकारी  उपसंवर्ग  के  अधिकारियों  को  10  वर्ष  की  सेवा
 कर  लेने  के  बाद  वरिष्ठता  एवं  योग्यता  के  आधार  पर  ऐसी  प्रोन्‍ततियों  को  रिक्तियों
 के  साथ  जोड़े  बिना  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारी के  ग्रेड  में  प्रोन्तत  कर  दिया  जाए  ।

 2.  सरकार  को  वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारियों  तथा  विशेषज्ञ  ग्रंड-॥  के  वेतनमानों  में
 समानता  लाने  पर  विचार  करना  चाहिए  ।

 3.  सामान्य  ड्यूटी  चिकित्सा  अधिकारी  उपसंवर्ग  के  अधिकारियों  को  रिक्तियों  के  साथ

 जोड़े  बिना  14  वर्ष  की  सेवा  पूरी  कर  लेने  के  पश्चात्‌  4500--5700  रुपये  के
 ग्रेड  में  प्रोन्‍्न्त  कर  दिया  ऐसी  प्रोन्नतियों  के  लिए  चयन  उसी  तरह  किया

 जाएगा  जैसा  क्रि  विशेषज्ञों  के  ग्रेडों  के लिए  संस्तुत  4500--5700  रुपये  के  ग्रेड  के

 लिए  किया  जाता

 4.  कुछ  समय  बाद  सामान्य  ड्यूटी  चिकित्सा  अधिकारी  उपसंवर्ग  में  पदों  तथा  अन्य
 उपसंवर्गों  के  पदों  के  बीच  का  अनुपात  |  :  1  तक  ले  आया

 5.  चिकित्सा  अधिकारियों  के  250  पदों  को  अषध्पापनेत्तर  उपसंवर्ग  के  विशेषज्ञ
 के  रूप  में  स्थानान्‍्तरित  कर  दिया  एक  बारगी  उपाय  के  रूप  में  इन  पदों  को
 सामान्य  ड्यूटी  तिकित्सा  अ्रधिकारी  उपसंवर्ग  में  स्नातकोत्तर  डिग्रो  तथा  डिप्लोमा  रखने
 वाले  पात्र  उम्मीदवारों  में  से  आन्तरिक  भर्ती  द्वारा  भर  लिया  जाए  !

 6.  भर्ती  नियमों  को  औपचारिक  रूप  में  संगोधित  हर  लेने  के  बाद  आन्तरिक  भर्ती  के
 लिए  अध्यापनेत्त  र  विशेषज्ञ  उपसंवर्ग  में  विशेषज्ञ  के  वरिष्ठ  वेतनमान  वाले  100
 पद  सृजित  किए  जाएं  ।

 7.  अध्यापनेत्तर  उपसंवर्ग  में  विशेषज्ञ  के  पद  पर  नियुक्ति  हो  जाने  पर  स्नातकोत्तर
 सामान्य  ड्यूटी  चिकित्सा  अधिकारियों  द्वारा  जितने  पद  रिक्त  किए  जाएं  उन्हें  भी
 सामान्य  भर्ती  के  लिए  अध्यापनेत्तर  विशेषज्ञ  में  स्थानान्तरित  कर  दिया

 8.  अध्यापनेत्तर  उपसंवरग्ग  में  के  भर्ती  नियमों  में  75  प्रतिशत  प्रोन्नति  और
 25  प्रतिशत  सीधी  भर्ती  का  प्रावधान  करने  के  लिए  उनका  संशोधन  किया  जाए  ।
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 10.

 12.

 13.

 14.

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  में  एक  वर्ष  की  सेवा  वाले  पात्र  स्तातकोत्तर  सामान्य  ड्यूटी
 चिकित्सा  अधिकारियों  को  प्रोन्नति  कोटा  के  लिए  निर्धारित  पर  पर  प्रोन्‍नत  होने

 के  लिए  योग्य  घोषित  कर  दिया  जाए  ।

 ऐसे  स्नातकोत्तर  सामान्य  ड्यूटी  चिक्रित्सा  जो  अध्यापन  विशेषज्ञ
 के  लिए  अब  पात्र  है  भौर  नियुक्त  होना  चाहते  उन्हें  अध्यापन  विशेषज्ञ  में

 नियुक्त  कर  दिया  जाए  और  उनके  द्वारा  सामान्य  ड्यूंटी  चिकित्सा  अधिकारी
 उपसंग्गं  में  जो  पद  रिक्त  किए  जाएं  उनको  समाप्त  कर  दिया  जाए  ।

 जो  अधिकारी  पिछले  वर्षों  में  सामान्य  ड्यूटी  विकित्सा  अधिकारी  उपसंवर्ग  से

 विशेषज्ञ  उपसंवर्ग  में  चले  गए  उन्हें  भति  विशिष्ट  मामले  के  रूप  में  सामान्य

 ड्यूटी  चिकित्सा  अधिकारी  उपसंवर्गं  में  प्रत्यावतित  होने  का  विकल्प  दिया  जाए  ।

 भविष्य  में  स्नातकोत्तर  डिग्री  धारकों  को  जो  जनरल  ड्यूटी  चिक्रित्सा  अधिकारी
 उपसंवर्ग  में  प्रवेश  करते  2  वर्ष  की  पूवव-दिनांकित  वरिष्ठता  दी  इसी
 प्रकार  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा  धारकों  को  एक  वर्ष  की  पूर्व  दिनांकित  वरिष्ठता  प्रदान
 को  भविष्य  में  सेवा  में  प्रवेश  करने  बालों  के  लिए  स्नातकोत्तर  भत्ते  को
 समाप्त  कर  दिया  जाए  ।

 अध्यापन  उपसंवर्ग  के  विशेषज्ञ  ग्रेडज|  को  जिन्हें  ग्रंड  3700--5000  र०  का
 वरिष्ठ  वेतनमान  दिया  जाता  उतकी  चार  वणषं  की  सेवा  पूरी  हो  जाने  के  उपरान्त
 4500  -5700  रु०  के  ग्रेड  में  पदोन्‍नत  किया  जाए  ।

 अध्णपन  विशेषज्ञ  उप-संवर्ग  में  सहायक  प्रोफेसर  के  पदों  के  लिए  भर्ती  नियमों  की
 समीक्षा  की  जाए  तथा  भारतीय  आयुवविज्ञान  परिषद  विनियमों  को  ध्यान  में  रखत्
 हुए  उनमें  उपयुक्त  संशोधन  किया  यदि  नियमों  में  इस  प्रकार  संशोधन  किया
 जाता  है  कि  सह  यक  प्रोफेसर  के  पद  पर  नियुक्ति  के  लिए  स्नातकोत्तर  डिग्री  प्राप्त
 करने  के  बाद  किसी  अनुभव  की  आवश्यकता  नहीं  रह  जानी  तो  सहायक  प्रोफेसरों
 को  उस  समय  अपेक्षित  2  वर्ष  के  बजाय  4  वर्ष  वेः  उपरान्त  3700--5000  Go  के
 वेतनमान  में  रखा  जाए  ।

 यदि  डी०  एम०  सी०  अथवा  समकक्ष  अहंता  वाले  किसी  डाक्टर  की
 भर्ती  केन्द्रीय  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  में  की  जातो  है  जिस  ग्रेड  में  उसकी  भर्ती  की
 जाए  उसमें  उसे  दो  अग्रिम  वेतन  वृद्धियां  दी  जाएं  ।

 4500--5700  Go  के  फंक्शनल  ग्रेड  तथा  तीन  विशेषज्ञ  उप-संवर्गों  के  4500--
 5700  ₹ू०  के  नॉन-फंक्शनल  प्लेसमेंट  ग्रेड  को  आपस  में  मिला  दिया  जाए  ।  वरिष्ठ
 टाइम  वेतनमान  में  विशेषज्ञ  ग्रेड-॥  अधिकारियों  को  उनकी  सेवा  के  4  व  पूरे  हो
 जाने  के  बाद  4500--5700  रु०  के  समाहित  ग्रेड  में  पदोन्‍नत  किया
 पदोन्नति  चयन  द्वारा  होगी  ।  अधिकारियों  को  उनकी  वरिष्ठता  के  क्रम  में  पदोन्‍नत
 करने  के  बारे  में  तभी  विचार  किया  जाए  जब  वे  अच्छाਂ  बेंच  मार्क  पर
 खरे  चयन  का  कोई  जोन  नहीं  होगा  ।
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 16.

 17.

 18.

 Ly.

 21.

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  नियमों  में  संशोधन  करके  उनमें  विशेषज्ञ  ग्रेड  में  4500  --
 5700  रु०  तथा  3500--5000  २०  के  स्तर  अन्य  स्रोतों  से  ब्यक्तियों  को
 लेने  का  प्रावधान  किया  जाए  तथा  इतनी  मात्रा  में  और  सीधी  भर्त्ती  के  लिए
 अपेक्षित  पदों  का  सृजन  वाषिक  आधार  पर  किया  जाए  ।

 एक  बा  रगी  उपाय  के  रूप  में  जिन  अधिकारियों  को  1-1-1973  को  केन्द्रीय  स्वास्थ्य
 सेवा  के  समूह  में  शामिल  किया  गया  उनको  चरणवार  रूप  में  स्वस्थाने

 भाधार  पर  एस०  ए०  जी०  के  पद  पद  पदोन्‍नत  कर  दिया  जाए  ताकि
 वे  सभी  व्यक्ति  जो  विभागीय  पदोन्नति  समिति  द्वारा  चुने  गए  वर्ष  1993  के
 मध्य  तक  एस०  ००  जो०  हो  जाएं  ।  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  मे  वर्ष  1990  199  1,
 1992  भौर  1993  के  दौरान  स्व-स्थाने  120,  75,  50  और  50
 कारियों  को  प्रोन्‍्नत  कर  दिया  इसी  प्रकार  इन्हीं  अवधियों  के  दोरान  रेलवे
 मेडिकल  सेवा  में  250,  100,  75  तथा  75  अधिकारियों  का  दर्जा  बढ़ा  दिया

 एस०  ए०  जी०  6  से  9  महीने की  अवधि  के  भीतर  पर्याप्त  मात्रा  जितना
 कि  कार्य  करने  के  लिए  ओचित्य  पद  बना  लिया  जाए  ।  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा
 में  काये  के  औचित्य  के  आधार  पर  निर्धारित  किए  गए  एस०  ए०  जी०  पदों  की
 सख्या  कुल  उंवगं  संख्या  का  15  प्रतिशत  होनी  जिन  अधिकारियों  को  स्वस्थाने

 प्रोन्नति  दी  गई  है  उन्हें  स्वीकृत  पदों  पर  तेनात  किया  जाए  ।  जिन  पदों  पर  अन्य
 व्यक्ति  कार्य रत  है  और  जिनका  इस  प्रकार  समायोजन  नहीं  किया  जा  सकता  उनको
 उसी  मूल  पद  पर  प्रत्यावतित  कर  दिया  जाएगा  जिन  पर  ऐसे  पदों  पर  भाने
 से  पहले  तैनात  थे  ओर  वे  इन  पदों  पर  नहीं  रहेंगे  ।

 विशेषज्ञों  की  पदोन्‍नति  के  अवसरों  मे  सुधार  करने  के  लिए  वर्ष  1990,  1991
 भौर  1992  के  दोरान  अध्यापन  उपए-सवगं  में  30  अध्यापनतर  उप-संबर्ग  में
 40  पदो  और  लोक  स्वास्थ्य  उप-सवर्ग  में  1  पद  का  4500--5700  रुपये  के
 कार्यात्मक  ग्रड  से  एस०  ए०  जी०»  में  दर्जा  बढ़ाया  जाए  ।

 5900--6700  झुपये  क॑  ग्रेड  मे  प्रोफेसर  के  पदों  को  वरिष्ठ  प्रोफेपरों  के  पद  पर
 नामित  किया  जाए  और  अध्यापन  उपन्संवर्ग  मे ं7300--7600  रुपये  के  प्रेडढ  में

 मंजूर  किए  गए  किसी  भी  पद  को  निदेशक-प्रोफेसर  क॑  रूप  मे  नामित  किया  जाए  ।

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  एसएजी  के  8  पदों  का  7300--7600  रुपये  के  ग्रेड
 में  दर्जा  बढ़ाया  जाए  और  अपर  महानिदेशक  के  3  पदों  का  सृजन  किया  जाए  जहां

 कुल  संवर्ग  क्षमता  के  कार्यात्मक  रूप  से  तकंसंगत  एसएजी  के  पद  1  प्रतिशत  तक

 मजूर  किए  गए  हों  ।

 डाक  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोई  और  केन्द्रीय  उत्पाद  और  सीमा-शुल्क  बोडं  में
 पदों  के  आधघार  पर  अपर  महानिदेशक  के  5  पद  दो  और  नए  सजन  किए
 जाने  7300--8  000  रुपये  के  वेतनमान  में  शुरू  किए  जाएं  ।

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  से  संबंधित  संवर्ग  प्रबध  का  काय  कुल  मिलाकर  स्वास्थ्य  सेवा

 महानिदेशालय  के  पास  रहना  च।हिए  बशतें  कि  जंसा  इस  पैरा  में  बताया  गया
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 23.  रेल  चिकिश्सां  सेवा  महांनिदेशक  के  पद  का  8000  रुपये  के  नियत  वेतनमान  में

 दर्जा  बढ़ाया  एस  ए  जी  के  9  पदों  का  7300  --7600  रुपये  के  वेतनमान

 में  दर्जा  बंढ़ाया  रेल  बोर्ड  द्वारा  7300--7600  रुपये  के  वेतनमान  में  एक
 पद  को  समाप्त  करके  7300--8000  झुपये  के  ग्रेड  में  2  पदों  का  सृजन  किया

 जाए  ।

 24.  एकबारगी  उपाय  और  7300--7600  रुपये  के  वेतनमान  में  पदों  का  दर्जा

 बढ़ाने  के  रूप  में  एस  ए  जी  के  पदों  के  सृजन  के  दिशा-निर्देश  भारतीय  आयुध
 कारखाना  और  दिल्ली  नगर  निगम  के  पदों  के लिए  भी  अपनाया

 25.  दोर्घावधि  उपाय  के  रूप  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  भौर  सम्बद्ध  संवर्ग  के  अधिकारियों
 के  लिए  एक  अशोधित/लचीलो  संपूरक  योजना  शुरू  करने  के  बारे  मे  सरकार  जांच

 करे  ताकि  उनकी  पदोन्नति  की  संभावनाओं  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  क्योंकि
 कंरियर-प्रगति  के  लिए  इन  संवर्गों  में  उच्च  स्तर  के  पदों  की  मंजूरी  की  प्रचलित

 पद्धति  कठिन  है  ।

 26.  मांग  के  गुणागुण  पर  पृथक  रूप  से  विचार  हम  डाक्टरों  की  सेवानिवृत्ति  की

 आयु  60  वर्ष  तक  बढ़ाये  जाने  की  सिफारिश  करते  फिर  भी  सरकार
 की  सामान्‍य  नोति  के  सन्दर्भ  में  इस  मामले  में  निणंय  लेगी  ।

 27.  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  के  नियम  30  कं  अधीन  उपलब्ध  सेवा  में  जोड़े  गए
 वर्षों  का  फायदा  नियमों  के  उपयुक्त  संशोधन  द्वारा  एम  बी  बी  एस  डिपग्रीधारियों  के
 साथ  सामान्य  ड्यूटी  चिकित्सा  अधिकारी  उपसंवर्गों  की  भर्ती  के  लिए  भी  लागू
 किया  जाए  |

 28.  प्रारम्भ  में  सभी  राज्य  सरकारों  द्वारा  भाग  न  लिए  जाने  पर  भी  कार्यान्वयन  क॑
 लिए  भारतीय  चिकित्सा  और  स्वास्थ्य  सेवा  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  ।

 29.  कन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  में  आने  वाले  सभी  नए  सदस्यों  को  8  से  12  सप्ताह  के
 आधारभूत  पाठ्यक्रम  में  भजा  जाना  सलाहकारी  और  उच्चतर
 प्रशासनिक  तीन  स्तरों  पर  पुनश्चर्या  पाठ्यक्रप्त  की  व्यवस्था  की  जानी

 30.  अविल्छिन्त  चिकित्सा  शिक्षा  को  सुनिश्चितता  क॑  लिए  डाक्टरों  को  पर्याप्त  अवसर
 दिए  जाने  चाहिएं  ।

 चुूंकि  चिकित्सा  क्षेत्र  में  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम  3  वर्ष  को  अवधि  के  होते  हैं  इसलिए
 अध्ययन  अवकाश  को  2  वर्ष  की  जगह  3  वर्ष  करने  के  लिए  अध्ययन  अवकाश
 धानों  भें  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।

 32.  चिकित्सा  ओर  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  प्रावधानों  के  लिए  सारे  ढांचे  की  जांच  हेतु  एक
 उच्च  स्तरीय  विशेषज्ञ  दल  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  जो  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा
 को  एक  एकोक्ृत  संवर्ग  के  रूप  में  अजित  क*ने  और  आधार  स्तर  पर  पदों  की
 प्रतिशतता  शुरू  करक  प्रतिनियुक्ति  और  अल्पकालिक  संविदा  द्वारा  आने  वाले
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 अधिकारियों  पर  प्रवेश  स्तर  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  उपाय  करने  जैसे  मामलों
 की  जांच  करे  |

 उपाबन्ध

 संख्या  ए०  ०एच०एस०

 भारत  सरकार

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय

 नई  14  1991

 कार्यालय  जश्ञापन

 बविधय  :  सेवारत  डाक्टरों  क  संबंध  में  उच्चाधिकार  प्राप्त  सधिति  की  सिफारिशें--उन  पर

 लिए  गए  निर्णय  ।

 कन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  डाक्टरों  के  भविष्य  में  उन्‍नति  के  अवसरों  के  सभो  पहलुओं  और
 संवर्ग  संरचना  को  जांच  करने  के  लिए  भारत  सरकार  के  मत्रिमंडल  सचिवालय  में  सचिव

 श्री  आर०  के०  टिकक्‍्कू  को  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  गई  थो  ।  इस  समिति  ने
 अब  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  इस  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  पर  भारत  सरकार  ने

 सावधानी  पूर्वक  विचार  किया  हे  और  निम्नलिखित  निर्णय  लिए  हैं  :

 (1)

 (4)

 (5)

 मौजूदा  सामान्य  वरिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेड  (5५00--6700  के  दो  पदों  का
 दर्जा  बढ़ाकर  अतिरिक्त  स्वास्थ्य  सवा  के  ऊपर  महानिदेशकों  (7300--7600

 के  दो  अतिरिक्त  पदों  का  सृजन  किया  अपर  महानिदेशकों  के  इन
 अतिरिक्त  पदों  पर  नियुक्ति  अपर  महानिदेशकों  के  मौजूदा  पदों  के  अनुरूप  ही  को

 जाएगी  ।

 5900--6700  रुपये  के  सुपर  टाइम  वेतनमान  में  चार  पदों  का  दर्जा  बढ़ाकर
 केन्द्रोय  स्वास्थ्य  सेवा  1982  के  नियम  4  (9)  के  अन्तर्गत  7300--7600
 रुपये  के  वेतनमान  में  चार  अतिरिक्त  पदों  के  लिए  कारंवाई  की  ।

 अस्थायो  आधार  पर  प्रोफंसरो  (4500  --5700  के  पदो  के  बराबर  को  संख्या
 क॑  पदो  का  दर्जा  बढ़ाकर  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  शिक्षण  विशेषज्ञ  उप-संबर्ग  में

 निदेशक  प्रोफंसर  (3900--6700  ९०)  के  34  अतिरिक्त  पदों  का  सृजन  किया

 जाएगा  ।

 अस्थायी  आधार  पर  विशेषज्ञ  प्रेड-॥  (4500--5700  के  पदों  के  बराबर
 की  संख्या  के  पदों  का  दर्जा  बढ़ाकर  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  गंर  शिक्षण  विशेषज्ञ  के
 उपसंवर्ग  में  परामशंदाता  (5900--6700  के  35  रिक्त  पदों  का  सृजन
 किया  जाएगा  ।

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  में  कार्यात्मक  चयन  ग्रेड  (4500--5700  और
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 क.र्यात्मक  ग्रेड  (4500--  5700  के  बीच  के  अन्तर  को  दूर  कर  दिया

 जाएगा  ।  गेर-कार्यात्मक  चयन  ग्रेड  (4500--5700  के  सभी  सह-प्रोफेसरों
 को  1-12-1991  से  प्रोफेसरों  के  रूप  मे  पदनामित  किया  जाएगा  ।  गैर-कार्यात्मक
 चयन  ग्रेड  (4500--5700  के  सभी  विशेषज्ञ  ग्रेड-॥  के  अधिकारियों
 शिक्षण  और  जन  स्वास्थ्य  को  1-12-1991  से  विशेषज्ञ  के  रूप  में

 पदनामित  किया  जाएगा  ।

 (6)  सभी  प्रोफेसर  (4500--5700  और  विशेषज्ञ  ग्रे  अधिकारी
 और  जन  स्वास्थ्य  उप-संवर्ग  )  वरिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेड  स्तर  के  पदों  (5900  --6700

 पर  पदोन्नति  के  लिए  विचार  किए  जाने  के  पात्र  होंगे  बशतें  कि  रिक्तियां
 लब्ध  हों  और  4500--5700  रुपये  के  वेतनमान  में  उन्होंने  कम-से-क्रम  तीन
 वर्ष  को  नियमित  सेवा  पूरी  की  हो  ।  चाहे  उच्च  सेवा  कार्यात्मक  ग्रेड  अथवा
 4500  --5700  रुपये  के  गेर  कार्यात्मक  ग्रेड  में  की  गई  हो  ।  सह-श्रोफंसर  और
 विशेषज्ञ  अधिकारी  जो  इस  समय  गैर  कार्यात्मक  चयन  ग्रेड  में  हैं  और  जिन्हें
 1-12-91  से  क्रमशः  प्रोफेसर  ओर  विशेषज्ञ  ग्रेड  अधिकारो  के  रूप  में  पदनामित

 किया  जाना  को  वरिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेड  स्तर  के  पदों  (5900--5700
 पर  पदोन्नति  के  लिए  तिचार  किए  जाने  के  लिए  पात्रता  सुचियां  तंथार  करने  के

 हेश्य  से  क्रमशः  मौजूदा  प्रोफेसरों  और  विशेषज्ञ  ग्रेडन  के  अधिकारियों  के  नीचे

 सामूहिक  रूप  से  रखा  जाएगा  ।

 (7)  जैसा  क्रि  शिक्षण  उप-संवर्ग  के  मामले  में  किया  गया  है  उसी  प्रकार  गैर-शिक्षण
 विशेषज्ञ  ओर  जन  स्वास्थ्य  शिक्षण  विशेषज्ञ  के  उप-संबर्गों  में  भी  विशेषज्ञ  के
 अधिकारियों  (3000--5000  के  रूप  में  भर्ती  के  लिए  अन्य  बातों  के
 साथ  न्यूनतम  अनिवायं  भहंता  स्नातकोत्तर  डिश्नी  प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌  तोन  वर्ष
 के  अनुभव  सहित  स्नातकोत्तर  डिग्री  अथवा  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा  प्राप्त  करने  के
 पश्चात  पांच  वर्ष  के  अनुभव  सहित  स्नातकोत्तर  डिप्लोमा  होगी  ।  जैसा  कि  ऊपर
 उल्लेख  किया  गया  है  कि  संशोधित  भर्ती  नियमों  के  अनुसार  भर्ती  किए  गए  सभी
 विशेषज्ञ  के  अधिकारियों  को  3000--5000  रुपये  के  वेतनमान  मे  दो  वर्षों
 की  सेवा  पूरी  करने  पर  3700--5000  रुपये  के  वेतनमान  में  प्रोन्तत  किया  जाएगा
 बशर्ते  कि  वे  वरिष्ठता-सह-योग्यता  में  पूरे  उत्तरें  ।

 (8)  सुपर  स्पेणियलिटी  से  सबंधित  पदों  की  भर्ती  जिसके  लिए  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 न्यूनतम  ऑनिवायं  अहंता  डी०  एम०  जथवा  एम०  सी  एच०  अथवा  समकक्ष  है  को
 शिक्षण  और  गैर-शिक्षण  विशेषज्ञता  उप-संवर्गों  मे  (3700-5000  के  वेतनमान
 में  की  जाएगी  ।

 (9)  तीनों  उप-संवर्गों  गेर-शिक्षण  भौर  जन  में  3700--5000
 रु०  के  वेतनमान  में  छः  वर्ष  सेवा  वाले  अधिकारी  अथवा  3000--5000  रुपये
 और  3700--5000  रुपये  क॑  वेतनमानों  में  कुल  आठ  वर्ष  की  सेवा  वाले

 कारियों  को  मौजूदा  दिशा-निर्देशों  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कुल  मिलाकर

 अच्छे  कार्य  निष्पादन  और  पिछले  पांच  वर्षों  कं  दौरान  कम  से  कम  दो  अच्छेਂ
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 (10)

 (11)

 मूल्यांडन  के  लिए  व्यवस्था  के  सनुएार  4500  --5700  छुपये  के  वेडनमान  में
 रखा  इस  प्रकार  से  4400--7300  रुपये  के  वेतनमान  में  रखे  जाने  पर
 सह-ऑ्रोफेसरों  को  प्रोफेसर  के  रूप  में  और  विशेषज्ञ  ग्रेडता  के  अधिकारियों
 शिक्षण  और  जन  को  विशेषज्ञ  ग्रेड  अधिकारियों  के  रूप  में  पदनामित

 हुआ  समझा  जाएगा  ।

 वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारियों  (3000--4500  की  वरिष्ठ  चिक्रित्सा
 अधिकारियों  के  रूप  में  छः  वर्ष  की  नियमित  सेवा  पूरी  करने  पर  अथवा  चिकित्सा
 अधिकारियों  और  वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारियों  के  रूप  में  10  वर्षों  की  सयुक्त
 नियमित  सेवा  पूरी  करने  जिसमें  कम  से  कम  दो  वर्षों  की  सेवा
 योग्यता  के  आधार  पर  वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारी  के  रूप  में  को  मुख्य
 चिकित्सा  अधिकारियों  (3700-  5000  के  वेतनमान  में  पदोन्‍नते  किया

 जाएगा  बशर्ते  कि  उनको  रिक्तियों  से  बिना  किसी  संबंध  के  की  श्रेणी  में
 क्लीयर  कर  दिया  गया  हो  ।  चयन  का  कोई  क्षेत्र  नहीं  येह  पदोन्‍नतियां
 पदोन्‍नत  किए  गए  अधिकारियों  के  लिए  स्वस्थाने  और  व्यक्तिगत  आधार  पर
 प्रसंधवश  यह  बात  जनरल  ड्यूटी  चिक्रित्सा  अधिकारियों  को  एक  और  समयबद्ध
 पदोन्नति  प्रदान  करेगी  ।  जैसे  कि  वरिष्ठता-सह-योग्यता  के  आधार  पर  चार  वर्ष
 की  सेवा  प्री  करते  पर  चिकित्सा  अधिकारियों  (2200-  4000  के  स्तर
 से  वर्ष्ठि  चिकित्सा  अधिकारियों  (3000--4500  के  स्तर  पर  पहली
 समयबद्ध  प्रोन्नति  को  पहले  ही  कार्यान्वित  किया  जा  चुका  जैसा  कि  इस

 समय  मौजूदा  दिशा-निर्देशों  पांच  वर्षों  के दौरान  कम  से  कम  दो
 अच्छाਂ  मूल्यांकन  सहित  कुल  मिलाकर  अच्छा  कार्य  के  भाधार  पर
 सामान्य  ड्यूटी  चिकित्सा  अधिकारी  उप-संवर्ग  के  सभी  वरिष्ठ  ड्यूटी  पदों  की  पन्द्रह
 प्रतिशत  सीमा  तक  4500--  5700  रुपये  के  ग्रेड  में  मुख्य  चिकित्सा  अधिकारियों
 को  रखा  जाना  जारी  रहेगा  ।  4500--5700  रुपये  के  वेतनमान  में  तीन  वर्षों  की
 सेवा  सहित  मुख्य  चिकिश्सा  अधिकारी  अथवा  कुल  सन्रह  वर्षों  की  ग्रुप  की  सेवा
 वाले  व्यक्ति  वरिष्ठ  प्रशासनिक  ग्रेड  स्तर  के  पदों  (5900  --  6700  पर
 वदोन्ततिਂ  के  लिए  पात्र  होते  रहेंगे  बशर्तें  कि  रिक्तियां  उपलब्ध  हों  ।

 विक्िन्न  अस्तालों  और  शिक्षण  तथा  अन्य  संस्थानों  में  कैन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के
 सामान्य  ड्यूटी  अचिकित्सा  अधिकारी  उप-संवर्ग  के  चिकित्सा  अधिकारियों/बरिष्ठ
 चिकित्सा  अधिका  रियों  /  मुख्य  चिवित्सा  अधिकारियों/सुपर  टाइम  ग्रेड  अधिकारियों
 द्वारा  घारित  सभी  जहां  किए  ज!ने  वाले  विशिष्टी  कृत  प्रकृति  के  होते
 हैं  और  सामान्यतया  जिन्हें  ग्शिषज्ञता  प्राप्त  डाक्टरों  द्वारा  किया  जाना  आवश्यक

 होता  को  विशेषज्ञ  पदों  में  बदल  दिया  जाएगा  और  जिन्हें  विशेषज्ञों  के  भर्ती
 नियमों  में  मौजूदा  उपबंधों  के  अनुसार  भरा  सामान्य  ड्यूटी  चिकित्सा
 अधिकारी  उप-संवर्ग  से  चिकित्सा  अधिका  रियों/वरिष्ठ  चिकित्सा  अधिकारियों/मुख्य

 चिकित्सा  अधिका  रियों/सुपर  टाइम  ग्रेड  अधिकारियों  के  पदों  की  संख्या  के  बराबर
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 (16)

 (17)

 पदों  को  समाप्त  कर  दिया  जाएगा  ।  अस्पतालों  और  शिक्षण  तथा  अन्य  संस्थानों  में
 सामान्य  ड्यूटी  चिकित्सा  अधिकारी  उप-संवर्ग  के  ऐसे  पदों  को  विशेषज्ञ  पदों  में

 बदलने  की  बात  खली  प्रतियोगिता  के  माध्यम  से  विशेषज्ञ  उप-संवर्गों  में  प्रवेश  करने
 के  लिए  सामान्य  ड्यूटी  चिकित्सा  अधिकारी  उप-संवर्ग  से  संबंधित  अहँता  अधिकारियों
 के  लिए  अवसर  उत्पन्त  करेगी  ।

 4500---5700  5०  के  साथ-साथ  3700  -5000  रु»  के  स्तर  पर  सीधी  भर्ती

 की  जा  सकती  जो  पदों  के  पता  लग'ने  की  बात  पर  निर्भर  होगी  ।

 केन्द्रीय  सिविल  सेवा  नियम  1972  के  नियम  30  के  अन्तगंत  उपलब्ध
 सेवा  में  वृद्धि  किए  गए  वर्षों  के  लाभ  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  सभी  सदस्यों  के  लिए
 उपलब्ध

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  संवर्ग  व्यवस्था  से  संबंधित  काये  के  किसी  भाग  को  स्वास्थ्य
 सेवा  महानिदेशालय  फो  स्थानांतरित  करने  की  व्यवहायंता  और  केन्द्रीय  स्वास्थ्य
 सेवा  के  सदस्य  को  और  अधिक  प्रशिक्षण  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  मामले  की
 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  जांच  की  जाएगी  ।

 रेल  रक्षा  मंत्रालय  और  अब्प  संगठन  पृथक  रूप  से  संवर्ग  की  पुनसरचना
 के  प्रस्तावों  और  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  संवर्ग  पर  लिए  गए  निर्णयों
 की  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पनोन्‍नति  के  और  अधिक  अवसर  प्रदान  करने  के
 लिए  कारंबाई  करेंगे  ।

 डाक्टरों  की  सेवा-निवृत्ति  की  आयु  58  वर्ष  से  बढ़ाकर  60  वर्ष  करने  के  मुद्दे  को
 उसकी  विवक्षा  और  प्रतिक्रियाओं  के  बारे  में  भ»र  अधिक  विस्तृत  जांच  के  लिए
 कामिक  ओऔर  प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  स्थगित  रखा  गया  है|
 कामिक  ओर  प्रशिक्षण  विभाग  भारतीय  सेवा  यथा  सयय  राज्य
 सरकारों  से  परामशं  लेते  हुए  अखिल  भारतीय  चिकित्सा  ओर  स्वास्थ्य  सेवा  बनाने
 के  प्रश्न  की  जांच  करेगा  ।

 2.  सभी  पहलुओं  पर  सावधानीपूर्वक  विचार  करने  के  पश्चात्‌  सरकार  ने  उच्चाधिकार
 प्राप्त  समिति  की  अन्य  सिफारिशों  को  स्वीकार  करना  संभव  नहीं  पाया

 3.  उपयुक्त  निर्णयों  के  फलस्वरूप  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  नियम  1982  में  जहां
 कहीं  भी  आवश्यक  यथासमय  जारो  किए  जाएंगे  ।

 891.
 करेंगे  कि  :
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 सं०  5)

 अफ्रोको-एशियाई  खेल

 झो  सनत  कुसार  मंडल  :  क्‍या  मानव  संसाधन  बिकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा



 5  1913  लिखित  उत्तर
 रर-5त...फ्ऊ हैह#स्‍ुतचह  हथञूु"#"#ऋ#ऋ#ऋऑऋऑऋऑएफऊ>़औऋ  ऋ७#ऋउ़

 क्‍या  सरकार  ने  अगले  वर्ष  राजधानी  में  प्रथम  अफ्रीकी-एशियाई  खेल  आयोजित  करने
 के  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कार्य  और  खेलकूद  विभाग  तथा

 महिला  और  बाल  विकास  ममता  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 तटीय  जल  में  घरेलू  जल-सल  का  बहाया  जाना

 892.  भरी  गंगाधघर  सानीपल्‍ली  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  थन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 प्रति  वर्ष  समुद्र  मे ंकितनी  मात्रा  में  कीटनाशक  ओर  संश्लेषित  डिटर्जेन्ट  बहाये  जाते

 तटीय  जल  में  प्रति  वर्ष  कितना  घरेलू  जल-मल  बहाया  जाता  और

 समुद्री  प्रदूषण  की  निगरानी  करने  और  इस  मामले  में  उचित  कारंवाई  करने  के  लिए
 सरकार  ने  क्‍या  वदम  उठाए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  और  तटीय  जल
 में  छोड़े  जा  रहे  संश्लेषित  डिटरजेंट  और  अशोषित  घरेलू  मलजल  के  सम्बन्ध  में  कोई
 स्पष्ट  आंकड़  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 समुद्री  जल  प्रदूषण  की  मात्रा  निर्धारित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  और  राज्य  प्रदूषण
 नियंत्रण  बोर्ड  तथा  राष्ट्रीय  समुद्र-विज्ञान  तटीय  जल  की  जांच  कर  रहे  केन्द्रीय  सरकार  ने
 राज्ण  सरकारों  के  जरिए  अधिक  प्रदूषण  फैलाने  वाली  सभी  इकाइयों  को  निदेश  दिए  हैंकि  वे
 उत्सजंन  और  विसजंन  के  सम्बन्ध  में  जारी  किये  गए  मानकों  का  बहिस्राव भौर  तक  अनुपालन
 करें  ।

 निम्नलिखित  कदम  भी  उठाए  गए  हैं  :--

 पर्यावरण  के  अंतगंत  बहिस्लाव  भौर  उत्सर्जन  मानक
 निर्धारित  किए  गए

 (2)  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  और  परिवेशी  जल  गुणवत्ता  निगरानी  केन्द्रों  के  नेटवर्क
 स्थापित  किये  गए

 (3)  उद्योगों  के  लिए  स्थान  निर्धारण  और  संचालन  के  लिए  पर्यावरणीय  दिशा-निर्देश
 बनाए  गए

 (4)  बहिस्रावों  और  उत्सर्जनों  को  निर्धारित  सौमा  के  भीतर  रखने  के  लिए  उद्योगों  से
 शज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बो्ों  की  मंजूरी  की  भपेक्षाओं  का  पालन  करने  के  लिए  कहा
 गया

 ($)  प्रदूषण  नियंत्रण  के  उपकरण  लगाने  के  लिए  वित्तीय  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं  ।

 225



 लिखित  उत्तर  26  1991

 (6)  साझे  बहिस्नाव  शोधन  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  लघु  औद्योगिक  इकाइयों  के

 समूहों  को  सहायता  देने  हेतु  एक  स्कीम  शुरू  की  गई  है  ।

 12.00  भध्याह्न

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणो  :  अध्यक्ष  मैं  आपसे  सदन  के  काये
 संचालन  से  संबंधित  एक  मामले  पर  स्पष्टीकरण  प्राप्त  करना  चाहता  हूं  ।

 लोक  सभा  कायें  संचालन  तथा  प्रक्रिया  नियमों  के  नियम  2,  जो  विभिन्‍न  पदों  की  परिभाषा
 से  संबंधित  के  अन्तग्गंत  सदन  के  नेता  की  परिभाषा  का  अर्थ  यदि  वह  सदन  का
 सदस्य  अथवा  कोई  मंत्री  जो सदन  का  सदस्य  है  और  उसे  प्रधानमंत्री  द्वारा  सदन  के  नेता
 के  रूप  में  नामांकित  किया  जाता  बताया  गया  मुझे  इस  निगम  की  पृष्ठभूमि  मालुम  पहले
 सिफं  प्रधानमंत्री  ही  सदन  का  नेता  हो  सकता  था  |  लेकिन  1966  में  जब  हमारे  देश  का
 मंत्री  दूसरे  सदन  का  सदस्य  था  तब  यह  नियम  बनाया  गया  था  ताकि  सदन  प्रभावी  ढंग  से  कार्य
 कर  सके  चाहे  प्रधानमंत्री  दूसरे  सदन  का  ही  सदस्य  क्यों  न  हो  ।

 चुनावों  के  बाद  स्थिति  यह  थी  कि  बहुमत  दल  का  नेता  इस  सदन  का  सदस्य  नहीं  था

 इसलिए  इस  विशेष्टि  नियम  5.1  उपयोग  कर  सरकार  के  एक  वरिष्ठ  मंत्री  को  सदन  का  नेता  नियुक्त
 किया  गया  था  ।  मेरा  विचार  है  कि  इस  नियम  की  उचित  व्याख्या  वह  है  जो  कौल  और  शकघर
 ने  विशिष्ट  रूप  से  बतायी  मैं  कोल  और  शकधर  को  पुस्तक  के  पृष्ठ  122  को  उद्ध,त  करता
 हूं-“इसमें  कहा  गया

 जो  लोक  सभा  में  बहुमत  वाले  दल  का  नेता  है  लोक  सभा  में  सदन
 के  नेता  के  रूप  में  कार्य  करता  है  सिवाय  इसके  जब  वह  लोक  सभा  का  सदस्य  नहीं
 होता  ।”

 मात्र  अपवाद  यह  है  कि  जब  वह  लोक  सभा  का  सदस्य  नहीं  होता  तो  सभा  के  दूसरे  वरिष्ठ
 मंत्री  को  सदन  का  नेता  नियुक्त  किया  जायेगा  |  नियम  2  में  यही  एक  आवश्यक  बात  है  जिसे
 1966  में  लाया  गया  वास्तव  शाब्दिक  रूप  इसकी  व्याख्या  नियम  की  भावना  की
 अनदेखी  करने  के  लिए  की  जा  सकती  है  !  मैं  यह  मानता  हूं  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  मामले  को  स्पष्ट  करने  की  जरूरत  हाऊस  आफ  कामन्स
 सदन  का  नेता  आम-तौर  तथा  दूसरा  मंत्री  होता  है  और  वहां  पर  इस  प्रकार  का  उपबंध
 नहीं  है  कि  सदन  का  नेता  प्रधान  मंत्री  जैसा  कि  हमारे  यहां  है और  गत  42,  44  वर्षों
 सिवाय  एक  संक्षिप्त  अवधि  जैसा  मैंते  पहले  बताया  था  कि  उस  अवधि  में  प्रधान  मंत्री  दुसरे  सदन
 के  सदस्य  थे  और  एक  अन्य  अवसर  पर  जब  प्रधान  मंत्री  विदेश  गये  थे  तो  अन्य  मंत्री  को  सदन  का
 नेता  बना  दिया  गया  भारतीय  संसद  में  सर्देव  यही  परम्परा  रही

 यह  मामला  मैंने  किसी  व्यक्ति  का  नाम  लिये  बिना  उठाया  मुझे  इससे  सरोकार  नहीं
 निश्चित  हो  मैंने  सत्ताधारी  दल  के  संसद  सदस्यों  और  वक्‍ताओं  को  विभिन्‍न  खरूपों  में

 बोलते  देखा  है--एक  के  अनुसार  श्री  पी०  वी०  नर्रासह  राव  ही  सदन  के  नेता  हो  गये  हैं  ।
 मेरा  कहना  है  कि  जो  कुछ  किया  जाता  है  उसकी  सदन  में  घोषणा  करनी  पड़ंतीः  है  ।  यदि  सत्ता  पक्ष
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 का  सदन  के  सामने  कोई  और  प्रस्ताव  रखने  का  विचार  है  तो  नियमों  में  आवश्यक  संशोधन  किया
 जाये  ताकि  प्रक्रिया  संबंधी  नियमों  की  भाषा  और  भावना  दोनों  का  सम्मान  किया  जा  सके  ।

 मैं  यही  निवेदन  करना  चाहता  था  और  मैं  समझता  हुं  कि  इस  बारे  में  अध्यक्ष  पीठ  द्वारा
 स्पष्टी क  रण  देना  उच्ति  होगा  ।

 श्री  जसवन्त  सिंह  :  व्यक्तियों  का  नाम  लिए  बिना  अथवा  सत्ता  पक्ष  द्वारा
 अपनाई  ग्रई  प्रक्रिया  का  उल्लेख  किये  यह  कत्तंव्य  की  जिम्मेदारी  की  बात  है  कि  चाहे  सदन
 का  नेता  किसी  को  भी  बनाया  जाये  ।  जैसे  कि  आडवाणी  जी  ने  कौल  और  शकधघर  के  पृष्ठ  121
 का  उल्लेख  किया  क्योंकि  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  इसलिए  मैं  आपका  ध्यान  कौल  और
 शकधर  के  पृष्ठ  123  की  ओर  भी  दिलाना  चाहूंगा  :

 नेता  एक  महत्वपूर्ण  संसदीय  अधिकारी  होता  है  और  काय॑  करने  के  क्रम  पर
 प्रत्यक्ष  प्रभाव  डालता  सरकार  की  सारी  विशेषकर  जहां  तक  सभा  के  आन्तरिव
 जीवन  में  और  सभा  के  कार्यक्रम  से  संबंधित  काय  में  उपलक्षित  होती  सदन  नेता  में  ही
 केन्द्रित  होती  है  |ਂ

 सदन  के  नेता  के  कृत्यों  से  संबंधित  सभी  पहलुओं  पर  विस्तार  से  विचार  न  करते  हुए  एक
 महत्वपूर्ण  अर्थात्‌  सरकारी  कार्य  को  निपटाने  की  बात  फिलहाल  सरकारी  काये
 निषटाने  का  काम  अक्सर  वतंमान  संसदीय  काय॑  मंत्री  ज॑से  सक्षम  व्यक्ति  को  सौंपा  जाता  है  जोकि
 वास्तव  में  सदन  के  नेता  की  जिम्मेदारी  होती  है  ।

 ह

 इसके  एक  ओर  अति  महत्वपूर्ण  मामला  है  जो  पृष्ठ  124  पर  इसके

 अनुसार  :  --

 नेता  विधान  काय  की  दिशा  निर्धारित  करता  है  और  यह  भी  फैसला  करता
 हैं  कि  उसमें  क्या  होगा  ।  कोन  से  संशोधन  स्वीकार  किये  जाने  गर-सरकारी  सदस्यों  के
 किस  विधेयक  का  समर्थन  करेगी  और  कि  क्रिसी  प्रश्न  पर  सदस्यों  को  स्वतंत्र  रूप  से  बोढ
 देने  की  अनुमति  दी  जाय  या  नहीं--इन  बातों  का  अंतिम  फैसला  उसी  के  हाथ  में  होता

 इसलिए  विधान  बनाने  की  प्रक्रिया  में  सदन  नेता  सबसे  अधिक  महत्वशाली
 व्यक्ति  होता  है  |ਂ

 हमारे  वह  कहने  का  कारण  यह  है  कि  सत्र  अभी  शुरू  ही  हुआ  है  ।  सत्ता  पक्ष  के  सामने  एक  बहुत
 ही  महत्वाकांक्षी  विधायी  कार्यक्रम  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  किस  व्यक्ति  के  नेतत्व  में  इस
 विधायी  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  क्रिया  जायेगा  ।

 हु

 एक  ओर  पहलू  यह  पहलू  प्रक्रिया  संबंधी  बात  से  निपटने  का  मामला  नहीं  है  बल्कि  *
 सदन  के  सभो  मामलों  त  व्यक्तिगत  वक्तव्य  आदि  का  मामला  अब  यदि  कोई  सदस्य  -

 त  वक्‍तव्य  देना  चाहता  है  तो  उसे  आपकी  स्वीकृति  की  भावश्यकता  होती  है  |  सामान्यतः  *
 के  नेता  को  भी  उस  व्यक्तिगत  वक्तव्य  को  देखना  होता  है  भौर  व्यक्तिगत  वक्‍तब्य  के  बारे  में  कुछ  5

 कहना  होता  है  ।  यह  पहलू  है--क्षमा  करें--आपके  उच्च  पद  भर  सदन  के  नेता  के  बीच  एक  7

 भांतरिक  संबंध  होता  है  ।  क्‍या  मैं  इस  पहलू  को  ?
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 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  ऐसी  किसी  बात  को  आवश्यकता  नहीं  हमें  इस  विषय  में  कोई
 सन्देह  नहीं  है  ।

 श्री  जसबंत  एक  ओर  पहलू  है  |  सदन  के  नेता  को  विपक्ष  के  साथ  भी  संबंध  रखना

 होता  यदि  कहूं  कि  वास्तव  में  वह  विपक्ष  के  कृत्यों  और  सदन  के  भीतर  उनके
 विशेषाधिकारों  का  उतना  ही  संरक्षक  होता  है  जितना  कि  वह  संपूर्ण  सदन  का  संरक्षक  होता
 इसीलिए  उसे  सदन  का  नेता  कहा  जाता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इन  पृष्ठों  को  पढ़ा  है  ।  मैं  सिफे  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आप

 जो  पुस्तक  में  कहा  गया  उसकी  कोई  विशेष  व्याख्या  कर  रहे  हैं  ।

 श्रो  जसबंत  सिह  :  में  यह  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  यह  बहुत  महत्वपूर्ण
 पागे  समिति  की  टिप्पणियां

 भरी  चन्द्रशेचर  :  यह  सब  किस  प्रकार  संगत  है  ?

 थ्रो  जसबंत  यह  सब  संगत

 श्री  चन्द्रशेखर  :  यह  बिल्कुल  संगत  नहीं
 श्री  जसबंत  सिह  :  यदि  यह  संगत  नहीं  है  तो  कोई  भी  सदन  का  नेता  हो  सकता

 प्रधान  मंत्री  यह  भली-भांति  निश्चित  कर  सकता  है  कि  ख  अथवा  ग  मंत्री  बल्कि  कोई
 भी  सदन  का  नेता  हो  सकता  है  ।  आपको  नियम  बदल  देने  चाहिये  ।  वास्तव  में  आवश्यकता  एक
 उचित  पद  और  सदन  के  नेता  की  घोषणा  किये  जाने  की  है  ।

 भरी  चन्द्रशेवर  :  अध्यक्ष  मेरे  विचार  से  अपना  नेता  चुनने  की  जिम्मेदारी
 घारी  पक्ष  की  नियम  इन  पर  रोक  नहीं  लगाते  कि  प्रधानमंत्री  के  सिवाय  और  कोई  सदस्य
 सदन  का  नेता  नहों  हो  सकता  ।  यह  दूसरी  बात  है  कि  यदि  विपक्ष  के  नेता  वतंमान  सदन  नेता  की
 बजाय  प्रधानमंत्री  को  अधिक  सुविधाजनक  सदन  लेता  समझते  हैं  तो  मुझे  इसके  बारे  में  कुछ  नहीं
 कहना  है  ।  लेकिन  विपक्ष  को  सत्ता  पक्ष  से  की  प्रतीक्षा  करनी  चाहिए  |  इससे  कोई  अंतर

 नहीं  पड़ता  कि  सदन  का  नेता  कोन

 श्रो  जसवन्त  सिह  :  बात  यह  बिल्कुल  नहीं  मैंने  देश  के  भूतपूर्व
 माननीय  चन्द्रशेबरजी  को  केवल  इसलिए  बोलने  का  मौका  दिया  था  क्योंकि  मैंने  सोचा  था  कि
 इसका  कोई  खास  पहलू  होगा  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  कोई  वास्तव  नियम  स्पष्ट
 चन्द्रशेबर  जी  ने  कहा  कि  नियम के  प्रावधान  के  अंतगंत  शासक  दल  ऐसा  कर  सकता  है  जो  वह
 चाहता  है  |  यह  कोई  विपक्ष  के  नेता  की  सुविधा  या  असुविधा  का  अथवा  किसको  अधिक  तरजीह
 दिया  जाता  है  या  किसको  कम  तरजीह  दिया  जाता  का  प्रश्न  नहीं  वास्तव  मैं  नहीं
 समझता  कि  सत्ता  पक्ष  को  वह  विकल्प  उपलब्ध  है  ।  नियम  (2)  की  व्याख्या  में  कुछ  लचीलापन
 तो  हो  सकता  है  लेकिन  इसके  बाद  तो  कौल  एंड  शकघर  की  अधिकृत  व्याख्या  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।
 नियम  (2)  के  अन्तगंत  उपलब्ध  विकल्प  का  कोल  एंड  शकधर  की  व्याख्या  में  उल्लेख  नहीं
 यह  विपक्ष  के  नेता  की  सुविधा  या  असुविधा  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  यह  तो  मात्र  इसका  एक  काये
 पंबंधी  पहलू  है  जिस  पर  ध्यान  देने  क ेलिए  हम  आपसे  कह  रहे  हैं  ।

 भी  सोसनाथ  चटर्जो  :  कृपया  आधा  मिनट  दें  ।  सदन  के  नेता  के  रूप  में  श्री  अर्जुन
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 सिंह  को  देखकर  हम  लोग  अति  प्रसन्न  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  विपक्ष  के  नेता  का  शासक  दल
 के  निकट  का  संबंध  बन  गया  है  ।  शासक  दल  ने  गिनीज  बुक  में  जो  परिणाम  दर्ज  करवाया
 उससे  परिणाम  के  संबंध  में  उनके  पास  कुछ  विशेष  जानकारी  उपलब्ध  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या
 ऐसा  हो  सकता  हो  सकता  है  कि  वे  किसी  ऐसी  बात  का  अनुमान  लगा  रहे  हों  जो  वहां  हो
 रहा  इन  दिनों  उनके  पास  कुछ  विशेष  जानकारी  उपलब्ध  है  ।  शासक  दल  और  भारतीय
 जनता  पार्टी  इस  समय  जिस  प्रकार  मिल  कर  कायं  कर  रहे  उससे  हमें  लगता  है  कि  उनके  बीच
 निकट  का  संबंध  ओर  सहयोग  कायम  हो  गया  मेरी  इच्छा  है
 कि  श्री  भर्जुन  सिंह  सदन  का  नेता  बने  रहें  और  वे  इस  बात  की  घोषण  करके  सम्मान  प्राप्त  करें
 कि  भौद्योगिक  नीति  और  व्यापार  नीति  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 सानव  संसाधन  विकास  मंत्रो  अर्जुन  :  माननीय  यह  पहली  बार  नहीं
 हुआ  है  कि  मैं  गलती  से  अथवा  जान-बूझकर  चर्चा  का  केन्द्र  बन  गया  लेकिन  एक  बात  मैं
 स्पष्ट  रूप  से  बताना  ।

 श्रो  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  यह  बिल्कुल  व्यक्तिगत  नहीं  है  ।  इसे  स्पष्ट  किया  जा  चुका
 है  ।

 श्री  अर्जुन  सिंह  :  क्‍या  मैंने  उस  बारे  में  कोई  बात  कही  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  पर
 किसी  को  इतना  अधिक  संवेदनशील  होना  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  मैं
 यहां  पर  हूं  तो  किसी  को  सिफारिश  पर  नहीं  आया  हूं  भौर  इसलिए  नहीं  हूं  कि  कोई
 चाहता  है  कि  मैं  यहां  रहूं  या  नहीं  रहूं  |  मैं  यहां  सदन  के  नेता  के  रूप  कार्य  कर  रहा  हूं  क्योंकि

 मुझे  अपने  श्री  नरसिह  राव  प्रधानमंत्री  का  विश्वास  प्राप्त  दूसरी  बात  मैं
 इसे  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  देना  चाहूंगा  कि  उन्होंने  ऐसा  परिस्थितियों  के  कारण  किया  क्योंकि  उन्हें
 प्रधान  मंत्री  का  पद  सौंपा  गया  वे  सदन  के  एक  निर्वाचित  सदस्य  नहीं  इसलिए  उन्होंने
 सदन  के  नेता  के  रूप  में  सदन  में  काये  करने  के  लिए  मुझे  नामोहिष्ट  करना  उचित  में
 सदन  में  का्य  नहों  कर  सकता  जैसाकि  अनेक  सदस्यों  की  इच्छा  है  अथवा  शायद  सदन  मेरे

 कुछ  कार्यों  की  सराहना  नहीं  करती  ।  यदि  मैंने  कोई  कार्य  ऐसा  किया  है  जो  मुझे  नहीं  करना
 तो  मैं  निश्चित  रूप  से  इसके  लिए  क्षमा  मांगता  हूं  मैंने  अपनी  सम्पूर्ण  निष्ठा  के  साथ

 जो  मेरी  क्षमता  के  भीतर  है  जिसे  मेरे  नेता  ने  मुझे  दी  है  उसे  करने  की  कोशिश  की  इस  समय
 जो  प्रश्न  उठाया  गया  उसके  बारे  में  मैं  श्री  आडवाणी  की  चिन्ता  को  समझता  हूं  कि  प्रक्रिया
 भौर  नीति  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  और  इस  बारे  में  मुझे  कोई  सन्देह  भी  नहीं  मैं  इस
 सदन  को  सूचित  करना  चाहुंगा  कि  चूंकि  प्रधान  मंत्री  के  इस  सदन  में  निर्वाचित  होने  के

 वे  विदेश  जा  रहे  इसलिए  उन्होंने  मुझे  कहा  कि  विदेश  से  वापस  आने  तक  मैं  इस  पद  पर  बना
 वापस  आने  पर  श्री  नरसिह  राव  सदन  के  नेता  होगे  ।

 अध्यक्ष  सहोवय  :  अच्छी  बात  मामला  अब  निपट  गया  है  और  श्री  अर्जुन  सिंह  ने  बहुत  ही
 साफ-साफ  इसका  स्पष्टीकरण  दे  दिया  मैं  तो  यही  कहूंगा  कि  विभिन्‍न  पार्टियों  के  सभी  नेताओं

 एवं  सदन  के  श्री  अर्जुन  सिंह  ने  सदन  में  अति  प्रशंसनीय  कायं  किया  यह  काम  कांग्रेस
 पार्टी  का  है  कि  वे  किसे  सदन  का  नेता  चुनते  वे  जो  भी  निर्णय  लेंगे  हम  सबको  स्वीकार
 होगा  ।

 अनीता
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 बहाली  के  बारे  में

 12.16  भ०  प०

 बर्खास्त  किए  गए  रेल  कमंचारियों  को  बहालो  के  बारे  में

 श्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  मुझे  रेल  मंत्री  को  यहां  उपस्थित  देखकर
 प्रसन्‍नता  हो  रही  अपना  वचन  न  निभाने  के  लिए  वह  कुर्यात  आपको  भी  इसकी
 कारी  है  क्योंकि  शापने  भी  हस्तक्षेप  किया  था  ।  पिछली  दो  सरकारों  ने  न  केवल  वचनबद्धता  दिखाई

 बल्कि  उन्होंने  उन  विस्थापित  कामगारों  को  पुनः  नियुक्त  करने  के  भादेश  भी  दिए  थे  जिन्हें
 बिना  किसी  अथवा  बिना  किसी  आरोप  पत्र  या  सुनवाई  रेल  और  *

 नियम  के  कुख्यात  और  विनाशकारी  नियम  14  (2)  के  अन्तगेत  नौकरी  से  हटा  दिया  गया

 इस  मामले  को  पहले  भी  इस  सदन  में  उठाया  गया  आपने  कुछ  टिप्पणियां  की  थीं॥
 माननीय  मंत्री  जी  ने  हमें  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  मामले  को  देखा  जा  रहा  है  और  इस  पर

 सहानुभूतिपूरवंक  विचार  किया  जायेगा  ।  पिछले  सत्र  में  उन्होंने  कहा  था  कि  इसे  कंबिनेट  को  भेजा
 गया  ढाई  महीने  बीत  चुके  हमें  यह  नहीं  बताया  गया  है  कि  क्या  निर्णय  लिया  गया
 मेरा  विश्वास  है  कि  अधिक  नहीं  तो  कम-से-क्रम  सप्ताह  में  एक  बार  कंबिनेट  की  बेठक  अवश्य  होती

 यह  कोई  ऐसा  मामला  नहीं  है  कि  आप  इसमें  कोई  निर्णय  नहीं  ले  सकते  ।  आप  इस  देश  में  -

 बहुत-सो  चीजों  को  बदलने  में  लगे  संसद  को  विश्वास  में  लिए  बिना  यहां  तक  कि  संसद  का
 सत्र  बुलाएं  बिना  सम्पूर्ण  औद्योगिक  नीति  बदल  दी  गई  आपने  मुद्रा  का  अवमूल्यन  कर  दिया  ।

 यह  देश  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  और  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियों  के  समक्ष  घुटनों  के  बल  खड़ा  है  ।  क्‍या
 आप  कुछेक  उन  काममगारों  को  पुनः  नियुक्त  करने  के  बारे  में  एक  निर्णय  नहीं  ले  सकते  जिन्हें
 माने  ढंग  से  रेल-सेवा  से निकाल  दिया  गया  था  और  जिसके  लिए  आपसे  पूर्ववर्ती  सरकार  ने  एक
 सराहनीय  निर्णय  लिया  क्‍या  पिछली  सरकार  द्वारा  लिए  गए  निर्णय  के  प्रति  आपको  यही
 प्रतिक्रिया  है  ?  ये  निर्णय  कंबिनेट  द्वारा  लिये  गये  थे  ।  मैं  समझ  सकता  हूं  क्रि  कया  हुआ  होगा  +

 राष्ट्रपति  महोदय  ने  कहा  कि  चूंकि  श्री  वी०  पी०  सिह  की  सरकार  जा  रही  इसलिये  इसे  यह  -

 निणंय  नहीं  लेना  चाहिये  इसकी  पुनरीक्षा  की  जानी  कोई  अन्य  विरोधी  निर्णय  नहीं
 लिया  गया

 मेरा  श्री  जाफर  शरीफ  से  अनुरोध  है  कि  वे  आज  ओर  अभी  यह  घोषणा  करें  कि

 पुननियुक्ति  के  भादेश  जारी  कर  दिये  गये  हैं  अथवा  भाज  ही  जारी  कर  दिये  मैं  आपसे

 अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  आप  इसमें  हस्तक्षेप  करें  |  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  को  याद
 होगा  कि  इस  सदन  के  सभी  सदस्यों  ने  इस  मांग  का  समर्थन  किया  था  ।  पिछली  लोक  सभा  में
 हमारे  कुछ  अति  सम्माननीय  जो  उप  समय  सरकार  में  नहीं  इस  मांग  को  लेकर  अध्यक्ष
 के  समक्ष  बठ  गये  चूंकि  वे  इस  समय  सरकार  में  मैं  देखता  हूं  कि  जब  भी  इस  प्रकार  के
 प्रश्न  उठाये  जाते  वे  अपने  को  बिल्कुल  अलग  वर  लेते  श्री  कुमारमंगलम  इसका  सामना
 नहीं  कर  सकते  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  उन्होंने  क्यों  चुप्पी  साधी  हुई  है  ।  मैं  मांग  करता  हूं  कि  तत्काल
 इसकी  घोषणा  की  जानी  रेलवे  करमंचारी  भी  अपना  सम्मेलन  आयोजित  करने  जा  रहे
 इसलिये  यह  घोषणा  करने  का  बिल्कुल  उपयुक्त  समय  )
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 बहाला  के  रे  में

 श्री  लिस  बसु  सबकी  यही  मांग  है  ।

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  भाज  हमगे  एक  एडजनंमेंट  मोशन  और
 कालिंग  अटेंशन  दिया  आल  इंडिया  रेलवे  मैन  फंडरेशन  के  करीब  50  हजार  से  ज्यादा

 एम्पलाइज  आज  प्रदर्शन  कर  रहे  समान  क॑जुअल  स्टाफ  ओर  कांट्रेक्ट  सिस्टम  के

 एबालिशन  को  लेकर  वे  प्रदर्शन  कर  रहे  सोमनाथ  बाबू  ने  भी  अभी  यह  मामला  उठाया

 यह  एक  बहुत  गम्भीर  मामला  रेलवे  पब्लिक  अडरटेकिंग  देश  का  एक  बहुत  बड़ा  उद्योग  है  ।
 और  जब  जाफर  शरीफ  साहब  यहां  मंत्री  हैं  ओर  पहले  भी  मंत्री  रहे  हैं  तो इनको  कोई  ऐसा  काम

 नहीं  करना  चाहिए  जिससे  यह  लगे  कि  यह  कमंचारियों  के  विरोध  में  इसलिये  मैं

 बहुत  अच्छी  बात  है  कि  भभी  वह  यहां  मौजूदा  भारत  सरकार  से  और  रेलवे  मिनिस्टर  से  यह
 कैंटेगोरिकल  एश्योरेंस  कि एक  तो  जो  एम्पाइज  के  रीइन्स्टेटमैंट  का  सवाल  डिसमिस्ड

 एम्पलाइज  उस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्‍या  करने  जा  रही  है  और  दूसरे  जो  रेलवेमेन  फंडरेशन

 है  वह  भभी  बंठे  हुए  आल  इण्डिया  रेलवेमेन  फंडरेशन  द्वारा  जो
 विरोध  चल  रहा  जो  प्रदर्शन  और  कार्यक्रम  चल  रहे  उसके  सम्बन्ध  में  आपको  भी  ज्ञापन
 दिया  गया  अध्यक्ष  आपको  भी  लोग  मिलने  वाले  हैं  और  आपको  भी  ज्ञापन  भेजा  गया  है
 तो  मैं  चाहूंगा  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  एक  सकारात्मक  रुख  अपनाये  और  आज  इस  सम्बन्ध  में
 सरकार  को  घोषणा  करनी  चाहिप्रे  ।  यह  हमारी  सरकार  से  मांग  है  ।

 ]
 क्री  सनोरंजन  भक्त  द्वीप  :  अध्यक्ष  यह  एक  बहुत

 महत्वपूर्ण  विषय  विगत  में  भी  हमने  इस  मामले  का  समर्थन  किया  था  और  यदि
 आएको  याद  हमारे  भूतपूर्व  श्री  हरीश  रावत  और  हमारे  वरिष्ठ  सहयोगी  श्री
 जसवन्त  सिंह  तुगलक  रोड  थाने  में  बन्द  किये  गये  थे  ।  माननीय  रेल  मंत्री  यहां
 उपस्थित  हैं  और  उनसे  हमें  अनेकों  बार  आश्वासन  मिल  चुका  उनसे  मेरा  अनुरोध  है  कि

 इस  मामले  पर  कृपया  विचार  किया  जाये  क्‍योंकि  इस  मसले  को  लेकर  सारा  सदन  एक  साथ

 है  ।

 श्री  वित्त  बसु  :  वास्तव  में  मेरा  विचार  है  कि  माननीय  रेल  मंत्री  को  उमकी
 पार्टी  सहित  इस  सदन  के  सभी  सदस्यों  की  मांग  मान  लेनी  चाहिये  |  मैं  उन्हें  रेल  मंत्री  के  रूप  में
 उनके  उत्तरदायित्वों  की  याद  दिलाना  चाहता  उनके  पूव॑वर्ती  मंत्री  ने कोई  निर्णय  किया  हुआ
 लेकिन  कुछ  परिस्थितियों  के  कारण  इसे  लागू  नहीं  किया  जा  सका  था  ।

 इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  पूव॑वर्ती  मंत्री  द्वारा  लिये  गये  निणंय  का  अपना  कोई  महत्व

 नहीं  इसीलिये  महोदय  हर  परलू  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  अर्थात्‌  रेल  मंत्री  को  चाहिये
 कि  निकालने  गये  मजदूरों  को  बहाल  करने  की  जिम्मेदारी  से  मुक्त  नहीं  मानें  ।  मैं  आशा  करता  हूं
 कि  बे  हमारी  मांग  पर  गौर  करेंगे  ।

 श्री  भगवान  शंकर  रावत  )  *  मेरा  अनुरोध  यह  है  कि  जब  एक  बार
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 बहाली  के  बारे  में

 फंसला  हो  चुका  है  तो  एम्पलाइज  के  विक्टीमाइजेशन  का  प्रोसस  समाप्त  करना  इससे

 सौहादें  कायम  होगा  ।  कर्मचारियों  का  विक्टीमाइजेशन  बहुत  देर  से  चलता  है  इसलिये  इसको
 अविलम्ब  स्वीकार  क्रिया  जाय  ।  दूसरी  बात  मैं  इसमें  यह  जोड़ता  चाहता  हूं  कि  पिछली  सरकार  ने
 जो-जो  घोषण्गएं  की  रेलवे  के  मामले  उन  सभी  का  परिपालन  किया  आगरा  से

 इलाहाबाद  रेलवे  लाइन  की  घोषणा  जनेश्वर  मिश्र  जी  ने  की  वह  भी  दझत्ते  में  डाल  दी
 जो  भी  फंसले  किये  गये  उनको  राजनेतिक  आधार  पर  ठुकराया  नहीं  जाना  इसी  कड़ी
 में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  एम्पाइज  का  रीइन्स्टेटमैंट  भी  अविलम्व  किया  जाय  और  जो
 अन्य  घोषणाएं  की  उन्हें  भी  पूरा  किया  जाय  ।

 ]

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  यह  मामला  इस  सभा  में  सभी  पक्षों  द्वारा  कई  बार  उठाया
 गया  और  समची  सभा  की  यही  भावना  है  |  इन  रेल  कमंचारियों  को  वर्ष  1981  में  जनवरी  में
 बरखास्त  किया  गया  था  और  तब से  वे  बेरोजगार  इस  समय  लगभग  700  रेल  कमंचारी
 बेरोजगार  उनके  पूरव॑वर्ती  मंत्री  श्री  जनेश्वर  मिश्र  द्वारा  सभा  में  यह  आश्वासन  दिया
 गया  था  कि  पिछली  सरकार  अर्थात्‌  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  द्वारा  लिया  निर्णय  कार्यान्वित  किया
 जाएगा  और  उसके  बाद  पुनः  एक  बार  नहीं  बल्कि  दो  बार  वतंमान  रेल  मंत्रो  श्री  सी०  के०  जाफर
 शरीफ  ने  इस  सभा  में  एक  सुस्पष्ट  आश्वासन  दिया  था  कि  बरखास्त  किये  गये  इन  कमंचारियों  की

 बहाली  के  बारे  में  सहानुभूतिपूरवंक  गौर  किया  जाएगा  ।  तत्पश्चात्‌  परामशंदात्री  समिति  की  बेठक
 में  मंत्री  जी  ने  भुझे  बताया  था  कि  इस  मामले  में  कामिक  मंत्रालय  और  विधि  मंत्रालय  ने  अपनी

 मंज्रीं  दे  दी  है  और  अब  यह  मंत्रिमंडल  के  विचाराधीन  है  ।

 मामले  को  मंत्रिमंडल  को  भेजे  दो  महीने  हो  गए  हम  मंत्रिमंडल  द्वारा  लिए
 गए  निर्णय  के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  ।  सर्वोच्च  न्यायालय  में  भी  कई  मामले  लम्बित  पड़े

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आचायय  आपको  अपनी  बात  स्पष्ट  करने  के  लिए  इतना  लम्बा  भाषण
 देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 थ्रो  बसुदेव  आचाये  :  आज  बोट  क्लब  पर  हजारों  रेल  कर्मचारी  प्रदर्शन  कर  रहे  हैं  कि
 बरखास्त  किए  गए  इन  रेल  कमंचारियों  की  बहाली  की  जाए  ।  हम  चाहते  हैं  कि  रेल  मंत्री  जी
 भाज  ही  यह  घोषणा  कर  दें  कि  बरखास्त  किए  गए  इन  रेल  कमंचारियों  को  बहाल  किया
 जायेगा  ।

 थो  चन्रशेलर  :  अध्यक्ष  मैं  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  की  दलील  का  सम्थंन
 करता  हूं  और  मुझे  उम्नीद  है  कि  रेल  मंत्री  जी  को  ऐसी  घोषणा  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं
 होगी  कऐोंकि  इस  मामले  से  सभी  पहलुओं  का  अध्ययन  कर  लिया  गया  है  और  सरकार  ने  रेल
 मंत्री  जो  के  समक्ष  आने  वाली  विभिन्‍न  समस्याओं  पर  गौर  कर  लिया  था  ।  जो  भी  समस्याएं

 उसके  बाबजूद  इन  रेल  कमंचारियों  की  बहाली  की  घोषणा  करना  हो  न्यायोचित  होगा  ।

 थरो  दत्त  मेधे  :  अध्यक्ष  यह  सवाल  पिछले  अधिवेशन  में  भी  उठा
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 यह  रेलवे  के  कमंचारियों  से  संबंधित  मामला  कांग्रेस  की  नीति  हमेशा  एम्पलाईज  के  साथ  रही
 है  ।  जिन  लोगों  को  डिसमिस  किया  गया  उनके  बारे  में  सिम्पेथेटिक  व्यू  लेकर  काम  पर  लेना

 कांग्रेस  की  नीति  उनके  खिलाफ  नहीं  ऐसी  मैं  आशा  करता  रेलवे  के
 कमंचारी  जो  देश  के  लिये  बहुत  अच्छा  काम  करते  हैं  उनके  साथ  सिम्पेथटिक  व्यू  लेकर  काम  पर
 लेना  चाहिए  ।

 ]

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  मैं  समझता  हूं  कि  यह  मामला  इस  सभा  में
 तीसरी  बार  उठाया  जा  रहा  है  और  सभा  के  सभी  पक्षों  ने इसको  समथ्थंन  प्रदान  किया  मैं
 माननीय  मंत्री  जी  को  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि  उन्होंने  एक  सुनिश्चित  वक्‍तव्य  दिया  था
 कि  वे  इस  मामले  पर  सहानुभूतिपूर्ण  दृष्टिकोण  के  साथ  मंत्रिमंडल  जा  रहे  मैं  समझता  हूं  कि
 ऐये  लगभग  700  मामले  पिछले  दो  मंत्री  इस  पर  सहमत  हो  गए  थे  और  वतेमान  मंत्री  जी

 भी  इससे  सहमत  हैं  और  उन्होंने  यह  जताया  कि  वे  इस  मामले  को  मंत्रिमंडल  के  विचाराथ॑  प्रस्तुत
 करेंगे  और  यह  स्पष्ट  संकेत  दिया  कि  मंजूरी  जरूर  मिल  इसलिए  मेरा  मंत्री  महोदय  से

 अनुरोध  है  कि  वे  हमें  निर्णय  स ेअवगत  कराएं  ।  बस  यही  हम  चाहते  हैं  ।

 श्री  लोकनाथ  चोधरी  :  अध्यक्ष  यह  मामला  कई  बार  इस  सा
 में  उठाया  गया  है  और  सभा  के  सभी  पक्षों  का  इसे  समर्थन  प्राप्त  है  तथा  सभी  चाहते  हैं  कि
 बरखास्त  रेल  कमंचारियों  को  फिर  से  बहाल  किया  जाए  ।  मुझे  याद  है  कि  एक  बार  माननीय
 मंत्री  जी  ने  यह  भी  कहा  था  कि  यह  निर्णय  पिछली  सरकार  द्वारा  नहीं  लिया  गया  था  ।  राष्ट्रीय
 मोर्चा  सरकार  में  रेल  मंत्री  श्री  जाजं  फर्नान्‍डीज  ने  यहां  एक  स्पष्ट  वक्तव्य  दिया  था  कि  उन्होंने
 इन  कमंचारियों  की  बद्दाली  के  आदेश  जारी  कर  दिये  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  जिन
 चारियों  की  मृत्यु  हो  गई  उनके  निकट  सम्बन्धियों  या  उनके  लड़कों  को  भी  रोजगार  दिया
 जायेगा  ।  उस  अवसर  पर  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि  उन्हें  उस  निर्णय  की  जानकारी

 नहीं  है  ।

 रेलवे  में  ऐसी  कुछ  एजेन्सियां  हैं  जो  इन  कर्मंचारियों  की  बहाली  नहीं  चाहती  हैं  ।
 माननीय  मंत्री  जो  ने  एक  स्पष्ट  आश्वासन  दिया  था  कि  वे  इस  मामले  पर  सहानुभूत्तिपुवंक  विचार
 करेंगे  ।  बिना  हिचकिचाहट  के  मेरी  यह  राय  है  कि  मंत्री  जी  को  सभा  में  इनकी  बहाली  के
 बारे  में  घोषणा  कर  देनी  चाहिए  ।

 श्री  पी०  जी०  नारायणन  :  अध्यक्ष  इम  मामले  में  मैं  अन्य
 सदस्यों  के  समान  ही  चितित  हूं  ।  इस  मामले  पर  गम्भी  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  मुझे
 उम्मीद  है  कि  रेल  मंत्री  इस  मामले  पर  सहानुभूतिपुृर्वंक  विचार  करेंगे  और  आवश्यक  आदेश  जारी
 करेंगे  ।

 श्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  मैं  उन्हीं  बातों  को  नहीं  दोहराना
 चाहता  हूं  लेकिन  मैं  इस  बात  पर  बल  देना  चाहूंगा  कि  इस  माभले  पर  कायंबाही  न  करना  विश्वास

 तोड़ना  होगा  क्योंकि  लगातार  तीन  लोक  नवीं  और  दसवीं  लोक  सभा--का
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 भग  सर्वंसम्मत  दृष्टिकोण  यही  रहा  है  और  निन्‍्तर  दो  सरकारों  ने--पहली  सरकार  जिसमें  श्री
 जाजं  फर्नान्‍डीज  रेल  मंत्री  थे  और  दूधरी  सरकार  जिसमें  श्री  जनेश्वर  मिश्र  रेल  मंत्री  थे-वायदा
 भी  किया  इस  प्रकार  स्वमान्य  संसदीय  विचारधारा  की  अभिव्यक्ति  के  बाद  तथा  निरन्तर
 दो  जिनके  रेल  मंत्री  इन  कमंचारियों  की  बहाली  के  प्रति  वचनबद्ध  के  बाद  इन
 चारियों  को  बहाल  न  किये  जाने  से  शिकायतों  के  निवारण  के  संदर्भ  में  संसद  के  प्रति  आस्था  कम
 हो  जाएगी  एवं  क्षमता  के  प्रति  संदेह  उत्पन्न  होगा  ।

 इसलिए  मेरा  रेल  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  वे  यहां  इसी  समय  इनकी  बहाली  की  घोषणा
 कर  दें  जिससे  पिछली  सरकारों  द्वारा  किया  गया  वायदा  भी  पूरा  हो  जाएगा  ।

 झरो  रवि  राय  :  अध्यक्ष  हमारे  दोस्त  श्री  जाफर  शरीफ  सुन  कर  हंस
 रहे  हैं  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  एक  बात  कहना  चाहता  हुं  असल  में  संसद  का  जो  एक  सामूहिक  विसड्म
 है  उसके  तहत  आप  देश  रहे  हैं  कि सब  तरफ  से  लोग  कर्मचारियों  की  मांग  को  स्वोकार  करते  हैं
 भौर  मानते  मैं  भाज  आपके  जरिए  मंत्री  महोदय  से  कहना  चाहता  जेसा  कि  आडवाणी  जी
 बोले  कि  तीन  सत्र  से  इस  सदन  में  सवाल  को  हम  लोग  करते  आ  रहे  हैं  कि  इसको  करा
 लेकिन  मैं  यह  समझ  नहीं  पा  रहा  हूं  कि  मंत्री  महोदय  को  उनकी  पार्टी  का  समर्थन  है  और  टमको
 लगता  है  कि  केबिनेट  से  इन्होंने  बात  की  होगी  ओर  उनका  भी  समथेन  प्राप्त  तो  फिर  इसको

 ऐलान  करने  के  लिए  क्‍या  दिक्कत  है  ?  जबकि  सारे  हाउस  तथा  हर  तरफ  से  समथंन  प्राप्त  है  ।
 तो  मैं  चाहूंगा  कि  आप  आज  ऐलान  करें  कि  जो  डिसमिस्त  एमप्लाइज  हैं  उनको  रिएंसटेट  कर
 देंगे  ।

 ]
 श्री  ए०  चाल्स  :  मैं  समझता  हूं  कि  बरखास्त  कमंवारियों  की  बहाली  के  बारे

 में  इस  सभा  में  मतंक्‍्य  इस  बारे  में  दो  राय  नहीं  हो सकती  ।  इसलिए  मेरा  भी  यही  विचार
 है  |  लेकिन  मंत्री  जी  इस  बारे  भें  यहां  आज  ही  वक्‍तव्य  यह  एक  समस्या  है  और  समस्या  होगी  ।
 मैं  मंत्री  जी  अपील  करूंगा  कि  **

 हम  यहां  सभी  बरखास्त  कर्मचारियों  की  बहाली  चाहते  हैं  ।  मेरा  मंत्री  जी  से  अनुरोध  है
 कि  वे  इसकी  घोषणा  कर  दें  और  समुचित  समय  पर  कायंवाही  विपक्ष  ने  एक  ऐसा  माहौल
 पेदा  कर  लिया  है  कि  हमें  इसमें  कोई  रुचि  नहीं  हम  भी  उनकी  बहाली  चाहते  मंत्री
 महोदय  समुचित  समय  में  कमंचारियों  की  बहाली  के  बारे  में  वक्‍तश्य  दे  सकते

 थ्रो  पो०  एम०  सईव  :  जेसा  कि  सोमनाथ  चटर्जी  ने  उल्लेख  किया  है  इस
 पामले  को  सभा  में  कई  बार  उठाया  गया  यहां  तक  कि  हम  से  कुछ  सदस्य  सभा  के  बीच  में
 आकर  बेठ  गए  ।  उन्होंने  मुझ  पर  चुप  रहने  का  आरोप  मेरी  भी  यही  मांग  यह  एक
 मानवीय  मामला  हम  इसके  विरुद्ध  नहीं  है  ।

 माननीय  रेल  मंत्री  जो  ने  अपने  रेल  बजठ  संबंधी  भाषण  में  कहा  था  कि  वे  इसे  केबिनेट
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 के  समक्ष  लाएंगे  ओर  इस  पर  केबिनेट  की  मंजूरी  प्राप्त  करने  का  प्रयास  करेंगे  ।  यदि  ऐसा  है  तो
 मैं  नहीं  समझना  हूं  कि  ऐसी  घोषणा  करने  में  उन्हें  कोई  अड़चन  हो  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  क्या  आप  किसी  प्रकार  से  इसका  जवाब  देना  चाहते  हैं  ?

 रेल  संत्री  सो०  फे०  जाफर  :  मैंने  कभो  आशा  नहीं  की  थी  कि  यह  अचानक  हो

 जाएगा  ।  फिर  भो  सभी  विशेषकर  विपक्ष  के  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  ओर  इस  संबंध  में
 चिता  व्यक्त  करने  वाले  सदन  के  अन्य  वरिष्ठ  सदस्यों  के  प्रति  आदर  ब्यक्त  करते  मैं  भाशा
 करता  हूं  कि  मैंने  जो  पहले  कहा  था  माननीय  सदस्य  उसे  मैं  अपनी  बात  पर  बुढ़  हूं  ।
 वास्तव  में  पिछली  सरकार  द्वारा  लिया  गया  निर्णय  मंत्रिमंडल  का  निर्णय  इसलिए  पिछले  सत्र

 में  मैंने  उसके  प्रति  अपनी  वचनबद्धता  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।  पिछले  सत्र
 में  मैंने  इस  सदन  में  कहा  था  कि  यह  मामला  मंत्रिमंडल  के  सम्मुख  रखा  जाएगा  ।  मैंने  यह  भी  कहा
 था  कि  मेरी  सहानुभूति  श्रमिकों  के  साथ  रहेगी  ।

 श्री  राजन  अग्निहोत्री  अध्यक्ष  सरकार  अपना  वादा  कब  पूरा  करेगी  ।

 सदन  की  मंशा  है  कि  यह  घोषणा  होनी  चाहिए  |  यह  बात  इस  सदन  में  कई  बार  कही  जा  चुकी
 है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  जी  को  कम्पलीट  करने  दीजिए  |

 श्री  सीो०  के८  जाफर  शरीक  :  इस  मामले  से  मंत्रिमंडल  भ्रब  अवगत  वास्तव
 में  मंत्रिमंडल  में  अब  तक  इस  पर  विचार  हो  चुका  होता  ।  दुर्भाग्य  से  अन्य  बहुत  से  कार्यों  और
 प्राथमिकताओं  के  कारण  ऐसा  नहीं  किया  जा  सका  ।  अभी  हाल  ही  में  विधि  मंत्रालय  द्वारा  कुछ
 जानकारी  मांगी  गई  थी  जिसका  मैंने  उत्तर  दे  दिया  मामला  मंत्रिमंडल  के  विचाराधीन  है  ।  इस
 संसदीय  सत्र  के  दौरान  ही  मंत्रिमंडल  की  किसी  एक  बेठक  में  मैं  इसे  रखूंपा  |  मंत्रिमंडलीय  विषय
 मेरे  अधीन  मैं  अब  मात्र  रेलवे  का  प्रतिनिधित्व  करता  मैं  मंत्रिमंडल  सचिवालय  से  कहूंगा
 कि  इस  मामले  को  मंत्रिमंडल  के  प्तमक्ष  प्रस्तुत  किया  जाए  ताकि  इस  पर  कोई  निर्णय  लिया

 जा  सके  ।

 )

 को  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  उचित  नहीं  सदन  के  नेता  को  स्थिति  से  स्पष्ट  करना

 चाहिए  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यावव  :  हम  उनकी  निस्सहायता  को  समचते  हैं  ।

 व  क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  सदन  को  जानबुक्षकर  अपमानित  किया  जा  रहा

 हम  बिल्कुल  असंतुष्ट  अगर  यही  रवंया  है  तो  हम  बिरोध  स्वरूप  सदन  से  बाहर  चले  जाएंगे  ।
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 बहालो  के  बारे  में

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  अब  बहुत  हो  गया  |  आपने  इस  बारे  में  कोई  कारंवाई  नहीं
 यह  सदन  का  अपमान  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  आपने  अपना  मत  व्यक्त  किया  था  ।  हम  दो  महीनों  से  घैयंपूर्वंक
 प्रतीक्षा  कर  रहे  क्‍या  मंत्रिमंडल  के  काम  करने  का  यही  तरीका  है  कि  आप  ढाई  महीनों  में  भी
 निर्णय  नहीं  ले  सके  हैं  ?

 थी  सो०  के०  जाफर  शरोफ  :  आप  मंत्रिमंडल  को  हुक्म  नहीं  दे  सकते  हैं  ।

 |

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  लोग  आप  समझिए  कि  इस  मटर  को  हल  करने  के  रास्ते
 पर  हम  चल  रहे  हैं  ।  आप  उसके  बाद  आपको  जो  करना  कर  सकते  हैं  ।

 ]

 मानव  संसाधन  विकास  मंत्री  अर्जुन  :  मैं  यह  बात  सदन  की  कारंवाई  में  लाना
 चाहता  हूं  कि  सदन  के  पिछले  सत्र  में  इस  मामले  को  उठाया  गया  था  और  उस  समय  भी  सदस्य
 आज  के  समान  एकमत  थे  ।  इस  बारे  में  कोई  संदेह  नहीं  होना  चाहिए  ।  तब  माननीय  मंत्री  जी  ने
 कहा  था  कि  इस  मामले  को  अपनी  सिफारिश  सहित  मंत्रिमंडल  में  जो  उन्होंने  रख  दी
 है  ।  अब  यह  सत्य  है  कि  मंत्रिमंडल  इस  बारे  में  अब  तक  कोई  निर्णव  नहों  ले  पाया

 कई  साननीय  सदस्य  :  क्‍यों  ?

 श्री  अर्जुन  सिह  :  श्री  मदन  लाल  खुराना  अगर  आप  सुनें  तो  मैं  कुछ  कहना  चाहता
 )

 ]

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  पूरी  बात  सुन  तो  लें  ।

 ]
 को  राम  विलास  पासवान  :  सदन  के  नेता  के  रूप  में  कया  आप  आज  इसकी  घोषणा

 करेंगे  ?

 श्री  अर्जुन  सह  :  मैं  जानता  हूं  मुझे  क्या  कहना  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  उन्हें  बात  पूरी  करने  दें  ।

 शी  अर्जुन  सिंह  :  मैं  समझता  हुं  कि  कई  सदस्य  जिन्होंने  अपनी  राय  व्यक्त  की  है  इस  बात
 को  भी  समझेंगे  कि  मंत्रिमंडल  के  कार्यकरण  के  परिमाण  क्या  हैं  ?  मैं  एक  मिनट  के  लिए  भी  यह
 नहीं  कह  रहा  हूं  कि  यह  मामला  ऐसा  नहीं  है  कि  इस  पर  निर्णय  नहीं  लिया  जाना  चाहिए  था

 कितु  तथ्य  यह  है  कि  इस  मामले  में  अभी  निर्णय  लिया  जाना  बाकी  है  ।  मैं  बस  इतना  हो  कह
 सकता  हूं  कि  जैसे  ही  माननीय  प्रधान  मंत्री  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  इस  मामले  को  उनके
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 सम्मुख  रखूंगा  और  बताऊंगा  कि  सदन  इस  पर  एकमत  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  इस
 सदन  के  विश्वास  को  टूटने  नहीं  देगेਂ  ।

 श्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  मैं  सदन  के  नेता  का  धन्यवाद  करता  हूं  ।  मैं  समझ  सकता

 हूं  कि  अन्य  महत्वपूर्ण  मामलों  के  कारण  मंत्रिमंडल  तकनीकी  रूप  से  इसे  पारित  नहीं  कर  सका  है  ।
 लेकिन  हम  इस  आधार  पर  आगे  बढ़ेंगे  कि  सदन  में  इसे  इस  सत्र  में  घोषित  किया  जाएगा  ।  इसी
 भाधार  पर  हम  कायेवाही  में  भाग  ले  रहे

 श्री  दिलोप  सिह  भूरिया  :  अध्यक्ष  मैं  बता  रहा  था  कि  हमारे  देश  में

 बहुत  से  क्षुष्ठ  रोगी  एक  इंस्टीच्यूट  द्वारा  उनकी  आंखें  और  किडनी  निकाल  कर  बेचने  का
 काला  धंधा  बड़े  पैमाने  पर  हो  रहा  आगरा  भ॑  एक  रिसच  इंस्टीच्यूट  आफ  लेपरसीਂ
 बना  हुआ  मेसे  पास  कई  लोगों  की  शिकायतें  आयी  हैं  ।  इस  तरह  के  रोगियों  को  ले  जाकर
 ठीक  करने  के  नाम  पर  उनकी  भाखें  और  किडनी  निकाल  कर  बेचते  हैं  ।  रोगियों  से  कहा  जाता  है
 कि  10-15  दिन  में  आपका  इलाज  करके  आपको  ठीक  कर  दिया  उनको  यह  भी

 कहा  जाता  है  कि  सरकारी  खर्चे  पर  आपका  इलाज  किया  जाएगा  ।  यहां  पर  भर्जुन  सिंह  जी  बैठे

 हुए  मैं  हाउस  से  मांग  करता  हूं  कि  ऐसे  लोगों  के खिलाफ  कड्डी  कार्यवाही  की  जाए  मैं

 चाहता  हूं  कि इसकी  सी०  बी०  आई०  जांच  हो  और  ऐसे  लोगों  को  दंडित  किया  जाना  चाहिए
 जो  हमारे  देश  के  हरिजन  और  अल्संख्यक  लेपरसी  के  लंगड़े-लूले  आदि  लोगों  पर
 अन्याय  भौर  जुल्म  कर  रहे  हैं  तथा  उनकी  आखें  और  किडनी  निकाल  कर  बेचने  का  घिनोना  धंधा
 करते  हैं  ।  में  चाहता  हुं  कि आप  इसकी  जांच  करवाएं  ।

 12.41  भ०  प०

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 ]
 सहासलिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव से  प्राप्त  निम्न  संदेश  को  सूचना  सभा  को

 देनी  है  :--

 सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  नियमों  के  नियम  111  के  उपबन्धों  के

 अनुसरण  में  मुझे  राज्य  सभा  द्वारा  20  1991  को  हुई  अपनी  बैठक  में  पारित

 भारतीय  उत्तराधिकार  1991  की  एक  प्रति  भेजने  का  निदेश  हुआ
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 12.41}  मभ०  प०

 भारतोय  उत्तराधिकार  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  यथा  पारित

 महासचिव  :  मैं  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  भारतीय  उत्तराधिकार

 199 1  को  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सदन  में  नियम  377  के  अधीन  मामले  उठाए  जाएंगे  ।

 12.42  स०  प०

 नियम  377  के  अधोन  सामले

 तिरुपति-पकाला  मोटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  को  आवश्यकता

 थी  महासम॒व्रम  राजेग्र  रेडडो  :  मैं  सरकार  का  ध्यान  लिरुपति-पकाला
 पीटर  रेल  लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइन  में  बदलने  तथा  पकाला  और  कटपाड़ी  के  बीच  समानान्तर
 बड़ी  लाइनें  बनाने  की  आवश्यकता  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  इस  बारे  में  सर्वेक्षण  का  1986-
 87  में  किया  जा  चुका  चिरुमला  तिरुपति  देवस्थानम  ने  2  करोड़  रुपये  देना  स्वीकार  किया
 है  ।  दस  रेल  लाइन  से  इस  क्षेत्र  में  स्थापित  किये  जा  रहे  उद्योगों  को  बहुत  बढ़ावा  इस
 मीटर  रेल  लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइन  में  बदलने  से  न  केवल  माल  के  परिवहन  की  बढ़ती  मांग  को

 पूरा  करने  में  अपितु  केरल  और  तमिलनाडु  से  तिरुपति  आने  वाले  तोथंयात्रियों  को  आने
 में  भी  सहायता  मिलेगी  ।  इसके  वहां  दो  स्थित  दो  विश्वविद्यालयों  के  छात्रों  को  भी  इससे
 सुबिधा  होगी  ।

 इसलिए  मैं  सरकार  से  तिरुपति-पकाला  मीटर  लाइन  को  बड़ी  रेल  लाइन  में  बदलने  का
 बनुरोध  करता  हूं  ।

 12.43  झ०  प०

 महोदय  पोठासीन

 )

 अपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  नियम  377  के  अधीन  मामले  चल  रहे  हैं  ।

 थ्रो  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  पहले  ही  सूचना  दे  चुका  हूं  ।  मैं  इस  सभा
 के  समक्ष  इस  सभा  के  सदस्यों  की  वास्तविक  समस्‍यायें  रखना  चाहुता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  हम  इसे  बाद  में  सुनेंगे  ।

 शो  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  पहले  ही  पांच  महीने  गुजर  चुके  लगभग  50  सदस्यों  को
 अभी  तक  आवास  आवंटित  नहीं  किए  गए  हैं  ।  वे  कहां  जाएंगे  ?  इस  सम्बन्ध  में  मैं  पहले  नोटिस  दे
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 चुका  आवास  समिति  के  अध्यक्ष  यहां  उपस्थित  हैं  ।  उन्हें  इस  विषय  पर  कुछ  कहने  के  लिए
 कहा  जाना  चाहिए  ।

 थ्रो  दिलोप  सिह  भूरिया  हम  सरकार  से  50  आवासों  की  मांग  कर

 रहे  मैं  समझता  हूं  कि  वर्तमान  सरकार  के  समक्ष  इस  सम्बन्ध  में  कोई  समस्या  नहीं  है  ।

 )

 केवल  50  एभ०  पीज०  को  हम  मकान  नहीं  दे  पाए  हैं  ।

 लकिनुबाद ]
 श्रो  के०  थो०  तंग्कम्बालू  :  सरकार  को  हमारी  सहायता  करनी  होगी  ।

 बदि  सरकार  हमारी  सहायता  नहीं  कर  रही  है  तो  हम  क्‍या  कर  सकते  हैँ  ?

 उपाध्यक्ष  अहोदय  :  मैं  आपसे  निवेदन  करता  हुं  कि  आप  अपना  स्थान  ग्रहण  वह
 आपके  रहने  के  लिए  आवश्यक  प्रबन्ध  करेंगे  ।  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण

 नियम  377  के  अधीम  मासले  -  जारो

 अस्तर  के  वनों  का  उपग्रह  से  सर्वेक्षण  करने  और  थनों  को  कटाई  को  रोकने  के  लिए
 निवारक  उपाय  करने  की  आवश्यकता

 भरी  मनक्राम  सोढ़ो  :  उपाध्यक्ष  घने  जंगलों  के  लिए  प्रसिद्ध  बस्तर  जिसे
 में  भारी  वन-विनाश  आविवासियों  द्वारा  हजारों  हैक्टेयर  आरक्षित  वनों  की  अवध  कटाई  द्वारा  हुआ

 इसके  कारण  बस्तर  का  वनक्षेत्र  लगातार  कम  होता  जा  रहा  वनों  में  फैली  लाथों  हेक्टेयर
 खाली  जमीन  पेड़-पौधों  के  अभाव  में  रेतोली  हो  ती  जा  रही  है  तथा  वर्षा  अनियमित  हो  गई  है  ।

 इससे  पर्वावरण  ओर  आदिवासियों  की  जीवन  पेली  पर  गंभीर  विपरीत  असर  पड्डा  है  ।  यदि  इस  पर
 तत्काल  रोक  नहीं  लगाई  गई  तो  बस्तर  के  शेष  वन  भी  शीघ्र  ही  नष्ट  हो  जायेंगे  ।

 बतएव  मेरा  सुझाव  है  कि  केन्द्रीय  बन  एवं  पर्यावरण  मंत्री  बस्तर  के  वनों  का  उपग्रह  द्वारा
 वास्तविक  सर्वेक्षण  ऋराते  के  पश्चात  वस्तुस्थिति  बतायें  |  वनों  को  बचाने  और  बढ़ाने  के

 लिए  पूरे  जिले  में  कम  में  कम  दस  साल  के  लिए  लकड़ी  व  बांस  की  कटाई  व  निर्यात  पर  पूर्ण
 प्रतिबन्ध  लगाया  यह  कि  वनों  में  खाली  पड़ी  तगभग  पाद्रह  जाद्य  हेक्टेवर  जमीन
 पर  जनोपयोगी  और  पर्यावरण  बचाने  वाले  पेड़  व्यापक  रूप  से  लगाये  जाएं  ।  इसके  लिए  जरूरी

 हो  तो  निजो  क्षेत्र  की  सेवाएं  भी  ली  यदि  यह  सब  तत्काल  नहों  किया  गया  तो  यह
 प्रसिद्ध  वन-अंचल  उजड़  जायेगा  ।

 अनुबाद ]
 सासव  संसाधन  विकास  मंत्रो  अर्जुन  :  आपकी  अनुमति  से  मैं  कुछ  कहना  चाहता
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 मैं  शून्यकाल  में  व्यवधान  नहीं  डालना  चाहता  था  |  परन्तु  इस  समय  हम  कुछ  कह  सकते  हैं  जो
 शायद  नियमों  के  अधीन  नहीं  कह  सकते  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  समस्त  सभा  एक

 विपक्षी  जिनकी  हाल  ही  में  शादी  हुई  को  बधाई  देती  हम  सभी  उनके  सुद्धी
 वेवाहिक  जीवन  की  कामना  करते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  समस्त  सभा  उन्हें  तहे  से  बधाई  देती  है  ।  )

 श्रो  इस्रजोल  :  मैं  मिठाइयों  के  इन्तजार  में  बधाई  देने  वाले  समूह  में  सम्मिलित
 हो  रहा  हूं  ।  )

 श्रो  इखजोीत  गुप्त  :  बधाई  देने  वालों  में  शामिल  होते  मुझे  बहुत  दुःख  के
 साथ  कहना  पड़ता  है  कि  इस  सभा  के  सदस्यों  को  विवाह  समारोह  में  शामिल  होने  का  अवसर  नहीं
 दिया  गया  ।

 भरी  हश्जमाहिम  सुलेमान  सेट  :  क्‍या  मैं  भी  बधाई  दे  सकता  हूं  ?  जैसा  क्रि  श्री
 इन्द्रजीत  गुप्त  ने  हमें  समारोह  में  भाग  लेने  का  अवसर  नहीं  मिला  |

 क्री  पो०  सो०  थामस  :  साम्यवादी  दल  के  एक  सदस्य  श्री  टी०  जे०  अंजलोज
 का  भी  हाल  ही  में  विवाह  हुआ  है  और  उन्हें  भी  बधाई  दी  जानी  मैं  उन्हें  बधाई  देता  हूं  ।

 )

 श्रीसतो  बासवा  राजेश्वरी  :  महिला  सदस्य  होने  के  नाते  मैं  भी  उन्हें  बधाई
 देती  हूं  ।

 )
 थ्रो  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  व्यक्तिगत  रूप  से  मैं  अभिनंदन  कर  चुका  हूं  और

 उनके  अभिनंदन  समारोह  में  भी  सम्मिलित  हो  चुका  लेकिन  संसद  मदस्य  के  सदन  के
 नेता  के  साथ-साथ  मैं  भी  उनको  बहुत-बहुत  बधाई  देता  हूं  ।

 श्रोमतो  सरोज  बुबे  :  जनता  दल  की  ओर  से  दीपिका  जी  को  बधाई  देती

 हालांकि  इन्होंने  हमको  आमंत्रित  नहीं  किया  था  ।

 शोसतो  गिरिजा  देवो  :  जनता  दल  की  ओर  से  दीपिका  जो  को  बधाई  देती

 हैं  और  सुखी  जीवन  के  लिए  शुभ-करामनाएं  देती  हूं  ।  दुख  है  कि  हमें  नहों  बुलाया  गया  था  ।

 शो  कृष्ण  दस  सुल्तानपुरो  :  हनीमून  मनाने  के  लिए  हिमाचल  में  आा

 |
 झोसतो  दोपिका  चिललिया  :  मैं  इस  बधाई  के  लिए  सभा  की  शुक्रगुजार

 ]
 माननीय  सदस्यों  की  यह  शिकायत  है  कि  उन्हें  काडस  नहीं  मिले  ।  यह  पोस्ट-आफिस  की

 गलती  है  ।  दीपावली  काइू  स  के  साथ  मिक्स  हो  गया  होगा  ।
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 बनुवाद ]
 मैं  अपने  साथ  लोक  सभा  की  पूरी  डायरी  ले  गई  थी  ।

 अश्वी  नहीं  मिला  है  तो  एक  महीने  के  बाद  जरूर  मिल  जायेगा  ।

 श्रो  इब्रा-हस  सुलेमान  सेट  :  डिनर  का  इंतजाम  होना  चाहिए  ।

 क्षीपती  दोपिका  चिखलिया  :  जरूर  मिल  जायेगा  ।

 नियम  377  के  अधीन  मासले--जारो

 हिमाचल  प्रदेश  सें  पोंटासाहिब  राशपुर  बुशेर  श्रोर  पंजोर  सवारधाट  मार्गों  को
 राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  को  आवश्यकता

 थरो  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरो  :  हिमाचल  प्रदेश  में  पोंन्टा  साहिब  से  एक  सड़क
 हादंकोटी  समरकोट  इत्यादि  नगरों  से  होती  हुईं  रामपुर  बुशेर

 चती  है  और  वहां  जाकर  बोडंर
 में

 प्रवेश  करती  है  और  वहां  से  होती  हुई
 किननौर  व  समदोह  पहुंचती  है  जहां  से  आगे  तिब्बत  की  सीमा  लगती  इसके  अतिरिक्त  ए

 सड़क  हरियाणा  में  पंजौर  के  स्थान  से  चलकर  जो  हिमाचल  प्रदेश के  क्षेत्र  में  है
 जाकर  मिलती  है  |  यह  सड़क  कुल्लू  और  मनाली  होती  हुई  लद्दाख  सीमावर्ती  क्षेत्र  से  मिलती

 है  ।  इन  दोनों  सड़कों  का  प्रबन्ध  बोर्डर  रोड  के  कमंचारियों  द्वारा  किया  जाता  मैं  इन  दोनों

 मार्गों  को  नेशनल-हाई-वे  बनाने  हेतु  भारत  सरकार  से  मांग  करता  हूं  ।

 ]

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  के  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  नियुक्त  चिकित्सा
 अधिकारियों  को  वेतन  का  शोध्न  भुगतान  करने  की  आवश्यकता

 परशुराम  गंगवार  :  केन्द्र  सरकार  की  ओर  से  उत्तर  प्रदेश  के  प्राथमिक

 स्वास्थ्य  केन्द्रों  मे ंएक-एक  थडे  एम०  ओ०  रखा  गया  हैं  जिसका  वेतन  केन्द्र  सरकार  के  द्वारा  ही

 दिया  जाता  है  |  इनकी  संख्या  706  इन  लोगों  को  1991  से  अभी  तक  वेतन  नहीं  मिल

 रहा  क्योंकि  केन्द्र  सरकार  ने  ऐड  आई०  देना  बन्द  कर  दिया  इन  डाक्टरों'की

 स्थिति  दयनीय  हो  गई  मैंने  ।4  1991  को  यह  मामला  लोक  सभा  में  उठाया

 लेकिन  केम्द्र  सरकार  ने  अभी  तक  इस  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।

 क्रेन्द्र  सरकार  ने  आज  तक  प्रदेश  सरकार  को  न  तो  पैसा  भेजा  है  और  न  द्वी  कोई  आदेश

 दिया  जिससे  कि  इन  डाक्टरों  को  वेतन  मिल  सके  ।  :

 अतः  मेरा  केन्द्रीय  सरकार  के  स्वास्थ्य  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  है  कि  राज्य  सरकार  को

 इन  डाक्टरों  को  वेतन  देने  के  लिए  उचित  धन  की  व्यवस्था  करें  ।
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 महाराष्ट्र  में  रसोई  गंस  के  अनधिकृत  कनेक्शनों  को  नियमित  करते  की
 आवश्यकता

 डा०  गुणबंत  रामभाऊ  सरोदे  :  मेरे  जलगांव  जिला  महाराष्ट्र  में  बहुत  लोगों
 ने  बिना  रसीद  के  गेस  सिलेंडर  और  रेग्युलेटर  दुगुना  पैसा  देकर  खरीदे  उनकी  संख्या  लंगंभंग
 पांच  हजार  है  ।  अब  तकलीफ  यह  है  कि  रेग्युलेटर  बदलकर  दिया  गया  है  और  गंस  एजेंसी  वाले

 रेष्युलेटर  बदल  नहीं  रहे  उसकी  वजह  से  लोगों  की  तकलीफ  बढ़  गई  हैं  भौर  बड़े  पंमाने  में
 र्रष्टाचार  को  बढ़ावा  मिल  रहा  है  ।  मेरी  प्रायंना  है  कि  जिनके  पास  बिना  रसोद  के  गेस  कनेक्शन

 हैं  उन्हें  जमा  करवा  कर  उनके  स्थान  पर  नये  रेग्युलेटर  दिये  जायें  ।

 कानपुर  देहात  में  तंगधारी  क्षेत्रों  क ेसमग्र  विकास  के  लिए  कदस  उठाने  झोौर  बहां
 को  कृषि  उत्पादों  पर  आधारित  कुछ  उद्योग  लगाने  को  आवश्यकता

 भी  केषरों  लाल  :  कानपुर  देहात  में  यमुना  नदी  के  आसपास  का  बीहड़े  क्षेत्र

 वहां  के  लिए  सदा  है  ही  एक  समस्या  के  रूप  में  बना  रहा  समाज  बिरोधी  तत्वों  के  लिए  यह
 सम्पूर्ण  क्षेत्र  एक  आद्श  शरणस्थली  का  काये  करता  है  ।  इस  सम्पूर्ण  क्षेत्र  का  कोई  विकास
 भी  नहों  हो  पाता  है  ।  युवकों  में  बेरोजगारी  बढ़ती  है  तथा  वे  भी  समाज  विरोधी  कार्यों  में  खिप्त

 हो  जाते

 अतः  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  सारे  क्षेत्र  को  बौहड़  व  ऊबड़-खांबड़  जमोत  का
 समतलीक रण  करा  कर  के  इस  सारे  क्षेत्र  में  कृषि  तथा  कृषि  से  जुड़े  उद्योगों  की  स्थापना  की
 जाये  ।

 ]

 तमिलनाड़  के  पेरूनदुरेई  नामक  स्थान  पर  सिपकोट  परियोजना  समूह  के  बारे  में
 विकास  केला  परियोजना  रिपोर्ट  को  शीघ्र  मंज्रों  देने  की  आवश्यकता

 शी  पो०  जो०  नारायणन  :  पेरिमार  जिले  में  पेरून्द्राई  एक
 सूखाग्रस्त  क्षेत्र  तमिलनाडु  सरकार  ने  वहां  एक  एस०  आई०  पी०  सी०  ओ०  टी०  परियोजना
 परिसर  को  स्वीकृति  दो  है  और  वे  शिलान्यास  तथा  भारत  सरकार  से  स्वीकृति  का  इन्तआर  कर
 रहे  तमिलनांड  सरकार  के  उद्योग  विभाग  भारत  सरकार  के  उद्योग  बिभाग  को  ग्रोथ  श्लेंटर
 प्रोजेक्ट  रिपोर्टਂ  को  स्वीकृति  देने  हेतु  पहले  ही  लिख  चुका  एस०  आई०  पी०  सी०  भो०  ठी०
 काम्लैक्स  कौ  स्थापना  से  पेरून्दुराई  क्षेत्र  के  बेरोजगार  युवाओं  को  रोजगार  मिलेगा  ।  मेरे  निर्बाचन
 क्षेत्र  में  यह  एक  बहुत  ही  पिछड़ा  क्षेत्र  है  तथा  भारत  सरकार  के  उद्योग  मन्त्रालय  द्वारा  इस
 परियोजना  को  स्वोक्ृति  मिलने  से  क्षेत्र  के  लोगों  का  बहुत  सहायता  मिलेगी  ।

 मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  तमिलनाडु  में  पेरूश्दुराई  में  सिपकोट  १रियोजना
 काम्पलैक्स  की  सेंटर  प्रोजेक्ट  रिपोर्टਂ  को  तत्काल  स्वीकृति  प्रदान  करे  ।

 ॑णकन  ee  जवान
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 ६2.54  म०  पु०
 मंत्री  हारा  बक्तव्य

 रूमानिया  के  राजनयिक  श्री  लिवियू  रादू  को  सुरक्षित  वापसो

 संसदीय  कार  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  गृह  सन्त्रालय  सें  राज्य  मंत्री  एस०  एस०
 :  मुझे  सभा  को  यह  सूचित  करते  हुए  खुशी  है  कि  रोमानियाई  राजनयिक  भरी

 लिक्यू  राबू  जिनका  9  1991  को  अपहरण  कर  लिया  गया  अपने  नई  दिल्‍ली  स्थित
 निवास  पर  लगभग  11  बजे  सकुशल  वापस  पहुंच  गये  यह  बताया  गया  है  कि  श्री  रादू  एक
 टैक्सी  में  अकेले  आए  हैं  ।

 थी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  क्‍या  सरकार  सभा  को  यह  बता  सकती  है  कि  किन

 हालातों  में  उन्हें  छोड़ा  गया  ओर  किन  हालातों  में  वह  सकुशल  लौटे  अथवा  क्या  मात्र  यहाँ  वक्‍तब्य

 है  जो  सभा  को  विया  जा  रहा  है  ?

 थी  एसम०  एस०  जंकब  :  सूचना  मिलने  के  बाद  मैं  आपको  फिलहाल  हमारे  पास
 श्रीर  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 12.55  स०प०

 अनुदानों  को  मांगें

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  पंजाब  के  सम्बन्ध  में  1991-92  के  लिए  अनुदानों  की  मांगों
 पर  आगे  चर्चा  करेगी  ओर  उन  पर  मतदान  होगा  ।  श्री  मुकुल  बालकृष्ण  वासनिक  अपनी  चर्चा
 जारी  परन्तु  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 भ्रो  पवन  कुमार  बंसल

 श्री  पवन  कुसार  बंसल  :  उपाध्यक्ष  पाकिस्तान  द्वारा  सहायता  तया
 राज्य  में  हिसा  भड़काने  से  पंजाब  समस्या  इतनी  विकट  हो  गई  है  कि  इस  बात  में  कोई  सन्देह  नहों
 रहा  कि  यह  एक  एक  नपजुक  राष्ट्रीय  समस्या  काफी  समय  से  हम  सभी  ने  यह  कहा
 है-हम  सभी  ने  कहा  है  कि  राष्ट्रीय  चुनोती  के  रूप  में  इस  हेतु  एक  राष्ट्रीय  प्रयास  की  आवश्यकता
 है  |  इसमें  दलगत  दृष्टिकोण  सहन  नहीं  किया  जा  सकता  !  आरोप  लगाकर  इसका  समाधान  नहीं
 किया  जा  सकता  ।  फिर  भी  हमने  जो  कुछ  किया  वह  हमने  इस  बात  पर  ध्यान  दिए  बिना  कि

 एक  बिना  सोचे-समझे  दिए  गए  वक्तव्य  से  भावी  घटनाओं  के  क्या  घातक  परिणाम
 विवाद  में  वाह-वाही  लूटने  के  लिए  किया  है  ।

 पिछले  आठ  बर्षों  के  दौरान  संसद  में  पंजाब  पर  हुए  किसी  भी  वाद-विवाद  को  ले
 आप  पाएंगे  कि  वह  स्थिति  से  निपटने  हेतु  दिए  गए  सुझावों  की  उत्तेजक
 वकक्‍तब्यों  से  परिपूर्ण  है
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 अनमन-«-मगम-मममनननन

 आज  स्थिति  की  गम्भीरता  बिलकुल  स्पष्ट  है  परन्तु  संकी्ण  राजनैतिक  स्वार्थ  स्थिति  को

 भस्पष्ट  बना  रहे  हैं  और  हममे  से  कुछ  लोगों  के  कार्यों  को  नियन्त्रित  कर  रहे  पूरा  देश

 विभिन्‍न  राष्ट्रीय  मुद्दों  के  प्रति  प्रधान  मंत्री  श्री  पी०  वी०  नरसिह  राव  की  सहमति  के  दृष्टिकोण
 से  सहमत  फिर  भी  हमारे  माननीय  मित्र  श्री  हरिकिशोर  सिंह  जो  फिलहान  सभा  में

 उपस्थित  नहीं  ने  उनके  श्रेय  को  छीनने  के  लिए  विवेकहीन  भारोप  लगाने  का  दुस्साहस  किया

 मैंने  सोचा  था  कि  विवेकहीनता  की  भी  कोई  सीमायें  होंगी  ।  परन्तु  श्री  हरिकशोर  सिंह  जी
 को  शायद  इस  बात  का  आभास  नहीं  होगा  जब  उन्होंने  1984  के  दंगों  के  दौरान  उनके  ऊपर  की

 गई  कुछ  टिप्पणियों  के  लिए  श्रधान  मंत्री  पर  फूहड़  आरोप  लगाए  थे  ।  यह  कहना  कि  प्रधान  मंत्री
 जैसे  अटल  राष्ट्रभकत  ने  साम्प्रदायिक  दंगे  भड़काए  उनकी  निन्‍्दा  करने  के  अतिरिक्त  और

 कुछ  भी  नहों  लोगों  को  गुमराह  उन्हें  धोखा  देना  है  ताकि  पंजाब  जेसी  समस्या  बलतो

 रहे  ।

 मैं  इस  बात  से  बचना  चाहता  मैंने  यह  कहते  हुए  बात  शुरू  की  थी  कि
 आरोप-प्रत्यारोप  लगाने  की  अपेक्षा  पंजाब  के  साथ  बेहतर  व्यवहार  किया  जाना

 श्री  हरि  किशोर  सिंह  द्वारा  दिए  जा  रहे  भड़काऊ  भाषण  को  सुनकर  मुझे  दुःख  हुआ  ।  मैं  यह  नहीं
 कहूंगा  कि  उनके  सलाहकार  श्री  वो०  पी०  सिंह  ने  पंजाब  को  हिसा  की  दलदल  में  गौर  आगे

 कंसे  घकेल  दिया  ।  किन्तु  मैं  उनसे  केवल  यही  अपील  करूंगा  कि  वह  पंजाब के  प्रति  उदार  हों  ।
 आज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  ऐसे  अदूरदरशितापुर्ण  आरोपों  अथवा  वृक््तब्यों  से

 बचा  जाये  जिनमें  स्थिति  को  बिगाड़ने  वाली  बातें  हों  ।

 श्री  मदन  लाल  जो  एक  मंजे  हुए  और  वरिष्ठ  नेता  ने  पाकिस्तान  का  उल्लेख

 करते  हुए  यह  आरोप  लगाया  कि  प्रधानमंत्री  और  रक्षा  मंत्री  के  वक्‍तव्य  परस्पर  विरोधी  हैं  तथा
 उनका  मंशा  लोगों  को  भ्रमित  करने  की  मैं  उनकी  निर्णय  बुद्धि  पर  संवालਂ  नहीं

 किन्तु  मैं  उनसे  सहमत  नहीं  हो  सकता  ।  मैं  केवल  यही  कहूंगा  कि  श्री  खुराना  का  यह  सुझाव  कि
 देश  को  पाकिस्तान  के  विरुद्ध  सीधी  कार्यवाही  करनी  हो  सकता  है  इस  समय  राष्ट्रीय  हित
 में  न  हो  ।  इसे  तो  वत॑मान  सरकार  के  ही  विवेक  पर  छोड़  दिया  जाना  किन्तु  मैं  इसे
 अवसर  पर  यह  कहना  चाहूंगा  कि  पाकिस्तान  द्वारा  अपने  क्षेत्र  में  चलाये  जा  रहे  अनेक  प्रशिक्षण
 शिविरों  को  बन्द  कराने  के  लिये  पाकिस्तान  पर  अधिकतम  राजनयिक  दबाब  डालना
 सरकार  15  फरवरी  तक  पंजाब  विधान  के  चुनाव  करवाने  के  लिए  वचनबद्ध  किन्तु  दूसरे
 पेंक्ष  के  हमारे  कुछ  मित्रगण  उस  निर्वाचन  प्रक्रिया  को  जो  वास्तव  में  आरम्भ  ही  नहों  हुई  और
 जिसकी  अनुचित  हड़बड़ी  में  की  गयी  थी  तथा  जिसे  देश  को  विखंडित  करने  हेतु  बलातू
 जनमत  संग्रह  में  बदल  दिया  गया  था--क्रे  विरुद्ध  अपने  उग्र  भाषण  जारी  रखे  हुए  इस  मामले  में

 गयी  टीका-टिप्पणियां  परस्पर-विरोधी  तथा  भ्रामक  एक  ओर  तो  वे  सरकार  से  राज्य  में
 हिसा  १२  नियन्त्रण  करने  की  अपेक्षा  करते  हैं  जो  कि  ठीक  ही  तथा  दूसरी  समस्था  की
 बिशदता  तथा  अंतप्रेंस्त  काये  की  विशालता  को  पूरी  तरह  जानते  हुए  उन्हें  वहां  पर  सेना  की
 तैनाती  तथा  पुलिस  मद्दानिदेशक  की  तनाती  से  भी  शिकायत

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  भाषण  समाप्त

 करी  पवन  कुमार  बंसल  :  कृपया  मुझे  कुछ  भौर  समय  दें  ।
 ्््ि

 244



 $  1913  अनुदानों  की  मांगें  1991-92

 महोदय  :  चर्चा  में  अभी  बहुत  लोगों  को  भाग  लेना  है  ।

 थो  पवन  कुमार  बंसल  :  मुझे  कुछ  और  समय  दिया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आप  दो  मिनट  में  अपनी  बात  खत्म  करिये  ।

 श्री  पवन  कुमार  बंसल  :  ऐसा  करके  वे  अनजाने  ही  उन  लोगों  का  कार्यंसाधन  कर  रहे  हैं
 जो  चाहते  हैं  कि  पंजाब  राज्य  में  अराजकता  तथा  विवेकहीन  की  हिंसा  का  वातावरण  ब्याप्त  हो
 जाये  ।

 भारतीय  सेना  कत्तंव्य  परायणता  और  करुणा  का  प्रतीक  उसे  हमारे  अपने
 लोगों  के  विरुद्ध  किसी  भी  प्रकार  के  दमन  से  जोड़ना  अनुचित  है  ।  देश  में  बड़ी  मात्रा  में  अत्याधुनिक
 स्त्रास्त्रों  का  प्रवेश  हो  चुका  है और  वह  इस  समय  उन  आतंकवादियों  के  हाथों  में  है  जिन्हें  सीमा
 पार  से  विशेषज्ञों  द्वारा  प्रशिक्षित  किया  जाता  इपसे  राज्य  की  पुलिस  निष्प्रभावी  हो  गयी  है
 और  हालत  ऐसी  कि  राज्यु  में  सेना  तैनात  करना  अत्यावश्यक  हो  गया  भर  यदि  इस  कायंवाही

 विरुद्ध  अपनी  उंगलो  उठाते  तो  मैं  पूर्ण  विनम्रता  से  कहूंगा  कि  हम  यहां  बैठने  वाले
 पंजाब  के  विषय  में  बोलने  वाले  वह  नहीं  कर  रहे  हैं  जिसकी  हमसे  अपेक्षा  की  जाती  है  ।

 इसी  तरह  श्री  के०  पी०  एस०  गिल  ने  फिर  से  पुलिस  महानिदेशक  का  पदभार  संभाल
 लिया  हैं  ।  वह  मिथ्या  आलोचना  के  शिकार  रहे  राज्य  में  अपने  पहले  के  कार्यकाल  के  दौरान

 अपने  पुलिंस  बल  का  दृढ़  संकल्प  तथा  साहस  के  साथ  नेतृत्व  और  उन्होंने  वहां  पर
 लोगों  को  आवश्यक  प्रेरणा  प्रदानं  की  ।  उससे  उनका  मनोबल  बना  रहा  तो  उन  पर  ज्यादतियों
 तथां  दमन  का  आरोप  मैं  फिर  से  सम्मानपृवंक  कहना  उन  लोगों  की  भाषा
 बोलना  है  जिनकी  गेर  कानूनी  गतिविधियों  को  रोकना  उनका  मिशन  है  ।  उन  पर  सिख-विरोघी

 होने  का  आरोप  लगाना  कितना  अविश्वसनीय  है  ?  श्री  के०  पो०  एस०  गिल  स्वयं  एक  सिख  हैं  ।

 उन  पर  हिसाचार  का  आरोप  नहीं  गाया  जा  यह  कहना  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  वह  एक

 मृत  व्यक्ति  तथा  जीवित  व्यक्ति  में  कोई  अन्तर  नहीं  करते  ।  इससे  सौहादंपूर्ण  वातावरण  बनाने  में

 नहीं  मिलती  ।  मैं  कहुंगा  #  वक्‍त  का  तकाजा  है  कि  हम  इन  तुच्छ  बातों  से  ऊपर  उठें
 ओर  दूसरों  में  दोष  निकालना  बन्द  करें  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  पंजाब  से  श्री  धिल  के  हठाये  जाने

 के  वहां  की  स्थिति  बदतर  हो  गयी  थी  और  उनकी  वापसी  से  लोगों  के  मन  में  आशा  की
 भावना  का  संचार  हुआ  है  तथा  वह  विश्वास  फिर  से  लौट  आया  है  जो  तीन  महीने  पहले  डगमगा
 गया  था  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  पंजाब  में  किचित  सफलता  पाने  हेतु  भी  हमें  केवल
 राजनेतिक  प्रक्रिया  पुनः  आरम्भ  करने  से  ही  सहायता  मिल  सकती  है  ।  गत  भाठ  वर्षो  के
 विधान  सभा  केवल  18  महीने  ही  रही  चुनाव  कराये  गए  और  उसके  पश्चात्‌  राष्ट्रपति
 शासन  का  लम्बा  दोर  रहा  जिसके  परिणामस्वरूप  प्रशासन  ने  लोगों  के  साथ  अपना  तालमेल  खो  दिया

 ।  वह  लोगों  के  दुख-दढ़े  के  प्रति  संवेदनाहीन  हैं  ।  पुलिस  ज्यादतियों  के  मामले  भो  हुए  हैं  ।  मैं
 इससे  इन्कार  नहीं  करता  ।  ऐसे  मामले  हैं  जिनमें  निर्दोष  लोगों  को  केवल  सन्देह  होने  पर

 गिरफ्तार  लिया  जाता  इससे  लोग  और  अलग-भनग  हो  जाते  हैं  ।  राज्यपाल  महोदय  के
 £  खुले  जो  प्रशासन  द्वारा  आयोजित  होते  राज्य  के  वतमान  वातावरण  में  कोई  बदलाव

 -  ला  पाये  हैं  ।  साधारण  लोगों  की  पहुंच  किस  व्यक्ति  तक  हो  सकती  यह
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 बड़ा  सवाल  हमारे  सामने  केवल  एक  निर्वाचित  सरकार  ही  उस  उत्तरदाग्रित्व  को  पूरा  कर
 सकती  है  ।  नतीजा  यह  है  कि  लोगों  को  प्रशासन  के  इस  व्यवस्था  के  प्रति  ही  अरुधि  हो  गयी

 भोौर  इसके  भयावह  परिणाम  हो  सकते  इसे  रोकना  जरूरी  है  ।

 आशा  एक  निर्वाचित  सरकार  स्थिति  को  सुधारने  में  सहायक  होगी  ।  15  फरवरी  तक

 चुनाव  कराने  का  निर्णय  बहुत  ही  सकारात्मक  है  ।  किन्तु  दुर्भाग्यवश  कुछ  भकाली  यह  कहते  सुनायी
 पड़ते  हैं  कि  वे  चुनावों  का  बहिष्कार  करना  चाहते  हैं  |  मेरा  विचार  हमें  इसके  लिए  उनकी  निदा
 करने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  हमें  उनकी  उस  व्यथा  को  समझना  चाहिए  जिसमें  वे  आज  अपने  को  पास

 हिसा  के  लम्बे  दौर  ने  उन्हें  अप्रासंगिक  और  शक्तिहीन  बना  दिया  समय  का  तकाजा  है  कि
 सभी  लोकतांजिक  शक्तियां  एकजुट  हो  जायें  ।  मैंने  पिछली  बार  भी  यह  कहा  समय  का  यह
 पुरजोर  तकाजा  है  कि  देश  के  सामने  पंजाब  में  जो  चुनौतियां  हैं  उनका  सामना  करने  के  खिए  हम
 एक  संयुक्त  मोर्चे  के  रूप  में  आ  उस  प्रयास  1  हमें  अकालियों  को  भी  शामिल  करना  वह
 कहते  समय  मैं  इस  तथ्य  के  प्रति  भी  सचेत  हूं  कि  कुछ  समय  पूर्व  कांग्रेस  सरकार  ने  पंजाब  में  अनेक

 अनेक  जनसभाओं  का  आयोजन  किया  उस  मंच  को  भी  एक  दूसरे
 पर  कीचड़  उछालने  के  मंच  में  बदल  दिया  गया  ।  विभिन्‍न  राजनैतिक  दलों  के  जो  दिल्लो  पें

 स्थित  जिन्हें  पंजाब  की  जनीती  वास्तविक्ताओं  का  ज्ञान  नहीं  यहां  से  जाते  थे  और  पंजाब
 में  सरकार  के  विरुद्ध  बन  कर  लौट  आते  थे  ।  परिणाम  यह  हुआ  कि  लोग  और  क्मुख  होते  चले
 सगे  ।  लोगों  के  मन  में  सरकार  की  सदाशयता  के  सम्बन्ध  में  फिर  से  सन्देह  उत्पन्न  कर  दिया  यया  ।
 इसे  भाज  दूर  करना  है  ।  यदि  जरूरत  पड़े  तो  अनौपचारिक  रूप  से  ब्रेठकें  आयोजित  की  यवरि
 विभिन्‍न  नेता  महमूस  करें  तो  बठकें  औपचारिक  रूप  से  भो  आयोजित  की  जा  सकती  हैं  ।  मैं
 समझता  चुनाव  से  पहले  यह  प्रक्रिया  शुरू  हो  जानी  केवल  तभी  हम  अकालियों  को

 राष्ट्र  निर्माण  के  काम  में  प्रभावी  भूमिका  निभाने  के  लिए  प्रेरित  कर  सकते  हैं  ।

 पंजाब  के  लोग  अलगाववादियों के  साथ  नहीं  हैं  भौर  उन्हें  प्रोत्साहित  किया
 जाना  चाहिए  ।  उनके  अन्दर  विश्वास  का  संचार  किया  जाना  है  ।  उन्हें  आतंकवादियों  से  लड़ना  है  ।
 ऐसे  मामले  भी  हुए  हैं  जिनमें  साधारण  लोगों  ने  बिना  हथिकेंर  ही  आतंकवादियों  का  पीछा  किया
 भौर  उनसे  युद्ध  करने  में  कुछ  हृद  तक  सफलता  पायी  ।  यदि  हम  यह  नहीं  करते  हैं  और  सब  आपस
 में  एकजुट  होते  तो  अन्य  बहुत  से  लोगों  की  तरह  मैं  भी  यह  महसूस  करता  हूं  कि  पंजाब  राज्य
 में  सामान्य  स्थिति  वापस  लाने  की  बात  केवल  एक  म॒गतृष्णा  बनी  रहेगी  ।

 समय  की  मांग  यह  है  कि  हम  समस्त  बाधाओं  ओर  पूर्वाग्रहों  को  छोड़कर  अकालियों  को
 इस  बात  के  लिए  राजी  करें  कि  वे  अपनी  जिम्मेदारी  नहीं  त्यागें  ।

 मैं  यह  भी  महसूस  करता  हूं  कि  अकालियों  के  चुनावों  का  बहिष्कार  करने  के  उनके  निर्णय
 के  बएरे  में  उनके  वर्तमान  पक्ष  से  सरकार  चुनाव  करबाने  के  अपने  संकल्प  से  नहीं  क्योंकि
 अक्सर  हम  देखते  हैं  कि

 जब  कभी  भी  चुनावों  की  घोषणा  होती  तो  कुछ  लोग  कहते  है  कि  यह
 निरथंक  प्रयास  होगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  को  चुनाव  करवाने  के  इरादे  से  कोई  बात  डिगा
 नहीं  सकेगी  ।  यहां  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  हम  राजनंतिकष  प्रक्रिया  की  बात  करते
 मेरा  मतलब  उप्र  राष्ट्रीयतावाद  से  नहीं  क्योंकि  मैं  चंडीगढ़  से  आया  किन्तु  मैं  चेतावनी  के
 तौर  पर  कहना  चाहता  हूं--चुनावों  तक  चंडीगढ़  के  बारे  प्ें  कोई  एकतरफा  निर्णय  किसो  भी
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 स्थिति  में  लाभकारी  सिद्ध  नहीं  पहले  भी  आपने  देखा  है  कि  एकपक्षीय  निर्णय  लिये  गए  हैँ
 और  रियायतों  की  घोषणा  की  गयी  इससे  सोौहाद्रपूर्णं  वातावरण  बनाने  में  मदद  नहीं  मिली  ।
 मेरे  विधार  से  चंडोगढ़  आज  कोई  मुद्दा  नहीं  है  ।  राज  जो  मुद्दे  उठाए  गए  इनका
 धान  ईमानदारी  से  करना  यह  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  का  प्रश्न  चुनावों  के  वाद  अथवा  अभी  से
 हमें  यह  सुनिश्चित  करने  का  कार्य  करना  है  कि  राज्यों  को  भारत  संघ  के  सशक्त  एकक  बनाने  के

 लिए  क्‍या  परिबंतन  किए  जा  सकते  हैं  ?  भाज  लोगों  में  सदभाव  और  सौहाद्र  का
 वरंण  बनाने  को  आवश्यकता  है  और  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  हम  प्रयास  तो  यह  कठिन  कार्य
 नहीं  होगा  ।

 चुनावों  के  सम्बन्ध  मैं  केवल  दो  छोटे-छोटे  सुझाव  देना  चाहता  विपक्ष  की  ओर  से

 कहा  गया  था  कि  हमें  चुनाव  संबंधी  कानूनों  के  साथ  छेड़छाड़  नहीं  करनी  चाहिए  ।  इन  विचारों  का
 मैं  भी  संम्थंन  करता  हूं  कि  इस  स्थिति  में  जो  पंजाब  में  चुन!व  लड़नः  चाहता  उसे  इसकी
 मंति  दी  इस  सम्बन्ध  में  हमें  कोई  संशोधन  नहीं  करना  चाहिए  और  वास्तव  में  सरकार  का

 ऐसा  कोई  विचार  नहीं  है  ।  किन्तु  मैं  दो  संशोधनों  का  सुझाब  देता  हूं  जिन्हें  शीघ्र  ही  जन
 घिर्व  अधिनियम  में  सम्मिलित  किया  जाए  और  पंजाब  से  ही  चुनाव  सुधारों  की  प्रक्रिया  शुरू  की
 जा  सकती  चुनाव  अभियान  की  अवधि  कम  करके  दस  दिन  को  जाए  ।  इससे  युनाव  खर्चे
 में  भारी  कमी  आयेगी  और  उम्मीदवारों  को  कम  अवधि  तक  सुरक्षा  सम्बन्धी  खतरों  का  सामना

 करना  पढ़ेगा  |  चुनाव  प्रक्रिया  अवरुद्ध  करने  के  लिए  किए  गए  प्रयास  के  कारण  हम  पहले
 ऐसा  संशोधन  बह  दुबारा  जाये  कि  निर्दलीय  उम्मीदवार  की  मृत्यु  के  बाद  चुनाव  रह
 वे  किए  जाएं  ।

 मैं  समय  सीमा  के  बारे  में  आपकी  चिन्ता  समझता  संक्षेप  मैं  केवल  एक

 या  दो  महों  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।

 एक  महत्वपूर्ण  महा  जिसे  सरकार  अकेले  कर  सकती  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  सेना
 में  भर्ती  के  सम्बन्ध  में  पंजाब  के  लोगों  की  शिकायतें  दूर  की  जायें  |  उन्हें  फ्हले  की  ही  तरह  सेना
 में  शामिल  होने  के  बेहतर  अवसर  दिये  जायें  ।  जो  व्यक्ति  जहां-कहीं  भी  उत्पीड़न  का  दोषी
 पाया  उसे  दंडित  किया  जाये  ।  पंजाब  की  उन्‍नति  और  विकास  के  कदम  उठाये

 भाषा  पाठ्य  पुस्तक  सचिव  पंजाबी  साहित्य  अकादमी

 मोर  पटियाला  स्थित  उत्तरी  क्षेत्र  सांस्कृतिक  केन्द्र  जैसे  महत्वपूर्ण  पदों  पर  नियमित  नियुक्तियां  नहीं
 की  जा  सकी  इन  पदों  को  भरने  के  लिए  कदम  उठाये

 मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पूर्व  भाथिक  क्षेत्र  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 हमने  बार-बार  कहा  है  कि  अर्द्ध  सैनिक  बलों  पर  काफ़ी  धनराशि  खर्च  की  जाती  यह  केवल
 पंजाब  का  ही  प्रश्न  नहीं  यदि  अद्धां  सैनिक  बलों  के  रखरखाए  पर  भारी  घनराशि  खर्च  की  जाती

 तब  यह  केन्द्र  को  प्राथमिक  चिन्ता  आपको  पंजाब  पुलिस  में  पुलिस  कर्मियों  की  संख्या  बढ़ानी

 है  या  उनके  लिए  अच्छे  उपकरण  खरीदने  इन  सबकी  लागत  केन्द्र  को  चुकानी

 उद्योग  के  सम्बन्ध  जिस  कागज  मिल  की  आधारशिला  स्वयं  श्री  राजीव  गांधी  ने  रखी

 को  भी  सरकार  ते  आरम्भ  नहों  किया  यदि  इसे  हम  राज्य  से  उद्योगों  का  समाप्त  होना  न
 तो  क्या  कहें  ?  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाये  ।
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 पंजाब  में  वतंमान  स्थिति  का  एक  महृत्वपुर्ण  मुद्दा  प्रवासियों  के  कल्याण  का  लोगों  की

 यह  इच्छा  नहीं  है  कि  वह  अपने  घर-बार  छोड़कर  चले  जायें  और  कहीं  और  शरण
 मैंने  पाथधा  कि  निर्णय  लिये  जाने  के  बावजूद  इंडिया  गेट  के  लान  में  पड़े  अनेक  लोगों  को  सहायता
 नहीं  दी  गयीं  उनके  लिए  कुछ  करना  उन्हें  अन्य  लोगों  के  समात  माना  जाए  ।  उन्हें  कुछ
 आर्थिक  सहायता  देनी  उन्हें  आश्वासन  देना  है  ताकि  वे  पंजाब  लौट  सकें  ।  ॥

 अन्त  मैं  भारतीय  खाद्य  निगम  के  चतुथ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  के  बारे  में  कहना  चाहता
 वे  ठेकेदारों  के  चंगुल  से  मुक्त  होने  के  लिए  काफी  समय  से  आंदोलन  कर  रहे  हैं  तथा  उन्हें

 विभाग  का  सीधा  कमंचारी  माना  जब  यह  अन्य  राज्यों  में  किया  गया  तो  पंजाब  मे  क्यों

 नहीं  किया  जा  सकता  ?  लिपकीय  तथा  अन्य  विभिन्‍न  संवर्गों  के  लोगों  को  लाभ  को  दिया  गया  है

 किन्तु  इन  निवली  श्रेणी  के  लोगों  की  आवाज  नहीं  सुनी  जा  रही  जैसा  कि  कल  उल्लेख  किया
 गया  था  कि  संरूगर  में  अशान्ति  के  कारण  अनेक  लोगों  के  घ्रायल  हुए  थे  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय
 खाद्य  मंत्री  इस  मामले  की  जांच  चुंकि  यह  पंजाब  राज्य  से  सम्बन्धित  समस्या  है
 और  चूंकि  पंजाब  समस्या  पर  भिन्न-भिन्न  परिप्रेक्ष  श्रौर  दृष्टिकोण  से  विचार  किया  जाना  मैं
 इस  समय  सभा  में  उपस्थित  वित्त  मंत्री  से  भी  अनुरोध  करू गा  कि  इस  मामले  में  पहल  करें  तथा

 यह  सुनिश्चित  करें  कि  पंजाब  के  लोगों  की  वास्तविक  शिकायतें  दूर  की

 इन  शब्दों  के  मैं  पंजाब  बजट  के  प्रस्तावों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  भोजनावकाश  होगा  और  2.15  बजे  म०  प०  पर  सभा  पुनः
 समवेत  होगी  ।

 1.16  भ०  प०

 तत्पश्यात्‌  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2.15  म०  ५०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 14.20  स०  प०
 '  |

 लोक  सभा  मसध्याह्न  भोजन  के  4.20  स०  प०  पर  पुनः  समनेत हुई  ।

 सहोदय  पोठासोन  हुए  ।)
 सदस्य  द्वारा  शपथ  ग्रह

 श्री  राजेश  कुमार  ।

 14  21  स०  प०

 अनुदानों  को  मांगें

 ु
 श्री  राजेन्द्र  भ्रर्निहोत्रो  :  श्रीमान्‌  उपाध्यक्ष  सवाल  यह  है  कि  पंजाब  में

 तंत्र  के आधार  पर  जनता  की  चुनी  हुई  सरकार  लगभग  पिछले  बहुत  लम्बे  अर्से  से  नहीं  है  और
 जनता  की  चुनी  हुई  सरकार  न  होने  के  कारण  संसद  को  पिछले  पांच  बार  पंजाब  का  बजट  पास
 करना  पड़ा  सदन  की  यह  भाव  कि  बजट  को  पास  करते  समय  पजाबं  की  समद्धि  और
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 खुशहाली  वापस  होनी  पंजाब  के  आम  नागरिकों  को  प्राप्त  होनी  बह  सदन  पंजाब
 का  बजट  एक  मत  से  पास  कर  रहा  लेकिन  पंजाब  में  समृद्धि  और  खुशहाली  आज  किसी  भी
 क्षेत्र  में  देखने  को  प्राप्त  नहीं  हो  रही  इस  प्रक्रिया  से  लोकतंत्र  पर  एक  प्रश्न  बन  करके

 खड़ा  हो  गया  क्या  पंजाब  की  आज  की  परिस्थितियां  वहां  की  जनता  को  सुख  ओर  समृद्धि  दे

 रही  हैं  ?

 माननीय  उपाध्यक्ष  सबको  यह  याद  रखना  चाहिए  कि  हमारे  यहां  एक  संविधान
 उसके  नियम  और  कायदे  बने  हुये  हर  आदमी  को  आजादी  को  अहसास  होना  कोई
 भी  आदमी  यह  न  समझे  कि  उसकी  इज्जत  के  ऊपर  या  मर्यादा  के  ऊपर  हमला  हो  रहा
 आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  पंजाब  में  लोकतंत्र  के  माध्यम  से  चुनी  हुई  सरकार  कायम  होनी

 माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  मैं  इस  ओर  आकथित  करना  चाहता  हूं  कि  भाज  पंजाब  की
 जो  परिस्थितियां  हैं  और  आपने  15  फरवरी  को  चुनाव  कराने  की  घोषणा  की  लेकिन  क्‍या
 पंजाब  में  चुनाव  कराने  का  माहोल  है  ?  मैं  इस  बात  के  लिए  समर्थन  करता  मैं  ही  नहीं  मेरा
 दल  ओर  हिन्दुस्तान  की  जनता  इस  बात  के  लिए  समर्थन  कर  रही  है  कि  पंजाब  के  अन्दर  चुनाव
 होने  पंजाब  की  जनता  के  हाथ  में  अपना  भविष्य  हमको  सौंपना  लेकिन  आज
 पंजाब  के  अन्दर  शान्ति  का  माहौल  नहीं  तो  क्या  पंजाब  के  अन्दर  बन्दूक  की  नौंक  पर  चुनाव
 कराने  की  बात  सोची  जा  रही  इस  बात  पर  गंभी  रता  से  सरकार  क्वो  सोचना  चाहिए  क्‍योंकि
 आज  सारा  देश  इस  बात  के  लिए  चितित  लेकिन  एक  बात  ध्यान  रखनी  चाहिए  कि  पंजाब  के
 अन्दर  णांति-व्यवस्था  को  कायम  रखने  के  लिए  इस  प्रकार  का  कोई  समझोता  नहीं  करना  चाहिए
 जिससे  कि  देश  देश  की  राष्ट्रीय  एकता  भौर  आज  एक  चुनौती  का  ब्रश्त  बन  कर  के

 खड़ा  हो  जाए  ।

 माननीय  मंत्री  मुझे  विश्वास  है  कि  आप  हिन्दुस्तान  की  जनता  को  यह  विश्वास
 देंगे  ।  मैं  आपका  ध्यान  इस  ओर  भी  दिलाना  चाहता  हूं  और  आज  पूरा  सदन  इस  बात  के  लिए
 सहमत  है  कि  पंजाब  में  आम  लोगों  का  विश्वास  टूट  गया  विश्वास  इतना  टूट  गया  है  कि
 पंजाब  में  हमारे  सामने  इस  तरह  के  उदाहरण  उपस्थित  जिनसे  पता  चलता  है  कि  वहां  का

 संपूर्ण  प्रशासन  उग्रवादियों  के  हाथों  में  आ  गया  है  |  वहां  का  उद्योगपति  इतना  भयभीत  हो  गया
 हैं  कि  अपनी  जान  की  रक्षा  के  लिए  उन्होंने  उग्रम्दियों  की  निश्चित  आमदनी  का  कोटा  बांध  दिया
 है  और  आज  वहां  पर  उप्रवादियों  की  समानांतर  सरकार  चल  रही  है  ।  जायदाद  संबंधी  निपटारे
 किए  जाने  न्याय-व्यवस्था  अपंग  हो  गई  न्यायाधीश  डरते  क्योंकि  उनकी  सुरक्षा  की  कोई
 ब्यवस्था  नहीं  न्याय  की  दृष्टि  से  जो  फैसले  जनता  को  मिलने  वे  नहीं  मिल  पा  रहे  हैं  ।
 पंजाब  में  भाज  जिला  प्रशासन  शून्य  है  और  उग्रवादियों  का  सिक्का  चल  रहा  है  ।  हर  क्षोत्र  में
 वादियों  का  सिक्‍का  चल  रहा  दैनिक  अखबारों  में  समाचार  पढ़ने  को  मिलते  बड़े-बड़े
 सनिक  अधिकारी  अखबारों  में  विशापन  देकर  उम्रवादियों  से  क्षमा  मांगते  उनके  आगे  घुटने  टेकते
 हैं  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  आपका  और  सदन  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  भाज

 हिन्दुस्तान  को  सबसे  बड़ी  चुनौती  पंजाब  दे  रहा  देश  की  एकता  और  अखण्डता  तथा  केन्द्रीय
 सत्ता  को  पंजाब  चुनौती  दे  रहा  है  और  किसके  माध्यम  अलगाववादी  और  उद्रवाद्री  शक्तियों  के
 माध्यम  से  ।  पंजाब  के  अन्दर  भलगाववादी  और  उद्रवादो  शक्तियां  कहां  से  पैदा  हुई  कहां  से
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 पनप  रही  क्‍यों  पनप  रह  यहां  पर  कई  बार  इस  तरह  के  प्रश्न  उठाए  गए  आज
 स्तान  खुले  रूप  से  पंजाब  के  अन्दर  उमग्रवादियों  और  अलगाववादी  ताकतों  को  पूरी  शक्ति  दे  रहा

 आधुनिकतम  हथियार  दे  रहा  है  और  हथियार  ही  उनको  धन  दे  रहा  है  भौर  धन  के

 साथ  गुरिल्ला  युद्ध  का  प्रशिक्षण  दे  रहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  सरकार  ने  सीमाओं  को  सील  क्‍यों  नहीं  इस  सदन  में  इस
 कार  के  गृह  मत्री  पिछली  सरकार  और  उससे  पिछली  सरकार  के  गृह  मंत्री  ने  कई  बार  आश्वासन
 दिया  हैं  कि  पंजाब  के  अन्दर  शांति  के  लिए  उग्रवादियों  को  मिलने  वाली  मदद  बंद  करनी  होगी
 और  उसका  एक  ही  रास्ता  है  कि  बाडर  सील  किया  आवश्यकता  पड़े  तो  दीवार  बनाई

 तार  लगाई  और  आवश्यकता  पड़े  तो  सैन्य  बल  को  बढ़ाया  यह  सरकार  कहती
 तो  जनता  को  आश्वासन  तो  देती  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  सदन  को  गुमराह  करती  है  ।  आज
 पंजाब  के  अंदर  उम्रवादियों  को  खुले  रूप  से  पाकिस्तान  की  ओर  से  भरपूर  ताकत  मिल  रही  है  और

 हिन्दुस्तान  की  सरकार  की  सत्ता  वहां  पर  अवश्य  लेकिन  प्रशासन  नहीं  पंजाब  में  पाकिस्तान
 के  बलबते  पर  उमग्रवादी  और  अलगाववादियों  की  समानांतर  सरकार  चल  रही  है  और  कहना
 चाहिए  कि  आपका  प्रशासन  सिकड़  रहा  सिकुड़  कर  बैठ  गया  केन्द्रीय  सत्ता  पंजाब  में  सिकुड़
 कर  रह  गई  है  और  यह  हिन्दुस्तान  के  लिए  सबसे  बड़ी  चुनौती  माननीय  मंत्री  महोदय
 सदन  में  उपस्थित  हैं  और  मैं  समझता  हूं  कि  वे  इन  सारे  प्रश्नों  का  उत्तर  देंगे  ।

 पंजाब  की  आर्थिक  स्थिति  आज  जरजर  हो  चुकी  इस  देश  का  40-45  वर्ष
 का  जो  लोकतांत्रिक  इतिहास  वह  इस  बात  की  गवाही  देता  है  कि  आज  हिन्दुस्तान  के  बाकी
 प्रदेशों  से पंजाब  की  आ्थिक  स्थिति  बहुत  गिर  गई  हूँ  ।  जो  पंजाब  देश  की  खुशहाली  में  बहुत  बड़ा
 हाथ  बंटाता  उसकी  आज  क्‍या  हालत  हैं  ।  पंजाब  देश  में  खाद्य  आपूर्ति  करता  खाद्य  सामग्री

 पंजाब  के  अन्दर  बहुत  से  ऐसे  उद्योग-घन्धे  थे  जो  सारे  हिन्दुस्तान  के  छोटे-छोटे  उद्योग-घन्धों
 को  पनपाते  थे  ।  लेकिन  माननीय  मंत्री  आज  पंजाब  की  आर्थिक  हालत  बहुत  जजंर  हो  गयी  हैं  ।
 पंजाब  का  बजट  तो  सदन  पास  करेगा  लेकिन  क्‍या  माननीय  मंत्री  इस  सदन  को  यह  आश्वासन
 देंगे  कि  जो  उद्योग-धंधे  पंजाब  के  अन्दर  बन्द  पड़े  जिसमें  सरकार  की  पूंजी  लगी  हुई  जिसमें
 हजारों  की  संख्या  में  मजदूर  काम  करते  थे  और  पंजाब  के  अन्दर  उद्योग-धंधे  बन्द  होने  के  कारण
 आज  वहां  के  नौजवान  बेकार  हैं  ।  जब  उद्योग-धंधे  बन्द  हैं  तो नौजवान  बेकार  नौजवान  के
 हाथ  में  काम  नहीं  वहां  मांग  नहीं  बढ़ती  हे

 उपाध्यक्ष  मैं  केवल  तीन  मिनट  का  समय  आपसे  और  लूंगा  ।  आज  सदन  को  पूरा
 आश्वासन  देना  चाहिए  कि  जो  उद्योग-धन्धे  पंजाब  के  अन्दर  बन्द  जो  उद्योग-धंधों  की  इकाइयां
 पंजाब  के  अन्दर  बन्द  पड़ी  व ेएक  निश्चित  समय  के  अन्दर  प्रारम्भ  होंगी  और  उनको  प्रारम्भ
 करने  में  जो  भी  आधथिक  सहायता  की  आवश्यकता  होगी  वह  सरकार  मदद  के  रूप  में  क्योंकि
 आज  सरकार  के  निफम्मेपन  के  वहां  उद्योग-धंधे  पनपते  आज  कमजोर  हालत  में  पड़े

 हुए  हैं  ।

 माननीय  मंत्री  पंजाब  का  किसान  बहुत  दुःखी  है  |  मैं  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता
 पंजाब  में  जो  प्रशासन  चल  रहा  हैं  आप  उससे  पूछिए  और  सदन  को  बताइये  फि  क्‍या  कारण  है

 खरीफ  की  फसल  के  पहले  किसानों  को  बीज  और  खाद  समय  पर  क्यों  नहीं  मुहैया  करायी  गयी  ?  यह
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 गलती  कहां  हुई  ?  कया  उनके  पास  पैसे  का  अभाव  था  ?  खाद  की  बोरियां  उन्हें  बुवाई  के  पहले  क्‍यों
 नहीं  मंगवायीं  ?  पंजाब  के  अन्दर  जो  सिंचाई  की  व्यवस्था  जिस  माध्यम  से  होती  आज  किसानों
 के  हाथ  में  बिजली  क्‍यों  नहीं  दी  गयी  ।  जब  किसान  को  बिजली  प्राप्त  नहीं  होगी  तो  ट्यूबवेल  नहीं
 चलेंगे  ।  सरकार  के  द्वारा  जो  सिंचाई  के  माध्यम  किसानों  को  प्राप्त  होते  आज  वे  सारे  माध्यम
 उखड़े  पड़े  हैं  या  टूट  पड़े  वे  छोटी-छोटी  छोटी-छोटी  नालियां  जो  पानी  को  रोकतो
 भाज  कहना  चाहिए  कि  आपका  प्रशासन  न  होने  के  भातंकवादियों  के  दवाब  के  कारण  भाज
 किसान  सिंचाई  के  लिए  पानी  प्राप्त  नहीं  कर  सका  ।  माननीय  मंत्री  किसान  को  खेती  के  लिए
 पानी  मिलेगा  खाद  नहीं  समय  पर  बीज  नहीं  मिलेगा  तो  मंत्री  आप  जानते  हैं
 कि  किसान  कमजोर  होगा  ।  जब  क्सान  की  हालत  कमजोर  होगी  तो  गांव  में  भुखमरी
 किसान  के  अन्दर  भुखमरी  गांव  में  भुखमरी  बढ ़गी  ।  तो  सारा  प्रदेश  आज  गरीबी  और

 भुखमरी  का  शिकार  बन  गया  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  कहना  चाहता  हुं  कि  पंजाब  के  भाग्य  का
 फंसला  वहां  की  जनता  के  द्वारा  चुनी  हुई  सरकार  से  होगा  ।  मुझे  आशंका  है  कि  इस  सदन  में
 पंजाब  के  चुनाव  को  कराने  के  लिए  आपने  ही  नहीं  आपकी  पिछली  सरकारों  ने  भी  वायदा  किया

 मुझे  पूर्व  प्रधान  मंत्री  श्री  वी०  पी०  सिंह  का  भाषण  याद  मैं  समझता  हूं  कि  वह  भाषण
 खोखला  निकला  है|  मैं  समझता  हूं  कि  आपकी  कही  हुई  प्रधान  मंत्री  जी  के  माध्यम  से  गृह
 मंत्री  जी  ने  जो  बात  कही  है  कि  15  फरवरी  को  पंजाब  में  चुनाब  मैं  अपनी  बात  को

 समाप्त  करता  हूं  ।  मैं  कहता  हूं  कि आज  इस  सदन  का  कतंव्य  हिन्दुस्तात  की  जनता  की  पुकार
 है  कि  पंजाब  के  अन्दर  जनता  की  चुनी  हुई  सरकार  को  स्थापित  करना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  का

 माहौल  बनाना  चाहिए  |  लेकिन  चुनाव  बन्दूक  की  नौंक  पर  नहीं  होने  बन्दुक  के  साए
 पर  नहीं  होने  चुनाव  निष्पक्ष  भाधार  पर  होने  चाहिए  और  शान्ति  व्यवस्था  के  आधार  पर

 होने  चाहिए  ।  इसलिए  चुनाव  के  संबंध  में  मंत्री  महोदय  को  अभी  से  इस  प्रकार  का  माहौल  बनाने
 की  योजना  चलानी  चाहिए  ।  मैं  उपाध्यक्ष  महोदय  आपको  बार-बार  धन्यवाद  देता  हूं  कि  पंजाब
 के  बजट  पर  मुझे  आपने  अपने  विचार  रखने  का  मौका  दिया  ।

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  उपाध्यक्ष  पंजाब  को  अनुदान  भांगों  पर

 मुझे  बोलने  का  मौका  मिला  है  ।  पंजाब  में  अभी  कोई  सरकार  नहीं  वहां  पर  विधान  सभा  नहीं
 है  ।  यह  आज  से  नहीं  बल्कि  यह  लगता  है  कि  जब  से  मैं  सदन  में  आया  हूं  ओर  जब  से  बरनाला
 सरकार  समाप्त  हुई  है  तब  से  वहां  कोई  सरकार  नहीं  है  ओर  हम  लोक  सभा  से  ही  वहां  का  बजट
 पास  करते  हैं  ।  यह  दुख  को  बात  है  कि  वहां  का  कोई  सदस्य  नहीं  है  जो  वहां  की  स्थिति  के  बारे  में
 बता  सके  ।  बजट  का  जो  विवरण  हमें  देखने  को  मिला  है  उसमें  सिर्फ  मांग  है  कि  विभाग  की  इतनी
 मांग  है  ।  जबकि  उसमें  पूरा  विवरण  होना  इससे  तो  ऐसा  लगता  है  कि  रस्म  अदायगी
 करके  हम  पास  करते  हैं  ।  पंजाब  में  बहुत  दिनों  से  घटनाएं  बढ़ती  चली  जा  रही  हैं  और  घटना  के
 क्रम  में  वहां  की  चुनी  हुई  सरकार  को  समाप्त  किया  गया  था  यह  कहकर  कि  यह  सरकार  ह॒त्याभों
 को  नहीं  रोक  सकी  और  इनके  जो  मंत्रीगण  हैं  वे  अपराधियों  को  संरक्षण  देते  हैं  । आठवों  लोक  सभा
 में  भी  मैंने  यह  कहा  था  छि  वहां  चुनी  हुई  सरकार  को  खत्म  करके  राष्ट्रपति  शासन  लागू  करना

 गेर-मुनासिब  यह  पंजाब  के  नुकसान  के  लिए  यह  बात  रिकाडं  में  दर्ज  वहां  अभी  भी

 घटनाएं  बढ़ती  चली  जा  रही  ये  लोग  जब  शासन  में  थे  तो  पजाब  को  ऐसा  क्‍यों  बना

 हम  लोगों  ने  इस  सदन  में  सबंसम्मति  से  यह्‌  तय  किया  था  कि  हम  सारे  जोखिमों  को  सहते  हुए
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 पंजाब  में  चुनाव  करायेंगे  और  फरवरी  का  समय  फिक्स  किया  गया  सब  कह  रहे  हैं  कि  चुनाव
 होना  चाहिए  ।  वहां  पर  शांति  का  वातावरण  बनाना  पड़ेगा  और  राजनीतिक  माहौल  पैदा  करना

 पड़ेगा  तभी  वहां  चुनाव  हो  सकते  अगर  कोई  डर  से  वोट  नहीं  देता  तो  आप  यह  कहते  हैं  कि

 वहां  निर्भीकता  से  सही  वोटिंग  होनी  आपको  मालूम  होगा  कि  वहां  पुलिस  प्रशासन  भी
 किस  हालत  में  पहुंच  गया  है  ।  वहां  आतंकवादियों  ने  कुटुम्बों  को  समाप्त  करने  का  अभियान  चला
 रखा  सभी  २/जनीतिक  पार्टियों  क ेलिए  सोचने  का  समय  है  ।  चारों  तरफ  से  कीचड़  उछाला  जा

 रहा  है  |  चाहे  वे  सत्ता  पक्ष  या  विरोध  पक्ष  के  इस  कीचड़  उछालने  से  काम  चलाने  वाला

 नहीं  है  ।  ईमानदारी  से  इस  पर  सोचना  होगा  ।  एकताबद्ध  होकर  हम  धुनाव  कराने  के  लिए  प्रोग्राम
 तय  सत्ता  पक्ष  अकेले  खिचड़ी  पकाना  चाहते  लेकिन  पंजाब  और  काश्मीर  को  नहीं  संभाल
 सके  ।  सभी  पार्टियों  से  पूछकर  ओर  निणंय  लेकर  आगे  बढ़ना  होगा  |  ऐसा  वातावरण  होगा  तो

 हम  सामान  स्थिति  ला  सकते  लेकिन  यह  जब  तक  नहीं  हो  सकता  हम  समझते  हैं  कि  हम
 जो  पंजाब  में  चुनाव  कराने  की  बात  कर  रहे  ऐसी  स्थिति  में  वहां  चुनाव  नहीं  कराये  जा  सकते  ।
 इसके  लिए  जरूरी  है  कि  सब  लोगों  के  सुझाव  लिये  जायें  ।

 हमारे  माननीय  सदस्य  मलिक  जो  कि  कांग्रेस  के  सांसद  कल  पंजाब  पर
 अपना  भाषण  कर  रहे  थे  तो  उन्होंने  कहा  कि  पंजाब  से  ज्यादा  हत्यायें  बिहार  मे  हो  रही

 यह  बात  सही  बिहार  में  भी  हत्यायें  हो  रही  लेकिन  पंजाब  में  जो  हत्यायें  हो
 रही  हैं  वे  उम्रवादियों  द्वारा  की  जा  रही  हैं  ओर  वहां  पर  आन्दोलनकारोी  ऐसा  कर  रहे

 जबकि  हमारे  राज्य  बिहार  में  ऐसा  नहीं  यहां  शोषण  के  जुर्म  और  अत्याचार
 के  खिलाफ  आन्दोलन  हो  रहे  हैं  इसलिए  वे  हतत्यायें  हो  रही  इन  दोनों  में  आपको  अन्तर
 करना  होगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  बिहार  में  भो  पंजाब  से  कम  आन्दोलन  नहीं  हमारे
 जहानाबाद  में  ही  कल  हत्या  हुई  परसों  भी  हुई  थी  भोर  यह  सिलसिला  बराबर  चल  रहा  है  ।
 लेकिन  पंजाब  जैसी  स्थिति  देश  में  अन्य  भाग  में  नहीों  आनी  आप  पंजाब  तो  सम्भाल  नहीं
 पा  रहे  बिहार  और  असम  को  कंसे  सम्भाल  पंजाब  में  जो  आन्दोलन  हो  रहा  है  वह
 बेकारौ  ओर  भुखमरी  के  सवाल  पर  नहीं  हो  रहा  है  ।  पंजाब  देश  का  एक  धनादूय  देश  था  वहां  से

 हिन्दुस्तान  के  अन्त  का  भण्डार  भरा  जाता  था  ।  वह  अन्न  के  मामले  में  हमें  ज्यादा  से  ज्यादा  अनाज
 देता  था  ।  अगर  कुछ  कमी  होती  तो  हमारे  यहां  से  हजारो  की  तादाद  में  लोग  वहां  काम  के  लिए
 जाते  अब  भो  ऐसी  स्थिति  में  भी  बहां  लोग  काम  करने  के  लिए  जाते  हैं  ।  इसी  तरह  से  कहीं
 पर  धर्म  के नाम  पर  धामिक  उन्माद  पैदा  किया  जा  रहा  क्या  वहां  भी  पंजाब  नहीं  बनेगा  ?
 धामिक  उन्माद  इस  देश  को  आखिर  कहां  ले  जायेगा  ।  अगर  धर  के  सहारे  ही  देश  को  बनाना  है
 तो  जैसे  अन्य  देशों  में  ध्वरम  के नाम  पर  राज  हो  रहा  है  वैसा  ही  आप  भी  करिये  ।  लेकिन  फिर  आप
 लोकतन्त्र  की  दुहाई  क्‍यों  देते  हो  ।  आप  देखें  कि  रोज  ह॒त्यायें  हो  रही  साम्प्रदायिक  दंगे  हो  रहे

 बनारस  में  क्या  स्थिति  हुई  ।  वहां  के  लोग  कह  -  रहे  हैं  कि  दस-तेरह  बरस  तक  भी  बनारस

 पुरानी  स्थिति  में  नहीं  आ  पिछली  ।3  तारीख  को  वहां  इतनी  बर्बादी  हुई  क्‍या  यह
 पंजाब  से  कम  हो  रही  है  ?  धार्भिक  उन्माद  पैदा  करने  वालों  से  मेरा  अनु रोध  है  कि  भाप  पंजाब
 की  बात  करते  लेकिन  दूसरी  जगह  पर  ऐसी  स्थिति  क्‍यों  पंदा  कर  रहे  यह  न

 आठवीं  लोक  सभा  में  भी  एक  दिन  मैंने  कहा  था  शाह  बानो  के  केस  में  कि  सुप्रीम  कोर्ट  के
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 फंसले  को  खत्म  न  आपने  उस  फंसले  को  खत्म  कर  दिया  ।  जब  हमारा  सर्वोच्च
 न्यायालय  है  तो  उसके  फैसले  को  क्‍यों  खत्म  करते  हो  |  कल्याण  सिंह  ने  क्‍या  कहा  है  कि  जो  सुप्रीम
 कोर्ट  ने  फैसला  दिया  है  उसको  हम  लेकिन  हम  अलग  कानून  उस  फंसले  को
 खत्म  करने  के  लिए  इनको  सने  सिखाया  ।  वह  आपने  ही  सिखाया  सदन  में  जो  बात  होती
 है  उसको  याद  रखमा  चाहिए  और  सोचना  चाहिए  कि  हमने  जो  किया  है  उसका  असर  क्‍या
 पड़ेगा  ।

 मैं  गृह  मंत्री  जी  से  कहना  चाहुंगा  आपके  माध्यम  से  कि  जो  गड़बड़ियां  हुई  हैं  वह  तो  हुई
 लेकिन  अब  इस  देश  को  चलाने  के  एकता  को  मजबूत  करने  के  लिए  आपको  विपक्षी  दलों

 को  साथ  लेकर  चलना  चाहिए  ।  यह  ठीक  है  कि  यह  अल्पमत  की  सरकार  है  इसलिए  इसका  काम

 यह  होना  चाहिए  कि  वह  सबको  साथ  लेकर  चले  |  जो  स्थिति  देश  में  है  उससे  तभी  निपटा  जा
 सकता  चुनाव  आप  बिना  चुनाव  के  काम  नहीं  लेकिन  शांति  कायम  करके

 चुनाव  कराने  चाहिए  और  इसके  लिए  आपको  सोचना  चाहिए  ।

 आपने  असम  में  चुनाव  कराये  सी०  पी०  आई०  भी  साथ  लेकिन  उसका  क्‍या
 परिणाम  लोग  मारे  लेकिन  इससे  कोई  सोचे  कि  वोट  बक्से  में  सिर  जायेगा  और

 बहुमत  हो  जायेगा  ।  बहुमत  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  असम  में  क्या  हुआ  ?  आपने  लोगों  की  मनोदशा
 घदलने  के  लिए  उपाय  किये  दूसरी  बात  यह  है  कि  सुरक्षा  के  उपायों  में  कमी  नहीं  होनी

 इसमें  मजबूती  से  होना  चाहिए  लेकिन  उसके  साथ  ही  साथ  विक्रास  का  कायं  भी  चलना

 चाहिये  ।  अगर  विकास  के  कार्य  नहीं  चलते  हैं  तो  खाली  बंदूक  गोली  से  काम  नहीं  होगा  ।  वहां  से

 लोग  भाग  भी  सकते  यदि  विकास  का  कार्य  उनके  साथ  जोड़ा  जायेगा  तो  वे  लोग  बंधे  रहेंगे  ।
 सरकार  एक  ऐसी  स्थिति  पैदा  करने  जा  रही  है  कि  अब  फिर  लोगों  को  नयी  जिन्दगी  बनेगी  ।
 राजनंतिक  पार्टियों  को  भी  एकताबद्ध  होकर  इसमें  ईमानदारी  से  काम  करना  लेकिन
 राजनेतिक  लाभ  के  लिए  सबसे  बड़ी  गलती  यह  हुई  कि  अपनी  कुर्सो  बचाने  के  लिए  देश  को  पीछे
 घकेल  दिया  इसलिए  हम  सबको  ईमानदारी  से  काम  करना  चाहिए  ताकि  देश  बचे  ।

 उपाध्यक्ष  राजीव  गांधी  का  लोंगोबाल  के  साथ  जो  इकरार  उसको  लागू
 क्यों  नहीं  किया  गया  ?  उसको  मजबूती  से  लागू  किया  जाना  चाहिये  था  ।  जब  कांग्रेस  सरकार
 थी  उनके  पास  400  से  ऊपर  लोक  सभा  सदस्य  तब  क्यों  नहीं  किया  गया  ?  दस  संबंध  में  कई
 आयोग  बैठाये  गये  लेकिन  फैसला  लागू  नदों  किया  क्‍यों  ?  मैं  इसके  साथ  बिहार  की  बात  भी

 जोड़ना  चाहुंगा  क्योंकि  आज  बिहार  में  आग  लगी  हुई  क्‍यों  लगी  हुई  है  ?  इस  बारे  में  हमने
 अपने  समय  से  सभी  प्रधानमन्त्रियों  से कहा  मेरे  जहानाबाढ  जिला  में  11  लाख  आबादी  है
 जिसमें  से  7  लाख  निरक्षर  जिनको  पढ़ाने  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  यहां  तक  कि  जिस

 गांव  में  हजार  से  ऊपर  आबादी  हरिजन  और  पिछड़ी  जाति  के  लोगों  की  वहां  भी  पढ़ाने  की
 व्यजस्था  नहीं  यह  भेदभाव  है  |  यहां  तक  कि  जब  सवर्ण  लोगों  के  वाईस  चेयरमंन

 थे  तो  बहां  स्कूल  वगरह  खुले  लेकिन  पिछड़ी  जाति  के  लोगो  के  गांवों  में  स्कूल  नहीं  खुले  हैं  ।  मैंने

 इस  सम्बन्ध  में  स्व०  राजीव  वी०  पी०  चन्द्रशेबबर  सिह  और  श्री  पी०  वी०  नरप्तिम्हा  राव
 को  लिखा  बिहार  के  जितने  मुख्यमंत्री  हुए  हैं  उनको  लिखाकर  तो  यह  सब  कंसे

 होगा  ?  अगर  वहां  पढ़ाने-लिखाने  की  व्यवस्था  करें  तो  भातंकवाद  समाप्त  हो  सकता  गरीब
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 विद्यार्थी  ही  पढ़कर  इससे  दूर  हो  सकते  गरीब  तबके  वहां  पर  कंम्प  में  काम  कर  रहे
 एन  ०  सी०  पार्टी  मीटिंग  और  लिबरेशन  चल  रहे  वहां  पर  घनी  व्यक्ति  ताकतवार  वे
 अलग  फोज  का  संगठन  कर  रहे  हैं  ओर  ऐसे  ही  गरीब  तबके  के  लोग  तीन  तरह  की  फौज  बना

 रहे  हैं  ।  इसमें  गरीबों  की  हत्यायें  हो  रही  हैं  ।  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  पंजाब  में  भी  विकास  का
 कार्य  तेज  किया  जाये  ताकि  पंजाब  सही  दिशा  में  जा  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]
 भरी  सुधोर  सावंत  :  उपाध्यक्ष  इससे  पहले  भी  संसद  में  पंजाब  पर

 विवाद  हुए  हैं  ओर  पूरे  दशक  तक  प्रेस  में  भी  इस  बारे  में  काफी  कुछ  कहा  गया  है  कितु  अधिकांशतः  यह

 चर्चाएं  शब्दाडम्बर  ओर  एक  दूसरे  पर  आरोप  लगाने  से  संबंधित  हैं  और  हम  पंजाब  में  सामान्य  स्थिति

 बहाल  व-रने  के  लिए  कोई  बुनियादी  कार्यवाही  करने  में  समर्थ  नहीं  हुए  हैं  | विगत  समय  में  सतलज

 में  काफी  खून  बहाया  जा  चुका  अब  वह  समय  भा  गया  है  जब  हमें  इस  जूनखराबे  को  हमेशा
 के  लिए  समाप्त  कर  देना  चाहिए  ।

 इन  सभी  चर्चाओं  में  वास्तविकता  को  नजर-अंदाज  किया  गया  है  ।  इसीलिए  जहां  तक  वहां

 चुनाव  कराने  की  बात  पंजाब  में  कोन  चुनाव  नहीं  चाहता  हम  सभी  चुनाव  चाहते

 परंतु  हमें  पंजाब  में  स्थिति  के  अनुरूप  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ओर  यह  देखना  चाहिए  कि  वहां  का

 माहौल  क्‍या  चुनाव  कराने  के  लिए  उपयुक्त  क्‍या  चुनावों  की  खातिर  और  सो  उम्मीदवारों  की

 उग्रवादियों  की  गोलियों  की  बलि  चढ़ा  दिया  जाए  ?  यही  बातें  हमें  ध्यान  में  रबनी  हैं  ।

 दूसरी  बात  अनभिज्ञता  प्रकट  करने  के  संबंध  में  विषमता  और  अभाव  को  पंजाब

 की  मौजूदा  स्थिति  के  लिए  जिम्मेदार  ठहराया  जा  सकता  क्‍या  यह  समस्या  पंजाब  को

 रिक्त  पानी  पजाब  को  चंडीगढ़  देकर  अथवा  पंजाब  में  पूर्ण  स्वायत्तता  प्रदान  करने  के  लिए
 कार्यवाही  करके  हल  की  जा  सकती  है  ?  शायद  क्योंकि  वास्तविकताएं  कुछ  भौर  सबसे

 पहले  हमें  उन  कारणों  का  पता  लगाना  होगा  जिनकी  वजह  से  पंजाब  में  यह  हालात  पैदा  हुए  हैं  ।
 जब  तक  आप  समस्या  की  जड़  तक  नहीं  पहुंचते  तब  तक  आप  सही  रास्ता  नहीं  अपना  सकते  और
 न  ही  हम  कोई  ऐसा  तरीका  अथवा  तोति  बना  सकते  हैं  जो  इप्त  समस्या  को  सुलझा  सकती

 है  ।  समस्या  का  विश्लेषण  करते  समय  हमें  दो  कारणों  पर  विचार  करना  एक  तो  बाह्य
 कारण  है  जो  आभाज  की  स्थिति  के  लिए  उत्तरदायी  साम्राज्यवादी  ताकतें  भारत  में  अस्थिरता

 पैदा  करने  का  प्रयास  कर  रही  हैं  ओर  इन  श्रयासों  में  पंजाब  को  मुख्य  निशाना  बनाया  गया  है  उद्देश्य

 चाहे  जो  भी  रहा  यह  स्वेविदित  है  ।

 कितु  जब  हम  उद्रवादियों  की  बात  करते  हैं  तो
 पाकिस्तान  का  उल्लेख  करना  पढ़ता  है  ।

 जनरल  जिया  के  सत्ता  संभालने  के  समय  से  ही  पाकिस्तान  को  विदेश  नीति  का  प्रमुख  उद्देश्य  पंजाब

 में  अस्थिरता  पैदा  करना  है  जोकि  दो  प्रयोजनों  पर  आधारित  पहला  प्रयोजन  आधिक  और

 नशीली  दवाओं  से  संबंधित  है  तथा  दूसरा  अधिक  खर्च  किए  बिना  भारत  पर  दबाव  बनाए  रखने

 की  नीति  अपनाना  मैं  आथिक  समस्या  की  बात  कर  रहा  पाकिस्तान  की  कमजोर

 व्यवस्था  के  बारे  में  हम  सभी  जानते  फिर  भी  पाकिस्तान  की  परमाणु  शक्ति  के
 रूप  में  उद्योग-धंधे  लगाने  इत्यादि  की  महत्वाकांक्षी  परियोजनाएं  हैं  ।  हर
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 1980  में  सोवियत  संघ  द्वारा  अफगानिस्तान  पर  आक्रमण  पाकिस्तान  के  लिए  एक  वरदाम
 साबित  हुआ  ।  यद्यपि  उनके  सामने  व्यापार  घाटा  और  अन्य  समस्याएं  भी  विदेशी  मुद्रा  की

 भी  समस्या  जनरल  जिया  ने  सोच-समझकर  नशीली  दवाओं  के  व्यापार  को  बढ़ावा  देने  की

 नीति  अपनाई  और  इससे  अपेक्षित  विदेशी  मुद्रा  भी  प्राप्त  हुई  |  यह  बताया  गया  है  कि  1980  और
 1985  के  बीच  पाकिस्तान  ने  नशीली  दवाओं  का  व्यापार  करके  अनधिकारिक  रूप  से  3  बिलियन
 डालर  अर्जित  किए  ।  इसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  पाकिस्तान  में  अफसरशाही  और  नशीली
 दवाओं  को  बेचने  वालों  के  बीच  एक  गठबंधन  हुआ  ।  नशोले  पदार्थों  का  धंधा  करने  वाले  अंतर्राष्ट्रीय
 गिरोहों  के  बारे  में  हम  सब  जानते  हम  यह  भी  जानते  हैं  कि  गोल्डन  ट्रार्येबल  दक्षिण  पूर्व
 एशिया  और  अफगानिस्तान  में  स्थानांतरित  हो  गया  इस  क्षेत्र  में  नशीले  पदार्थों  की  सप्लाई

 पाकिस्तान  और  भारत  के  रास्ते  से  होती  है---विशेष  रूप  से  भारत  के  पश्चिमी  तट

 गुजरात  और  पाकिस्तान  के  सिन्ध  क्षेत्र  का  उपयोग  इस  उद्देश्य  हेतु  किया  जा  रहा
 है  ।  यहां  से  नशीले  पदार्थ  भारी  मात्रा  में  मिडल  ईस्ट  भेजे  जाते  हैं  जहां  से  इन्हें  संयुक्त  राज्य
 रिका  और  यूरोपीय  आधिक  समुदाय  के  अन्य  देशों  के  गंतध्य  स्थानों  तक  पहुंचाया  जाता  है  ।

 मेरे  पास  भांकड़े  हैं  जिन्हें  मै ंबताऊंगा  ।  1989  में  मादक  औषधि  व्यापार  में  से  भारत  में

 कुल  2,714  किलोग्राम  हीरोइन  पकड़ी  गई  थी  जिसमें  से  1,635  किलोग्राम  अर्थात  60.2  प्रतिशत

 हीरोइन  अकेले  पकिस्तान  की  थी  ।  8,179  किलोग्राम  हशीश  पकड़ी  गई  थी  उसमें  से  3,892
 किलोग्राम  अर्थात  47.6  प्रतिशत  हशीश  पाकिस्तान  की  थी  ।  1990  में  भारत  में  2,150
 ग्राम  हीरोइन  पकड़ी  उसमें  1,655  किलोग्राम  भर्थात  76.9  प्रतिशत  पाकिस्तान  की

 इस  प्रकार  यह  मादक  औषधि  की  समस्या  मौलिक  समस्या  है  जो  आतंकवाद  को  प्रोत्साहित  कर

 रही  है  |  पंजाब  में  अनेक  आतंकवादी  संगठन  केवल  मोहरा  हैं  परन्तु  पाकिस्तान  के  औषधि  माफिया
 उनका  समर्थन  करते  इसलिए  आप  इस  समस्या  के  बारे  में  कुछ  करना  चाहते  हैं  तो  इसके  लिए
 कारंवाई  अहमदाबाद  जैसे  शहरों  और  पश्चिमी  तट  पर  करनी  होगी  ।  यदि  आप  इस  मादक
 ओऔषधि  व्यापार  को  रोकने  तथा  समाप्त  करने  के  लिए  कुछ  करना  चाहते  हैं  तो  वहीं  कारंबाई  करनी

 होगी  ।  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  पंजाब  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  स्वापक  औषधि  नियंत्रण

 ब्यूरो  अथवा  खुफिया  ब्यूरो  के  निदेशक  ने  क्या  किया  है  ?  पंजाब  समस्या  को  हल  करने  में  वित्त
 मंत्रालय  के  इस  संगठन  की  क्‍या  भूमिका  है  तथा  ग॒ह  मंत्रालय  के  साथ  क्‍या  तालमेल  यह  स्पष्ट

 नहीं  जब  तक  हम  इस  व्यापार  को  नियंत्रित  नहीं  करेंगे  तव  तक  हम  आतंकवाद  की  समस्या
 का  हल  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 इसके  साथ-साथ  यह  बन्दूक  की  तस्करी  की  भी  समस्या  ऐसे  बहुत  से  आतंकवादी
 संगठन  हैं  जो  केवल  बंदूक  प्राप्त  करने  के  लिए  ही  इस  व्यापार  को  करते  ये  संगठन  भी  इन्ही
 शहरों  में  इस  १्रकार  पाकिस्तान  का  मूल  उद्देश्य  आथिक  लाभ  था  जिसके  द्वारा  उसे  मादक
 ओषधि  व्यापार  से  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई  और  आज  भी  नौकरशाही  तथा  औषधि
 माफिया  के  बीच  सांठगांठ  का  पाकिस्तान  की  राजनीति  पर  प्रभाव  हैं  ।  हमें  इस  समस्या  की  तरफ
 अपना  ध्यान  देना  है  ।

 यह  भारत  के  विकास  को  रोकने  का  सरल  और  सस्ता  तरीका  इस  बात  का

 प्रमाण  यदि  भारत  कुछ  करना  चाहता  है  तो  हपें  बातचीत  नहीं  करती  है  बल्कि  हमें  पाकिस्तान
 की  इस  विशेष  कायंवाही  के  घमान  प्रभावी  काय्यंवाही  शुरू  करनी  हैं  ।
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 जहां  तक  घरेलू  पक्ष  का  संबंध  इसके  बारे  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  पंजाब  की

 समस्या  सुविधाओं  का  अभाव  अथवा  बेरोजगारी  के  कारण  नहीं  है  ।  उसके  बाद  हमारे  साथ  क्या

 हुआ  ।  हम  1980  की  घटनाओं  पर  अपना  ध्यान  दें  ।  कुछ  कट्टरपंथी  नेताओं  का  गुट  था  जो  सिखों
 का  नेतृत्व  हथियाना  चाहता  था  और  दूसरों  शो  निकालना  चाहता  था  |  इसी  तरह  कुछ  बेरोजगार

 युवक  हैं  जो  सब  कुछ  करने  के  लिए  तैयार  ये  युवक  ऐसे  लोग  हैं  जो  देश  में  हर  जगह

 मुम्बई  में  लोग  धन  अथवा  अन्य  सामिग्री  के  लिए  सब  कुछ  करने  के  लिए  तैयार  हैं|  हमारे  पास

 यह  बेरोजगार  युवक  खालिस्तान  की  मरीचिका  और  विचारधारा  का  आधार  इसके
 अतिरिक्त  हमें  उनके  लिए  आवश्यक  विदेशी  समर्थन  भी  प्राप्त  है  तथा  हमारे  पास  प्रथकतावाद  और

 विद्रोह  का  मूल  हल  भी  हैं  ।  इसलिए  जब  हम  पंजाब  की  बात  करते  हैं  तो  इसे  कानून  और  व्यवस्था
 की  समस्या  समझा  जाता  हैँ  |  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  पंजाब  की  समस्या  कानून  और  व्यवस्था
 की  समस्या  नहों  है  बल्कि  यह  विद्रोह  की  समस्या  है  और  हमें  इसे  उसी  रूप  में  समझना  जब
 तक  हम  पंजाब  समस्या  को  विद्रोह  नहीं  समझेंगे  तब  तक  हमारी  कार्यवाही  निर्देशित  अथवा
 भ्रमित  रहेगी  क्योंकि  विद्रोह  और  कानून-व्यवस्था  की  समस्या  से  निपटने  के  तरीके  अलग-अलग

 हमें  इस  पर  अपना  ध्यान  देना  पिछले  क्रुछ  सप्ताह  से  यह  गम्भीर  दिन्ता  का  विषय  अब

 हमें  आतंकवादियों  द्वारा  अपनाये  गये  भिन्‍न-भिन्‍न  तरीके  की  कार्यवाही  पर  ध्यान  देना  पंजाब
 की  सीमाओं  के  अतिरिक्त  आतंकवाद  का  विस्तार  करने  के  लिए  इन्होंने  अपनी  कार्यवाही  का
 बिस्तार  कर  दिया  गया  है  ।  हमें  पता  चला  है  कि  रोमानिया  के  राजदूत  का  अपहरण  हो  गया  है  |
 उसके  बाद  हमने  उत्तर  प्रदेश  में  रुद्रपुर  और  सिरसां  का  नरसंहार  भी  देखा  भब  यह  समाचार
 छापा  है  कि  आतंकवादियों  ने  उत्तर  प्रदेश  में  आपराधिक  गिरोहों  को  किराये  पर  लिया

 3.00  म०  प०

 इसका  उद्देश्य  स्पष्ट  है  कि  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रकों  में  स्थिरता  पैदा  की  सिख  और

 हिन्दुओं  के  बीच  विभाजन  किया  जाए  और  मुसीबत  पैदा  की  जाए  ।  सौभाग्य  की  बात  है  कि  अब
 देश  की  जनता  आतंकवाद  ने  कृत्यों  को  समझ  गई  है  और  हम  भी  सावधानीपूर्वक  कार्यवाही  कर

 रहे  आतंकवादियों  ने  दूसरा  तरीका  यह  अपनाया  है  कि  कानून  लागू  करने  वाले  अधिकारियों
 के  परिवारजनों  की  निर्मम  हत्या  की  इसका  भी  उदं  श्य  स्पष्ट  है  कि  पुलिस  बल  का  मनोबल
 गिराया  जनता  में  आतंक  फैलाया  जाए  और  प्रशासन  में  दकावट  पैदा  की  इस  प्रकार
 यह  बड़ी  गम्भीर  चिन्ता  का  विषय  हमें  इस  पर  तत्काल  प्रतिक्रिया  करनी  आज  पंजाब  में
 ऐसी  स्थिति  है  कि आम  आदमी  की  आशा  टूट  चुकी  है  और  कोई  भी  प्रशासन  जनता  के  जान-मभाल
 की  रक्षा  के  लिए  नहीं  पिछले  दो  वर्षों  से  निष्क्रियता  पंजाब  की  राजनीति  की  पहचान  बन
 गई  है  इसलिए  हमने  इसे  णरिस्थितियों  पर  छोड़  दिया  सौभाग्य  की  बात  है  कि  पिछले  जन
 केन्द्र  में  कांग्रेस  की  सरकार  बन  गई  और  आशा  की  एक  किरण  नजर  आने  लगी  है  कि  अब  कुछ
 किया  जा  सकता  है  ।

 मैं  बधाई  देता  हुं  कि  कांग्रेस  सरकार  ने  पंजाब  में  सेना  तैनात  कर  दी  है  और  मैं
 सरकार  को  इसके  लिए  भी  बधाई  देता  हूं  कि  उसने  पंजाब  के  अधिकांश  जिलों  को  क्षेत्र
 घोषित  कर  दिया  है  क्‍योंकि  आगे  कायंवाही  करने  का  यही  तरीका  हूँ  |  यह  सब  कुछ  कहने  के  बाद
 अब  हम  स्पष्ट  कार्यवाही  का  उल्लेख  करना  चाहते  इस  समस्या  का  समाधान  कया  है  ?  सबसे
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 पहले  पंजाब  के  लिए  स्पष्ट  नीति  बनाई  जाए  ।  हमें  केवल  स्पष्ट  नीति  ही  नहीं  बनानी  चाहिए
 बल्कि  इसे  लागू  भी  किया  जाना  चाहिए  |  इस  नीति  को  कब  तक  लागू  किया  जाना  चाहिए  ?  इसे
 केवल  एक  अथवा  दो  वर्ष  तक  ही  नहीं  बल्कि  5,  10  और  15  वर्ष  तक  लागू  की  जानी
 पंजाब  समस्या  का  कोई  अल्पकालीन  समाधान  नहीं  है  ।  हमें  विद्रोह  की  समस्या  से  दीघंकालीद

 कार्यवाही  के  द्वारा  निपटना  हैँ  ।  हमने  मिजोरम  में  विद्रोह  की  समस्या  को  देखा  है  और  उसका

 हल  निकाला  परन्तु  वहां  दो  दशक  तक  विद्रोह  की  समस्या  रही  और  अन्त  में  हमने  इसे  हल
 कर  दिया  ।  इसलिए  पंजाब  के  लिए  दीघंकालीन  नीति  बनाई  जानी  चाहिए  और  इसके  लिए  कोई
 तरीका  निकाला  जाना  इसके  लिए  सबसे  पहली  शर्तें  राजतीतिक  सहमति  हैँ  ।  हमें  यह
 राजनीतिक  सहमति  ढूंढनी  है  कि  पंजाब  की  समस्या  के  लिए  जहां  तक  बुराई  को  समाप्त  करने  का

 संबंध  इसके  लिए  सेना  की  तैनाती  सहित  सब  कुछ  किया  यह  भी  राजनेतिक  सहमति

 जुटाई  जाए  कि  बुराई  को  समाप्त  करने  के  लिए  सभी  तरीके  ठीक

 अब  मैं  मानवाधिकारों  का  उल्लेख  करता  हूं  ।  मानवाधिकारों  की  बड़ी  चर्चा  हुई  आम
 आदमी  के  लिए  केवल  दो  ही  तरीके  वह  या  तो  आतंकवादियों  के  दबाव  में  आये  अथवा  राज्य
 बलों  के  समक्ष  झुके  ।  हम  कया  पसंद  करेंगे  ?  क्लब  में  मानवाधिकार  की  बात  करना  बहुत  आसान

 है  परन्तु  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  हम  मानवाधिकार  की  वेदी  पर  पंजाब  के  आम  आदमी  का  बलिदान
 नहीं  कर  सकते  इसलिए  इस  सभा  ने  विशेष  रूप  से  बलों  को  पूरा  कानूनी  समर्थन  दिया  है  ताकि
 वे  पंजाब  में  अपने  तरीके  से  जब  जहां  चाहे  कायंवही  कर  सके  |  केवल  तब  ही  हम  इस
 समस्या  को  हल  कर  सकते

 एक  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठन  बताया  जाए  क्योंकि  यह  समस्या  राष्ट्रीय  सीमाओं  के
 माध्यम  से  फैल  रही  है  |  यूरोपीय  आथिक  समुदाय  और  विश्व  के  अन्य  प्रमुख  देश  इससे  चिन्तित

 इसलिए  भारत  को  परस्पर  कार्य  करने  के  लिए  संगठन  बनाना  चाहिए  ताकि  औषधि  व्यापार
 की  समस्या  को  खत्म  किया  जा  सके  ।  आपको  बड़े-बड़े  मादक  ओषधि  व्यापारियों  पर  हमला
 करना  छोटे  व्यापारियों  को  पकड़ने  से इसका  हल  नहीं  इसलिए  इस  समय  समन्वित
 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रयास  करने  की  आवश्यकता  अगला  कदम  इस  समस्या  की  जांच  के  लिए  संगठनों
 का  एक  राष्ट्रीय  समूह  बनाना  है  तथा  खुफिया  सुरक्षा  बलों  और  अन्य  बलों  की  समन्वित
 निकाय  बनाना

 में  आसूचना  अधिकरणों  के  बारे  में  कुछ  चर्चा  समस्याओं  के  समाघान  में  राज्य
 सरकार  के  प्रयत्नों  की असफलता  का  एक  कारण  आसूचना  अधिकरण  मैं  किसी  खास  आसूचना
 अभिकरण  पर  आरोप  नहीं  लगा  रहा  ।  वे  कार्य  करने  और  उसका  परिणाम  प्राप्त  करने  में  सक्षम
 हैं  ।  लेकिन  इस  देश  में  आसूचना  अभिकरणों  की  इतनी  बहुतायत  है  कि  आसूचना  के  विकास  का
 प्रयास  नष्ट  हो  जाता  बहुत  से  आसूचना  अभिकरणों  में  देश  के  हित  को  भी  त्याग  देने  की  हृद
 तक  प्रतिस्पर्धा  कोई  भी  ब्यक्ति  सूचना  पाते  ही  दिल्‍ली  भाग  जाता  वह  पड़ोस  के  सुरक्षा
 बल  के  कमांडर  को  भी  इसके  बारे  में  जानकारों  नहीं  देता  ।  वह  इसकी  जानकारी  दिल्ली  में  ही
 देना  चाहता  है  ।  जब  तक  यह  सूचना  दिल्‍ली  से  वापस  आती  है  तब  तक  आसूचना  की
 योगिता  नष्ट  हो  जाती  उनमें  से  कुछ  वित्त  मन्त्रालय  के  अधीन  कुछ  गृह  मन्त्रालय  के  अधीन

 कुछ  रक्षा  मन्त्रालय  के  अधीन  हैं  भौर  कुछ  मन्त्रिमण्डल  सचिवालय  के  अधीन  हमें  किसी
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 समय  इस  पर  आघात  करना  चाहिए  ।  उनके  काये  के  पर्यवेक्षण  के  लिए  एक  संसदीय  समिति  बनाई

 जानी  यह  भारत  को  छोड़कर  विश्व  के  हर  देश  में  ऐसी  व्यवस्था  है  ।  हमें  यह  समस्या
 उठानी  है  जिससे  कि  आसूचना  का  कार्यंकरण  इस  सदन  के  अधिकार  क्षेत्र  में  आ  सके  ।  हमें  तहसील
 स्तर  से  लेकर  राज्य  तथा  देश  के  स्तर  तक  आसूचना  अभिकरणों  को  एकीकृत  करना  होगा
 जिससे  कि  सुरक्षा  बलों  तथा  मारक  बलों  को  सूचना  मिल  सके  और  जो  किसी  खास  आसूचना
 अभिकरण  के  त्राथ  समन्वय  स्थापित  कर  सके  ।

 सुरक्षा  बलों  के  संचालन  में  काफी  भ्रम  इसीलिए  हम  सफल  नहीं  हो  रहे  हैं  ।  हम  सेना

 की  बात  करें  |  जब  हम  सैनिक  अधिकारियों  की  सहायता  के  लिए  सेना  तेनात  करते  हैं  तो  इसके
 कार्यकरण  का  अलग  अर्थ  होता  जब्च  हम  किसी  विद्रोह  को  दबाने  के  लिए  सेना  तनात  करते  हैं
 तो  यह  अलग  तरह  से  काय  करेगी  ।  इसीलिए  मैंने  पहले  ही  कहा  कि  हमें  इस  समस्या  को  विद्रोह
 के  रूप  में  देखना  चाहिए  न  कि  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  के  रूप  में  ।  स्थानीय  प्रुलिस  पूरी
 तरह  अप्रभावी  हो  गई  है  और  इस  विद्रोह  की  समस्या  से  नहीं  निपट  सकती  क्योंकि  स्थानीय  लोगों
 के  साथ  उनके  सम्बन्ध  उनके  परिवार  के  सम्बन्ध  तथा  वे  स्वयं  उमग्रवादियों  की  गोलियों  का
 निशाना  बन  जायेंगे  ।  इसलिए  सीमा  सुरक्षा  सी०  आर०  पी०  एफ०  या  अन्य  केन्द्रीय
 अभिकरणों  की  आवश्यकता  होती  है  जोकि  विश्वसनीय  आसूचना  तन्त्र  की  सहायता  से  समस्या  से
 निपट  सकते  हैं  |  हम  तभी  कुछ  कर  सकते  हैं  ।

 यदि  सेता  की  बात  करें  तो  आप  उन्हें  जिले  के  आयुक्त  के  अधीन  कर  दें  और  उनसे  काम
 करने  को  कहें  तो  वे  कभी  काम  नहीं  कर  सकते  ।  पुलिस  अधीक्षक  अथवा  उपायुक्त  की  इच्छा  पर
 भर  एक  विशेष  ढंग  से  कार्य  करने  के  लिए  कहना  कमांडर  के  लिए  अपमान  इसीलिए  बड़ी
 अस्पष्टता

 दूसरे  जब  विभिन्‍न  बल  काय॑  कर  रहे  हों  तो  एक-दूसरे  के  कार्यक्षेत्र  में  दखलंदाजी  की  अनेक
 संभावनायें  रहती  हैं  जिससे  अस्पष्टता  की  स्थिति  हो  जाती  इसलिए  जब  हम  सुरक्षा
 बी०  एस०  सी०  आर०  पी०  एफ०  या  सेनां  तैनात  करें  तो  स्पष्ट  रूप  से  उनका  कायंक्षेत्र
 भौर  दायित्व  निर्धारित  कर  देना  चाहिए  ।  तभी  वे  ठीक  ढंग  से  का  कर  सकते  हैं  ।

 पहले  एन०  एस०  जी०  को  एक  विशिष्ट  बल  के  रूप  में  बिक्रमित  किया  गया  था  जो  किसी
 भी  स्थान  पर  आघात  कर  सके  ।  अब  यह  शक्ति  के  रूप  में  विकसित  हो  रहो  है  ।  अब  यह  विशिष्ट
 बल  नहीं  रह  गया  ।  इसमें  आप  बहुत  सारे  लोगों  को  शामिल  करते  जा  रहे  अब  आप  उन्हें
 अति  विशिष्ट  लोगों  की  सुरक्षा  तथा  अन्य  दायित्व  का  अतिरिक्त  का  सौंप  रहे  यदि  आप
 इसे  एक  विशिष्ट  बल  बनाये  रखना  चाहते  हैं  तो  आपको  उसे  यह  काय॑  नहीं  सॉंपना

 एक  छोटा-सा  बल  आतंकवाद  की  समस्‍या  से  निपट  सकता  है  ।  आतंकवाद  की  समस्या  से  निपटने
 के  लिए  हमें  बड़ी  सेना  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 हम  लोगों  ने  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  अवकाश  प्राप्त  सैनिकों  को  लेकर  राष्ट्रीय
 राइफल्स  नामक  संगठन  का  गठन  किया  है  ।  मुझे  आश्चयं  होता  है  कि  यह  विशेष  संगठन  अलग  से
 क्या  कर  सकता  उसके  स्थान  पर  आप  सेना  की  एक  टुकड़ी  क्‍यों  नहीं  खड़ी  जब
 आप  एक  संगठन  बनाते  हैं  तो  आपको  उसका  मुख्यालय  बनाना  होता  उसके  कमंचारी  रखने
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 होते  हैं  और  उसके  लिए  प्रशासनिक  आधार  बनाने  पड़ते  इससे  परेशानी  बढ़ती  है  और  राष्ट्रीय
 राजस्व  की  हा'ने  होती  है  ।  हमें  इसे  कहीं  न  कहीं  रोकना  ही  होगा  ।  मेरे  विचार  से  इस  देश  में

 राष्ट्रीय  राइफल्स  की  आवश्यकता  नहीं  आप  उन्हें  या  तो  सशस्त्र  बल  या  अधं  सैनिक  बल  में
 परिवर्तित  कर  दीजिए  और  तब  भी  वे  अच्छी  तरह  से  कार्य  कर  सकते  हैं  ।

 दूसरे  कदम  के  रूप  में  इस  देश  के  प्रत्येक  राज्य  में  सेल  गठित  किये  जाने  चाहिए  जिससे
 भातंकवाद  से  लड़ा  जा  सके  और  नशीली  दवाभों  के  व्यापार  तथा  आतंकवादी  संगठनों  से  संबंध  के
 किसी  भी  चिन्ह  को  कड़ाई  से  दबाया  जा  सके  |  मुंबई  शांत  है  तो  इसका  तात्पयं  यह  नहीं  है  कि

 वहां  कोई  भातंकवादी  गतिविधि  नहीं  चल  रही  है  ।  वहां  बड़ी  आतंकवादी  गतिविधियां  चल  रही
 अपने  अभियानों  के  लिए  उन्हें  भाथिक  आधार  किसी  घीज  पर  बड़े  आक्रमण  करने

 के  लिए  वे  इसका  उपयोग  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  आने  वाले  समय  में  यह  भी  स्पष्ट  हो  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  चर्चा  में  अन्य  लोगों  को  भी  भाग  लेना  आप  पहले  ही  20
 मिनट  बोल  चुके  हैं  ।

 श्री  सधोीर  सावंत  :  राजनीतिक  प्रक्रिया  में  हमें  सतकता  से  चलना  है  बिना  यह  देखे  कि
 सरकार  ने  क्‍या  कहा  है  ।

 श्रोमतों  प्रतिभा  देवी  सिह  पाटिल  :  वह  वास्तव  में  अच्छी  सलाह दे  रहे
 मैं  उन्हें  भौर  समय  देने  के  लिए  आपसे  अनुरोध  करती  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अच्छी  बात  आपकी  सिफारिश  के  पहले  ही  और  आपकी  सिफारिश
 के  अनुमान  से  ही  उन्हें  बीस  मिनट  का  समय  दिया  गया  है  ।

 श्री  निर्मल  क्रान्ति  चटर्जो  :  वह  राज्य  सभा  में  उपसभापति  रह  चुकी  उन्हें
 कुछ  भनुभव  तो  है  ही  ।

 भ्रो  मुकूल  बालक्ृष्ण  वासनिक  :  उन्हें  सिफारिश  करने  का  तो  अधिकार  है
 श्रो  सुधीर  सावंत  :  सरकार  ने  जो  कुछ  कहा  है  उस  पर  विचार  किए  बिता  कि  जनवरी  या

 फरवरी  में  चुनाव  कराये  हमें  वास्तविकतायें  देखनी  चाहिएं  और  उस  पर  विचार  करना
 चाहिए  ।  मेरे  विचार  से  वास्‍्तविकताओं  को  देखते  हुए  निकट  भविष्य  में  चुनाव  नहीं  कराये  जा
 सकते  क्‍योंकि  फिर  चुनाव  कराकर  क्या  हमें  उमग्रवादियों  के  हाथों  100  या  150  प्रश्याश्ियों  का
 बलिदान  करना  है  ?  यह  संभव  नहीं  है  क्योंकि  पंजाब  में  जब  तक  आप  जिला  और  तहसील  स्तर
 पर  प्रशासन  कायम  नहीं  करते  जिसमें  सरकार  शासन  कर  रही  हो  तब  तक  भाप  चुनाव  नहीं  करा
 सकते  क्योंकि  अन्यथा  चुनाव  पेटिकाओों  तक  उमग्रवादी  और  उनके  शुभन्षितक  ही  पहुंचेंगे  और  असली

 सभी  राष्ट्रीय  दलों  के  कार्यकर्ता  चुनाव  पेटियों  तक  नहीं  पहुंच  वे  अलग-थलग  पड़
 जायेंगे  ।  इसी  लिए  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  अपने  प्रस्ताव  पर  पुनविचार  करे  ।

 श्री  निमंल  कान्ति  चटर्जी  :  अप्रेल  माह  ।

 श्री  सुधोर  सावंत  :  मैं  सरकार  से  चुनाव  कराने  के  अपने  वादे  पर  पुनविचार  करने  का
 अनुरोध  करता  हूं  ।

 अन्त  में  हमें  एक  बात  अवश्य  स्वीकार  करनी  सिखों  ने  इस  देश  के  लिए  अपना
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 खून  बहाया  है  ।  !987  में  बाना  चोकी  पर  कब्जा  करने  के  लिए  20000  फीट  ऊंचाई  पर  जो  लड़ाई

 लड़ी  गई  थी  वह  सिख  सिपाहियों  की  पूरी  टुकड़ी  द्वारा  लड़ी  गई  थी  ।  मुझे  यह  देखने  का  सौभाग्य

 मिला  इसमें  प्रत्येक  सिपाही  सिख  1971  की  लड़ाई  के  बाद  हमने  केवल  एक  व्यक्ति

 को  परमवीर  चक्र  से  सम्मानित  किया  है  और  वह  हैं  बाना  सिंह  जो  कि  सिख  यदि  आप  सेना

 में  दिए  गए  अलंकरणों  की  गणना  करें  तो  भाप  पायेंगे  कि  यह  सिख  समुदाय  ही  है  जिसको  सभी

 प्रकार  के  अलकरण  प्राप्त  हुए  हैं  और  इसीलिए  एक  राष्ट्र  के  रूप  में  हमें  भातंकवादियों  के  चंगुल  से

 लोगों  को  बचाना  होगा  और  इसके  लिए  सपने  नहीं  बल्कि  खून  राष्ट्र  को  मोड़  सकता  है  ।

 श्री  चन्द्रजोत  यादव  :  उपाध्यक्ष  मेरे  विचार  से  इस  सदन  में  हर  वर्ष

 पंजाब  राज्य  का  बजट  लाना  सरकार  के  लिए  अच्छी  बात  नहीं  है  ।  परन्तु  परिस्थितियों  ने

 इस  देश  तथा  सरकार  को  ऐसे  उपाय  करने  के  लिए  विवश  कर  विया  है  भौर  इप्तीलिए  वे  इस

 सदन  के  समक्ष  पंजाब  का  बजट  लाने  के  अपने  संवेधानिक  दायित्वों  को  पूरा  कर  रहे  हैं  ।

 सामान्‍य  रूप  से  तो  इसे  पंजाब  राज्य  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  ही  पारिदर  किया  जाना  चाहिए
 था  ।  लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि  हम  कब  तक  ऐसा  करते  रहेंगे  ।  कया  इसका  कोई  अन्त  होगा  या  क्‍या

 निकट  भविष्य  में  इस  परिस्थिति  के  समाप्त  होने  के  कोई  आसार  दिखाई  देते  हैं  ?  मेरे  विचार  से

 यहां  हर  कोई  इस  बात  से  सहमत  होगा  कि  पंजाब  राज्य  हमारा  सबसे  बिक्तित  और  विकासशील
 राज्य  रहा  है  जिसे  हम  एक  समय  प्रतिमान  राज्य  के  रूप  में  देख  रहे  थे  ।  पंजाब  राज्य  के  लोग

 परिश्रमी  लोग  नए-तए  परिवतंन  लाने  के  बारे  में  वे  अपने  ही  ढग  से  सोचते  हैं  ।  उन्होंने

 हमारे  स्वतन्त्रता  संग्राम  में  एक  महत्वपूर्ण  ही  नहीं  अपितु  गौरवपूर्ण  भूमिका  निभाई  स्वतन्त्रता

 संग्राम  के  हमारे  स्वतन्त्र  देश  में  उन्होंने  हमारी  सीमाओं  की  रक्षा  करने  और  हमारी
 संस्कृति  तथा  राष्ट्रीय  प्रगति  में  भी  अपना  योगदान  करने  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई  ये  सभी

 सर्वमान्य  तथ्य  इन्हें  कोई  नकार  नहीं  सकता  ।  किन्तु  आज  यह  भी  सच  है  कि  इस  राज्य  की

 स्थिति  एक  बहुत  बड़ी  चुनोतो  बन  गई  यह  हमारी  राष्ट्रीय  एकता  के  लिए  एक  गंभीर  चिन्ता

 का  विषय  बन  गई  दुर्भाग्य  से  कुछ  भटके  हुए  युवकों  ने  गलत  रास्ता  अपना  लिया  है  और  वे

 हिसा  पर  उतारू  हो  गए  यह  लोग  न  केवल  हिंसा  पर  उतर  भआये  हैं  बल्कि  हमारे  विदेशी  शत्रु
 हमारी  राष्ट्रीय  एकता  को  कमजोर  करने  के  लिए  भी  इनका  इस्तेमाल  कर  रहे  हैं  अतः  यह  एक
 गंभीर  विषय  है  ।

 आज  क्‍या  स्थिति  है  ?  सम्पूर्ण  राज्य  को  अशास्त  क्षेत्र  घोषित  कर  दिया  गया  है  ।

 वास्तव  में  हमने  राज्य  को  सेना  के  हवाले  कर  दिया  है  ओर  वहां  पर  सेना  को  एक  सहायक  बल
 के  तौर  पर  ही  नहीं  रहना  बल्कि  जरूरत  पड़ने  पर  एक  खास  भूमिका  भो  निभानी  केवल
 इसको  उपस्थिति  मात्र  से  कुछ  नहीं  होने  वाला  ।  इसलिए  किसी  को  यह  गलतफहमी  नहीं  होनी
 चाहिए  कि  हमने  कठोर  उपाय  किए  वहां  सेना  भेजे  जाने  के  बाद  भोर  इसे  राष्ट्रीय  एकता
 बनाए  रखने  ओर  वहां  कानून  ओर  व्यवस्था  की  स्थिति  बहाल  रखने  के  लिए  और  राज्य  में
 सामान्य  स्थिति  बहाल  करने  के  लिए  सहायता  के  लिए  तैनात  करने  के  बाद  कोई  अन्य  उपाय
 बाकी  नहीं  बचता  ।  यह  अन्तिम  उपाय  है  जिसे  लागू  किया  जा  चुका  है  ।

 एक  ओर  बात  है  और  वह  सच  भी  है  ।  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  अपने  उत्तर  में
 सदन  को  इसकी  जानकारी  भी  देंगे  कि  अधिकांश  उद्योग  अथ  राज्य  से  बाहर  ले  जाए  जा  रहे  हैं  ।
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 इनमें  से  कुछेक  वास्तव  में  राज्य  से  भाग  खड़े  हुए  अधिकांश  वेकल्पिक  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ।
 वे  पंजाब  से  बाहर  अपने  उद्योग  चलाने  के  लिए  वैकल्पिक  प्लाट  खरीद  रहे  वे  पंजाब  में  और
 अधिक  पूंजीनिवेश  नहीं  करना  चाहते  ।  आज  वहां  यही  स्थिति  इसके  पंजाब  के  लोग
 भय  के  साये  में  जी  रहे  मैं  समझता  हूं  इस  सदन  में  पजाब  के  बहुत  से  सदस्यों  ने  ठीक  ही

 कहा  था  कि  वे  जो  दिल्‍ली  या  पंजाब  से  बाहर  रह  रहे  वे  यह  नहीं  समझ  सकते  कि  वहां  के

 लोग  कैसे  रह  रहे  हैं  और  उनकी  क्या-क्या  समस्याएं  मेरे  विचार  से  भारत  सरकार  ने  यह

 बहुत  बड़ी  गलती  की  है  ।  इन्होंने  अपने  आपको  पंजाब  के  लोगों  से  अलग-यलग़  कर  लिया  है  ।  मुझे
 नहीं  मालूम  कि  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  ने  सदन  में  बजट  भ्रस्तुत  करने  से  पहले  पंजाब  का  दोरा

 किया  थाया  नहीं  |  क्‍या  यह  उचित  नहीं  था  कि  वित्त  मन्‍्त्री  जी  दिल्ली  में  बजट  न  बनाकर

 कम-से-कम  चंडीगढ़  में  जाकर  बनाते  ?  उन्हें  पंजाब  के  कुछ  मजदूर
 व्यावसायिक  संगठनों  और  जनता  में  लोकप्रिय  व्यक्तियों  इत्यादि  से  भेंट  करना  चाहिए

 था  ।  सरकार  को  चाहिए  था  कि  उनसे  इत्त  प्रयोजन  से  बातचीत  करती  कि  वहां  वे  क्‍या  महसूस
 करते  हैं  और  इस  मामले  में  पंजाब  बजट  का  कया  स्वरूप  हो  ।  मैं  आपको  याद  दिलाता  हूं
 कि  पिछले  सत्र  के  अन्तिम  दिवस  पर  हमने  सदन  में  पंजाब  पर  चर्चा  को  जब  मैंने  यह  कहा
 कि  उन्हें  बातों  के  इच्छूक  लोगों  को  आमंत्रित  करके  उनके  साथ  एक  गोल-मेज  वार्ता  करके  यह
 प्रयास  करना  चाहिए  कि  उन्हें  राजी  क्रिया  जा  सके  या  फिर  कम-से-कग  पंजाब  की  जनता  भौर

 किन्‍्हीं  कारणों  से  नाराज  लोगों  को  कोई  सकारात्मक  संकेत  दिया  जा  सके  |  तब  गृह  मन्त्री  जी  ने
 मेरे  इस  सुझाव  को  लागू  करने  के  लिए  वचन  दिया  हमें  उन्हें  बता  देना  चाहिए  कि

 हम  आप  भो  आमन्त्रित  करते  आपकी  भागीदारी  चाहते  यह  बात  नहीं  है  कि  आपके  लिए
 हमारे  दरवाजे  बन्द  हैं|  कृपया  चर्चा  के लिए  आइये  और  हमें  अपनी  राय  बताइए  ।”  आप  मानिए
 या  न  मानिए  ।  किन्तु  मुझे  विश्वास  है  कि  सम्मेलन  इत्यादि  सदा  सहायक  होते  हैं  और
 जनतन्त्र  के  ढांचे  में  यह  एक  महत्वपूर्ण  प्रक्रिया  किन्तु  मुझे  खेद  है  fa  उन्हें  आमन्त्रित  नहीं
 किया  गया  ।  गृह  मन्‍्त्री  जी  ने  भो  पंजाब  की  यात्रा  करने  का  कष्ट  नहीं  किया  ।  क्‍यों  ?  यह  कैसा
 डर  है  ?  इससे  क्‍या  संकेत  मिला  है  ?  हम  पंजाब  के  लोगों  तथा  देश  को  क्‍या  बताने  जा  रहे  हैं  कि
 लोग  ऐसी  स्थिति  मे  तो  रह  सकते  हैं  परन्तु  गृह  मन्त्री  या  भारत  सरकार  के  मन्त्रिमण्डल  स्तर  के
 मनन्‍्त्री  में  वहां  जाने  का  साहस  नहीं  है  या  उन्हें  यह  सम्मान  नहीं  है  कि  वे  वहां  जाएं  और  लोगों  से
 मिलें  ।  यह  बहुत  गलत  संदेश  मैं  यह  कहूंगा  कि  इसमें  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।  जब  तक
 आप  ऐसा  नहों  करते  आप  लोगों  का  विश्वास  नहीं  जीत  सकेंगे  ।

 नाराज  युवक  केवल  हमारे  देश  में  ही  नहीं  बहुत  से  देशों  में  इतिहास  इसका  सश््षी
 बहुत  से  देशों  में  युवक  भनेक  बातों  से  नाराज  होते  युवा  लोग  अतिवादिता  की  सीमा  लांघ
 जाते  किन्तु  उनसे  बातचीत  तो  करनी  जब  नक्सलवाद  विकप्तित  हुआ  तो  यही  सब
 हुआ  था  ।  मेरे  भिन्र  श्री  सेफुदीन  चौधरी  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  पश्चिम  बंगाल  में  मेडिकल  तथा
 इंजीनियरिंग  कालेजों  के  बुद्धिमान  भौर  योग्य  युवक  नक्सलठादी  बन  गये  ।  वे  गलत  रास्ता
 कर  गलत  भादशे  के  लिए  खून  बहाते  रहे  ।  किन्तु  पश्चिम  बंगाल  के  नेतागणों  ने  उनसे  वार्ता
 उनको  समस्याओं  को  समझा  तथा  उनकी  शिकायतें  दूर  को  ।  इस  प्रकार  की  राजनैतिक  प्रक्रिया  से
 अन्ततः  क्‍या  हुआ  ?  अब  पश्चिम  बंगाल  में  नक्सलवाद  लगभग  समाप्त  हो  गया  है  ।  अब  यह  देश  के
 दुसरे  भागों  में  है  किन्तु  पश्चिम  बंगाल  में  उतना  नहीं  है  क्योंकि  वहां  की  सरकार  का  दुष्टिकाण  अलग
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 उन्होंने  उनकी  नाराजगी  को  समझने  का  प्रयास  किया  उनके  साथ  बातचीत

 करके  उन्हें  यह  महसूस  कराया  गया  कि  हम  आपके  गुस्से  का  कारण  समझते  हैं  और  आपकी  शिकायतों

 को  हम  दूर  करने  का  प्रयास  इसलिए  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  अभी  भी  देर  नहीं  हुई  है  ।

 यदि  इस  सदन  से  यह  संदेश  दिया  जाता  है  कि  हम  सरकार  से  पंजाब  में  चुनाव  न  कराने  का

 आग्रह  करते  हैं  तो  यह  पंजाब  के  लोगों  को  जाने  वाला  दूसरा  गलत  संदेश  हमारे  पास  अभी

 भी  ढ।ई  महीने  बचे  हमें  क्या  जल्दी  है  ?  आप  पंजाब  के  लोगों  को  यह  क्‍यों  बताना  चाहते  हैं  कि

 हपें  उनमें  विश्वास  नहीं  है  ?  हम  चुनाव  नहीं  कर  सकते  ।  फिर  वे  पूछेंगे  :  तक  ?  आपने  8-9

 वर्षों  में  चुनाव  नहीं  कराये  श्रौर  आप  हमें  हमारे  मूलभूत  अधिकारों  से  वंचित  रखना  चाहते  हैं  ।”

 इसलिए  कृपया  ऐसे  किसी  सुझाव  पर  ध्यान  न  दें  ।  वे  ढाई  महीने  से  कहते  आ  रहे  हैं  कि
 ठीक  नहीं  है  ।  वहां  सामान्य  स्थिति  नहीं  हम  चुनाव  नहीं  करा  सकते  ।”  इस  पर  ध्गान  न  दें  ।

 अन्य  सम्भावनाओं  के  लिए  भी  गुंजाइश  रखें  तथा  सामान्य  स्थिति  बहाल  करने  और  चुनाव  कराने
 के  लिए  अनुकूल  स्थिति  बनाने  के  प्रयोजन  से  प्रयास  करते  गलतियां  तो  पहले  ही  की  जा

 चुकी  हैं  ।  मैं  किसी  सरकार  विशेष  की  बात  नहों  कर  रहा  ।  किन्तु  कई  सरकारों  ने  ऐसे  कई  मौके
 गंवा  दिए  जब  सम्भवतः  चुनाव  करवाए  जा  सकते  थे  और  लोगों  को  उस  प्रक्रिया  में  शामिल  किया  जा
 सकता  था  ।  हमने  कई  अवसर  गंवा  दिये  ।  किन्तु  हमें  भविष्य  में  कोई  अवसर  नहीं  गंवाना
 मैं  यह  भी  नहीं  कह  रहा  कि  चुनाव  अप्रासंगिक  हो  तो  भी  इन्हें  अवश्य  मैंने  ऐसा
 बिल्कुल  भी  नहीं  कहा  किन्तु  कृपया  प्रयास  जारी  रखें  और  यह  सुनिश्चित  करें  कि  कुछ  विचारों  को
 कार्यरूप  दिया  जा  सके  और  इसके  लिए  समुचित  कार्यवाही  की  जाए  ।

 सभापति  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  उन  संगठनों
 को  आमंत्रित  करने  का  प्रयास  जो  यहां  आकर  पंजाब  समस्या  के  बारे  में  बात  करने  के  इच्छुक

 चाहे  उनको  कोई  भी  विचारधारा  कोई  भी  रुख  यदि  वे  आना  चाहते  हैं  और  बात
 करना  चाहते  तो  कृपया  उन्हें  भवश्य  उनसे  सामूहिक  रूप  से  अथवा  अलग-अलग
 बातचीत  कीजिए  और  जो  भो  संभव  हो  कीजिए  तथा  पंजाब  समस्या  के  बारे  में  एक  ग्ोल-मेज
 सम्मेलन  अथवा  कम-से-कम  एक  गोल-मेज  वार्ता  तो  अवश्य  ही  आयोजित  करने  का  प्रयास  कीजिए
 और  उनकी  समस्याएं  समझने  की  कोशिश  कीजिए  ।

 मैं  समझता  हुं  कि  पंजाब  समस्या  एक  और  मूल  प्रश्न  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।  मैं  काफी  लम्बे  अरसे
 से  इस  बात  को  स्वीकार  करता  आ  रहा  हू  कि  केन्द्र-राज्य  संबंधों  के  बारे  में  गंभीर  विचार-विमर्श
 की  आवश्यकता  पंजाब  के  मामले  ने  इस  समस्‍या  को  बहुत  साफ  कर  दिया  अब  समय  बदल
 गया  है  और  विगत  चालीस  वर्षों  के  दौरान  अनेक  चीजें  बदल  गई  सोवियत  संघ  में  जो  कुछ
 हो  रहा  है  उसे  हम  सब  देख  रहे  इतना  शक्तिशानी  देश  आज  विखंडित  हो  रहा  वहां  के
 लोग  अपनो  स्वायत्तता  चाहते  वे  चाहते  हैं  कि  अपनी  आथिक  और  सांस्कृतिक
 नोतियां  तैयार  करने  के  लिए  उन्हें  लोकतांत्रिक  अधिकार  अपनी  अलग  पहचान  बनाना
 चाहते  अब  इस  सोच  का  कोई  महत्व  नहीं  रह  जाएगा  कि  हमारा  केन्द्र  अधिक  शक्तिशाली
 होना  इस  देश  में  हम  कुछ  ऐसा  संतुलन  बनाए  रखने  का  पूरा  प्रयास  कर  रहे  है  कि
 हमारा  केन्द्र  मजबूत  हो  किन्तु  इसके  साथ  ही  राज्यों  को  भी  अनावश्यक  रूप  से  नहीं  दबाया  जाए  ।
 भब  वे  दिन  चले  गए  हैं  जब  राज्यों  की  बिल्कुल  नहीं  चलती  थी  और  उनकी  नीतियां  इत्यादि  के
 बारे  में  दिल्ली  में  निर्णय  लिया  जाता  इससे  पहले  कि  ये  सब्र  बातें  कोई  अन्य  राष्ट्रीय
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 कि  लक  विश
 समस्या  खड़ी  कर  ठमें  चाहिए  कि  केन्द्र-राज्य  संबंधों  के  बारे  में  गम्भी  रता  से  विचार  करें  और

 कुछ  कदम  उठाएं  तथा  यही  उपयुक्त  समय  भी  राजनीतिक  कारणों  से  कुछ  राज्य  सरकारों  को
 बर्खास्त  करके  हमें  अपनी  आंखें  बन्द  नहीं  कर  लेनी  चाहिए  ।  जब  लोग  यह  महसूस  करने  लग
 जाते  हैं  कि  उन्होंने  जो सरकार  चुनी  थी  वह  राजनीतिक  क'रणों  अथवा  किसी  अन्य  कारण  से
 किसी  को  पसन्‍्द  नहीं  है  और  इसीलिए  चुनी  हुई  सरकार  को  बर्खास्त  कर  दिया  गया  है  तो  इससे
 लोगों  की  आस्था  जड़  से  खत्म  हो  जातो  है  और  तब  वे  लोग  या  तो  हथियार  उठा  लेते  हैं  अथवा
 भसंवंधानिक  उपाय  अपनाने  लगते  अतः  हमें  चाहिए  कि  ऐसी  परिस्थितियां  नहीं  बनने  दें  ।  क्योंकि

 हमारा  राष्ट्र  बहुत  कठिन  और  चुनौतीपूर्ण  दौर  से  गुजर  रहा  यह  एक  सामाजिक  और  राष्ट्रीय
 मामला  है  न  कि  किसी  एक  पार्टी  का  मामला  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  इस  बात  से  चिन्तित  है  कि  राष्ट्रीय
 एकता  को  कमजोर  करने  के  लिए  पंजाब  और  जम्मू  कश्मीर  में  हमारे  विदेशी  शत्रुओं  को  पनपने

 का  मौका  मिल  रहा  है  !  भतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  केन्द्र-राज्य  संबंधों  के  बारे  में  अन्यन्त  गम्भीरता  से
 विचार  किया

 हमारी  सरकार  की  दूसरी  असफलता  यह  है  कि  हम  किसी  कारणवश  विदेशों  में  लोगों  के
 समक्ष  अपने  मामले  के  पक्ष  में  तक  नहीं  दे  पाए  हैं  और  अपनी  बात  का  कायदा  नहीं  कर  पाए  हैं
 और  पाकिस्तान  ने  कई  अवसरों  पर  हमारे  देश  की  छवि  को  गलत  रूप  में  प्रस्तुत  किया  वे

 महसूस  करते  हैं  कि  हम  जम्मू-कश्मीर  में  कुछ  समुदायों  के  प्रति  न्याय  नहीं  कर  रहे  ऐसा  समझा
 जा  रहा  है  कि  हम  पंजाब  के  लोगों  को  समुच्चित  अधिकार  प्रदान  नहीं  कर  रहे  हैं  और  उनकी
 भावश्यकताभों  पर  समुचित  ध्यान  नहीं  दे  रहे  शायद  हम  कुछ  ऐसे  उपाय  अपना  रहे  हैं  जो
 लोकतांत्रिक  मानदंडों  के  अनुरूप  नहीं  हैं  और  शायद  इसीलिए  हम  ताकत  का  इस्तेमाल  कर  रहे  हैं
 अथवा  कत्तिपय  समुचित  आन्दोलमों  को  भी  दबाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  दूसरे  देशों  में  और  मित्र

 देशों  में  हमारी  राष्ट्रीय  छवि  को  सही  तरीके  से  प्रस्तुत  किया  जाना  हस  संबंध  में

 अम्तर्राष्ट्रीय  जनमत  तैयार  किया  जाना  चाहिए  और  पाकिस्तान  पर  दबाव  डाला  ही  जाना

 चाहिए  ।  कुछ  जिन्होंने  शुरू  में  हमें  गलत  समझा  अपनी  भूल  सुधार  करने  की  कोशिश  कर

 रहे  किन्तु  इतना  ही  पर्याप्त  नहीं  मैं  समझता  अब  समय  आ  गया  है  जब  भारत  सरकार
 सिर्फ  आतंकवाद  की  समस्‍या  के  बारे  में  विस्तार  से  बातचीत  करे  और  हमारे  आन्तरिक  मामलों  में
 पाकिस्तान  द्वारा  हस्तक्षेप  किए  जाने  का  मामला  यह  केबल  भारत  और  पाकिस्तान  के
 बीच  का  मामला  नहों  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जहां  पाकिस्तान  के  बारे  में  अन्तर्राष्ट्रीय  जनमत
 बनाया  जाना  चाहिए  और  सभी  देशों  की  ओर  से  उस  पर  दबाव  डाला  ही  जाना  चाहिए  ।

 मुझे  खशो  है  कि  चीन  के  प्रधान  मंत्री  श्री  ली  पेंग  हमारे  देश  की  यात्रा  पर  आ  रहे  हैं  ।  यहां
 तक  कि  चीन  भी  हमारे  इस  मामले  को  अच्छी  तरह  नहीं  समझ  सका  है  कि  भारत  और  पाकिस्तान
 के  बीच  कैसे  सम्बन्ध  भारत  को  चाहिए  कि  वह  चोन के  प्रधानमस्त्री  की  भारत  यात्रा  का

 समुचित  लाभ  उठाए  |  चीन  के  समक्ष  हमारा  मामला  हस  ढंग  से  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिए  कि
 चीन  भी  पाकिस्तान  पर  इस  बात  के  लिए  दबाव  डाले  कि  वह  इन  आतंकवादी  गतिविधियों  के

 लिए  सहायता  न  दे  ओर  हमारे  आन्तरिक  मामलों  में  हस्तक्षेप  न  करे  ।

 मुझे  इस  बात  की  भी  खुशी  है  कि  चीन  के  साथ  हमारे  सम्बन्धों  में  सुधार  हो  रहा  है  ।
 भाज  ऐसा  वातावरण  तैयार  हो  गया  है  जिसमें  चीन  हमें  भलीभांति  समझना  चाहता  हम  चीन
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 को  भलीभांति  समझने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  हम  दोनों  केवल  एशिया  में  ही  बल्कि  पूरे  विश्व

 के  भी  बड़  देशों  में  से  हैं  ।

 हमें  एक  ऐतिहासिक  अवसर  मिला  है  और  भारत  को  इस  मामले  को  चीन  के  प्रधान

 मंत्री  के साथ  उठाना  चाहिए  ताकि  चीन  भी  पाकिस्तान  पर  दबाव  डाल  सके  तथा  पाकिस्तान  को

 हथियारों  की  सप्लाई  कुछ  क्षेत्रों  का सौदा  करके  और  यह  सोच  कर  कि  शायद  पाकिस्तान
 की  सहायता  करके  अथवा  पाकिस्तान  के  हितों  को  उठाकर  किसी  प्रकार  का  राजनेतिक  लाभ

 पाकिस्तान  की  मदद  ही  नहीं  करता  रहे  ।  यह  भी  नहीं  होने  देना  मेरा

 अनुरोध  है  कि  सरकार  इन  बातों  को  गंभीरता  से  ले  ।

 अन्त  मैं  यही  कहुंगा  कि  आपको  इस  सतन्न  हो  सके  तो  अगले  सप्ताहु  अथवा  दस  या

 पन्द्रह  दिन  बाद  जब  प्रधान  मन्त्री  वापस  भा  जायें--यहां  के  सभी  दलों  की  एक  बंठक  करने  के
 सभी  संभव  प्रयास  किये  जायें  ।  स्िफे  वही  सुझाव  ही  नहों  जो  सभा  में  दिये  जाते  हैं  बल्कि  अन्य
 विभिन्‍न  राजनीतिक  दलों  के  सुझावों  को  समझने  का  भी  प्रयास  जाये  ;  उन्हें  विश्वास  में  लिया
 जाना  सभी  राजनीतिक  दलों  के  राजनीतिक  नेताओं  को  विश्वास  में  लिया  जाना  चाहिए  ।
 सरकार  को  सही  मायनों  में  इसे  एक  राष्ट्रीय  बनाने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।  पंजाब  तथा

 जम्मू  और  कश्मीर  की  समस्या  को  हल  करने  तथा  मोटे  तौर  पर  केन्द्र-राज़्य  सम्बन्धों  एवं  इस
 समस्या  से  जुड़े  अन्य  मामलों  पर  समाधान  निकालने  हेतु  सामूहिक  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिए  ।

 मैं  भारत  सरकार  की  समस्याओं  को  समझता  हूं  ।  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  कि  प्रयास  नहीं  किये

 गए  प्रयास  किए  गए  हैं  लेकिन  दुर्भाग्यवश  वे  सफल  नहीं  हो  पाये  हैं  और  स्थिति  बिगड़ती  जा

 रही  संपूर्ण  राज्य  को  अब  अशान्त  क्षेत्र  घोषित  किया  गया  इससे  हमारी  राष्ट्रीय  प्रतिष्ठा

 नहीं  बढ़ी  हमें  यह  अहमामत  देना  चाहिए  कि  अब  हमारा  राष्ट्र  दृढ़ता  और  समझ्न-बूझ  से

 अपनी  समस्याओं  को  हल  करने  में  सक्षम  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  याइसा  सिह  युमनाम  :  सभापति  मुझे  बोलने  का  अवसर
 देने  के  लिए  मैं  आपका  आभारी  हूं  ।  यह  तथ्य  कि  जो  कार्य  किसी  राज्य  की  विधायिका  द्वारा  किया
 जाना  चाहिए  उसे  इस  सदन  के  सामने  प्रस्तुत  करना  ही  यह  बताता  है  कि  पंजाब  राज्य  में
 घारण  स्थिति  चल  रही

 मैं  पंजाब  की  वर्ष  1991-92  की  भअनुदानों  की  मांगों  पंबंधी  प्रस्ताव  का  विरोध  करता  हृं
 क्योंकि  मैं  पंजाब  के  मामले  में  संघ  सरकार  द्वारा  अपनाई  गई  नीति  का  समर्थन  करता  ।
 मेरा  सुविचारित  मत  है  कि  पंजाब  की  समस्या  उन  व्यक्तियों  की उपज  है  जो  उस  समय  सरकार
 में  तब  केन्द्र  सरकार  को  मोचना  चाहिए  था  कि  भविष्य  में  क्या  होगा  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया
 गया  ।  इसी  कारण  आज  हमें  अत्यधिक  खराब  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  पंजाब  के  बारे  में  भारत  सरकार  ने  उम्रवादियों  को  बहुत  छूट  दे
 रखी  है  ।  यदि  सरकार  ने  पूर्व  गृह  मंत्री  स्वर्गीय  सरदार  पटेल  की  तरह  से  काये  किया  होता  तो
 इस  समस्या  को  पहले  ही  हल  कर  लिया  गया  होता  ।  हमें  याद  करना  चाहिए  कि  उन्होंने
 बाद  ओर  अन्य  रियासतों  के  मामले  को  इस  देश  का  गृह  मंत्री  बनने  के  बाद  किस  प्रकार  हल  किया
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 मैं  यह  समझता  हूं  कि  आज  भी  हमें  स्वर्गीय  सरदार  पटेल  का  तरीका  अपनाना  जिन्होंने
 देश  के  एकीकरण  के  लिए  लड़ाई  लड़ी  थी  |  पंजाब  में  सेना  न  भेजने  वेः  कारणों  से  मैं  सहमत  नहीं
 हूँ  ।  इसे  असम  और  पूर्वित्तर  क्षेत्र  के  कुछ  राज्यों  जहां  उमग्रवाद  की  समस्या
 सबसे  अधिक  तैनात  किया  गया  है  ।  सेना  भेजने  से  मणिपुर  में  आतंकवाद  कम  हो  गया  है  यद्यपि

 यह  समस्या  पूरी  तरह  से  हल  नहीं  हुई  है  |  मिजोरम  में  यह  समस्या  हल  हो  गई  अब  असम  में
 इस  समस्या  को  हल  किया  जा  रहा  है  और  हमें  इसके  हल  होने  की  आशा  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  पंजाब  में  प्रभावी  रूप  में  सेना  क्‍यों  नहीं  भेजी  गई  हैँ  ?  मेरा  सुझाव  हँ--जैसा
 कि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  है--कि  हमें  प्रभावी  रूप  से  सरकार  की  सहायता  करने

 हेतु  दृढ़तापू्वक  सेना  को  वहां  पर  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  ज॑सा  कि  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  किया
 गया  है  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  यदि  पंजाब  आतंकवादियों  के  कारण  खो  जाता  तो  केवल  पंजाब  ही
 नहीं  खोना  पड़ेगा  बल्कि  हम  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  को  भी  खो  देंगे  !  पंजाब  में  जो  कुछ  हुआ  है  उससे  मेरे
 राज्य  मणिपुर  तथा  कुछ  अन्य  पूर्वोत्तर  राज्यों  में  भी  उग्रवादियों  को  बढ़ावा  मिला  हूँ  |  वे  सोचते
 हैं  कि  एक  दिन  उन्हें  भी  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  की  समस्याएं  पैदा  करने  का  अवसर  मिल
 जायेगा  और  वे  उस  क्षेत्र  को  इस  देश  से  अलग  करने  का  दावा  पेश  कर  मेरे  कहने  का
 लब  यह  है  कि  यह  उन  लोगों  की  करनी  हैं  जो  यहां  दिल्‍ली  की  सरकार  में  आसन  ग्रहण  किए  हुए
 हैं  ।  कभी  उन्होंने  पंजाब  की  उपेक्षा  की  थी  और  इस  समय  कुछ  अन्य  राज्यों  तथा  पूर्वोत्तर  राज्यों
 की  उपेक्षा  कर  रहे  इस  समय  भी  पूर्वित्तर  क्षेत्र  के  लोग  उपेक्षित-ला  मट्सूस  करते  यदि

 हम  उस  क्षेत्र  के  लोगों  पर  ध्यान  दें  तो  उनकी  समस्याओं  को  अभी  भी  हल  वर  सकते  हैं  ।  इस  समय
 मणिपुर  में  युवकों  द्वारा  आन्दोलन  किया  जा  रहा  मणिपुर  के  सभी  छात्र  यूनियन  और  अन्य
 संगठन  मणिपुरी  को  एक  राष्ट्र  भाषा  के  रूप  में  मान्यता  देने  को  मांग  कर  रहे  उन्होंने  हिन्दी
 फिल्मों  का  प्रदर्शन  बन्द  करवा  दिया  है  ।  वे  आन्दोलन  कर  रहे  हैं  |  वे  वहां  अधिक  मुसीबतें  बड़ी
 कर  रहे  हैं  ।  मणिपुरी  को  एक  राष्ट्रभाषा  के  रूप  में  मान्यता  प्रदान  करने  में  क्या  कठिनाई  यदि

 हम  इसकी  उपेक्षा  करते  तो  यह  क्षेत्र  भी  एक  दिन  पंजाब  की  तरह  हो  जायेगा  और  इसे  हल
 करने  में  काफी  समय  लग  जायेगा  ।

 संक्षेप  मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  पंजाब  समस्या  का  हल  निकालना  तो  इसे  दृढ़  निश्चय
 के  साथ  हल  करना  दृढ़तापूर्वक  और  न  क्रि  तुष्टीकरण  की  नीति  अपनाकर  ।  हमें  पाकिस्तान
 के  साथ  सख्ती  से  पेश  आना  होगा  ।  यदि  हमने  स्थिति  को  इसी  प्रकार  बने  रहने  तो  यह  एक
 अन्तर्राष्ट्रीय  मसला  बन  जायेगा  ।  उस  समय  इस  समस्या  को  हल  करना  अति  कठिन  हो
 यह  मसला  संयुक्त  राष्ट्र  के मंच  पर  चला  जायेगा  |  उस  समय  तो  यह  बहुत  ही  जटिल  हो  जायेगा  ।
 यद्यपि  काफी  विलम्ब  हो  चुका  मेरा  प्रस्ताव  है  कि  सरकार  को  पाकिस्तान  के  साथ  सख्ती  से  पेश
 आना  चाहिए  ।  हमें  उस  राज्य  में  सेना  तैनात  करके  आतंकवादियों  को  बाहर  निकालने  की
 वाही  करनी  चाहिए  ।

 अन्त  में  मैं  यह  सुझाव  देना  बाहुंगा  कि  फरवरी  में  वहां  जो  चुनाव  कराने  का  थ्रस्ताव  हैं
 उसके  लिए  आपको  वहां  ऐसा  माहोल  बनाना  होगा  जिससे  कि  स्वतंत्र  और  निष्पक्ष  चुनाव  कराए
 जा  सके  |  जब  तक  इस  प्रकार  का  माहौल  नहों  बनता  चुनाव  कराने  से  कोई  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं
 होगा  ।
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 पंजाब  की  समल्‍्याओं  को  हल  करते  समय  मैं  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित
 करना  चाहूंगा  कि  उसे  पूर्वत्तिर  क्षेत्र  के  राज्यों  पर  भी  ध्यान  देता  चाहिए  जहां  युवा  वर्ग  अपनी

 समस्याओं  को  लेकर  आन्दोलन  कर  रहे  हैं  ।

 कली  विजय  नबल  पाटिल  :  सभापति  मैं  पंजाब  के  संबंध  में  अनुदानों  की
 मांगों  का  समर्थन  करता  हुं  ।  दुर्भाग्य  पिछले  दस  वर्षों  से  इन  मांगों  पर  उस  राज्य  में  चर्चा  होने
 की  बजाय  संसद  में  की  गई  है  ।

 वर्तमान  पंजाब  जिसका  पुनर्गठन  लगभग  25  वर्ष  पहले  हुआ  है  उसके  लगभग  एक  तिहाई
 काल  के  बजट  पर  इस  गरिमापूर्ण  सदन  में  चर्चा  की  गई  भाज  एक  अन्य  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  यह
 है  कि  आज  उस  राज्य  के  संसद  सदस्य  भी  यहां  नहीं  हैं  जो  पंजाब  की  उसकी
 समस्याओं  के  बारे  में  अपनी  आवाज  उठा  सकें  ।

 सभापति  भौगोलिक  स्थिति  के  कारण  तथा  पाकिस्तान  के  साथ  इसकी  सीमा  के
 पंजाब  समस्या  गहराती  चली  जा  रही  है  ।  पाकिस्तानी  हमारे  शत्रु  पड़ोसी  बन  गए  हैं  ।

 बंगलादेश  बन  जाने  के  बाद  इसकी  शत्रुता  बढ़  गई  है  ओर  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  बंगलादेश  के
 टूटकर  अलग  होने  की  घटना  का  वह  बदला  लेना  चाहता  है  और  यही  कारण  पंजाब  को  भारतीय
 उप-महाद्वीप  से  अलग  करना  चाहता  केवल  यही  नहीं  इसके  बाद  यदि  संभव  हो  तो  यह  जम्मू
 तथा  कश्मीर  को  भी  हड़प  लेना  चाहता  पाकिस्तान  का  खतरा  बढ़ता  जा  रहा  जब  हम  यह
 सुनते  हैं  कि  वह  देश  दस  परमाणु  बम  वि+सित  करने  में  लगा  हुआ  है  जिसमें  प्रत्येक  की  क्षमता
 द्वितीय  विश्व  युद्ध  के  दौरान  हिरोशिमा  और  नागासाकी  पर  गिराए  गए  परमाणु  बम  के  बराबर
 है  ।  लेकिन  आशा  की  किरण  यही  है  कि  चीन  ने  पाकिस्तान  को  प्रक्षेपास्त्र  की  सप्लाई
 करना  बन्द  कर  दिया  है  और  जैसा  कि  श्री  चन्द्रजीत  यादव  ने  कहा  यदि  हम  पाकिस्तान  के
 रवैये  के खिलाफ  विश्व  जनमत  तैयार  कर  लें  तो  पंजाब  में  आतंकवाद  की  समस्या  को  हल  करने  में
 हमें  सहूलियत  हो  जायेगी  ।  यह  अब  सर्वंविदित  है  कि  पाकिस्तान  पंजाब  में  आतंकवादियों  के
 माध्यम  से  भारत  के  खिलाफ  एक  छद्म  युद्ध  लड़  रहा  पंजाब  के  लोगों  के  लिए  उनके  राज्य  में
 कानून  और  लोकतन्त्र  की  बहाली  आवश्यक  हो  गया  है  ।  हमें  तत्काल  कदम  उठाना  चाहिए
 और  वहां  जो  बुलेट  की  स्थिति  विद्यमान  है  उसे  हम  बंलेट  की  स्थिति  में  बदल  दें  ।  पंजाब  केवल
 पंजाबियों  का  नहीं  है  बल्कि  यह  सम्पूर्ण  देश  का  एक  हिस्सा  है।यह  हमारे  देश  की  बहुत-सी
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करता  है  ।  पंजाब  में  अशांति  एबं  असामान्य  स्थितियों  के  बावजूद  इस  वर्ष
 के  दौरान  भी  इसने  केन्द्रीय  पूल  में  लगभग  70  प्रतिशत  गेहूं  दिया  धान  के  मामले  में  भी  यही
 स्थिति  है  ।  यह  देश  के  अन्य  भागों  में  रहने  वाले  लाखों  लोगों  के लिए  उतना  ही  उपजाऊ  है  जितना
 पंजाब  के  निवासियों  के  लिए  यद्यपि  हमारी  जनसंख्या  इतनी  तेजी  से  बढ़  रही  है  फिर  भी  हम
 इस  समय  खाद्यान्नों  के  मामले  में  आत्म-निर्भेर  हैं  लेकिन  अगले  पांच  वर्षों  में  खाद्याननों  की  कमी
 हो  जायेगी  ।  ऐसी  स्थिति  यदि  पंजाब  में  स्थिति  और  अधिक  बिगड़  जाती  है  तो  गेहूं  और  धान
 की  उपज  में  कमी  आ  जायेगी  और  सारे  देश  को  तथा  जनता  को  परेशानी  झेलनी  पड़ेगी  ।  इसलिए
 पंजाब  में  सामान्य  स्थिति  बहाल  करने  की  तत्काल  आवश्यकता  है  ।  पंजाब  में  लम्बे  समय  तक  सेना
 तैनात  से  »ई  अपेक्षित  सफलता  हासिल  होने  वाली  नहीं  है  भऔौर  सरकार  के  पास  यह  आधिरी
 विकल्प  होना  चाहिए  ।  जंसे  रोगी  को  बचाने  के  प्रयास  में  डाक्टर  रोगी  में  रक्त  चढ़ाते  हैं  लेकिन  वे
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 लम्बे  समय्र  तक  ऐसा  करते  हैं  तो  रक्त  विष  में  वरल  ता  उसी  प्रकार  यदि  पंजाब  में  सेना  को
 लम्बे  समय  तक  तेनात  रखा  गया  तो  इससे  वह्दां  सामान्य  स्थिति  बहाल  नहीं  हो  मैं  तो

 कहूंगा  कि  इसका  समाधान  केवल  वहां  चुनाव  कराने  से  ही  होगा  ।

 हम  खालिस्तान  बनाने  की  मांग  का  विरोध  कर  रहे  हैं  लेकिन  हम  ईमानदारी  से  पजाब  को
 पूर्ण  राज्य  का  दर्जा  देना  चाहते  हैं  |  हमें  इस  पर  भी  गौर  करना  होगा  ।  जब  राज्य  बनाए  गए
 थे  तो  पंजाब  और  हरियाणा  की  साझा  राजधानी  बनाई  गई  थी  ।  किसी  राज्य  में  रहने  वाला  कोई
 भी  व्यक्ति  उक्त  राज्य  के  लिए  पृथक  राजधानी  ही  चाहेगा  ।  लेकिन  पंजाब  की  पृथक  राजधानी
 नहीं  है  ।  जो  पंघ  राज्य  क्षेत्र  पंजाब  और  हरियाणा  को  साझा  राजधानी  कांग्रेस
 सरकार  ने  प्रधान  मंत्री  जी  से  अनुरोध  किया  है  कि  केन्द्र  से एक  ऐसा  सन्देश  भेजा  जाय  कि  अब
 शाजीव--लौंगोवाल  समझौता  अथवा  इसी  प्रकार  का  कोई  समझौता  लागू  किया  जाएगा  ताकि
 पंजाब  के  लोग  विशेषकर  नरम  किस्म  के  भातंकवादी  अथवा  वे  जिनसे  बातचीत  की  जा
 सकती  कुछ  सपाधान  निकलने  की  सोच  सकते  हैं  ।

 सभापति  राज्य  के  लिए  पृथक  राजधानी  का  होना  अनिवायं  है  लेकिन  हसके
 विपरीत  जो  कुछ  पंजाब  में  हो  रहा  है  में  वह  स्थिति  आपकी  जानकारी  में  लाना  1985
 में  एक  लघु  सचिवालय  का  निर्माण  शुरू  किया  गया  तत्कालीन  राज्यपाल  श्री  एस०  एस»  रे
 के  इस  वायदे  के  साथ  फरीदकोट  में  लघु-सचिवालय  का  शिलास्यास  किया  गया  कि  तीन  वर्ष  की
 अवधि  में  इसका  निर्माण  पूरा  हो  जाएगा  ।  इसके  लिए  3.75  करोड़  रुपए  का  आबंटन  किया
 लेकिन  इसका  निर्माण  अभी  तक  पूरा  नहीं  हो  यह  अभी  भी  अधूरा  पड़ा  अब  घनराधि
 का  आकलन  8  करोड़  रुपए  तक  पहुंच  गया  है  ।

 यही  स्थिति  सतलुज-पमुना  सम्पक  नहर  की  है  ।  इसका  हरियाणा  का  हिस्सा  90  प्रतिशत
 तक  पूरा  हा  गया  है  लेकिन  पंजाब  में  25  प्रतिशत  भी  पूरा  नहीं  हो  पाया  प्रचुर  कृषि  उत्पादन
 केवल  पजाब  के  लोगो  के  लिए  ही  नहीं  चाहिए  बल्कि  इसकी  समूचे  भारत  को  आवश्यकता
 इसोलिए  इस  नहर  का  निर्माण  काये  पूरा  करने  के  लिए  सभी  श्रयास  किए  जाने  चाहिए  ।  यदि
 उत्पादन  अधिक  होगा  तो  अधिक  लोगों  को  रोजगार  मिलेगा  ।

 हम  देखते  हैं  कि  पंजाब  में  बड़े  उद्योग  स्थापित  नहीं  हो  रहे  हमें  वहां  सरकारी  क्षेत्र  के
 उपक्रम  जैसे  इलेक्ट्रॉनिक्स  आदि  के  उपक्रम  की  स्थापना  से  शुरुआत  करनी  चाहिए  और  इनमें
 स्थानीय  लोगों  को  रोजगार  देना  इसके  साथ-साथ  हमें  वहां  स्थानीय  लोगों  को  लघ
 उद्योग  स्थापित  करने  हेतु  प्रोत्साहित  करता  चाहिए  ।  इसके  हम  देख  रहे  हैं  कि  लुधियाना
 में  होजरी  उद्योग  बुरी  तरह  पिछड़  रहा  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इस  उद्योग  को  और
 अधिक  प्रोत्साहन  दे  ।  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि आथिक  राजमसहायता  तक  समाप्त  कर  दो  गई  है  ।
 जहां  तक  पंजाब  में  उद्योगों  का  संबंध  हैं  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  कम  किया  जाना  होगा  ।

 सभापति  हम  आदमणोरों  को  मेहनतकश  बनाना  चाहते  हैं  भौर  इसके  लिए  हमें
 लोकतान्त्रिक  साधन  अपनाने  होंगे  ।  मैं  अपने  मित्र  श्री  सावन्‍्त  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि

 चुनाव  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं  है  ।  पिछले  10  दर्षों  का  हमारा  अनुभव  बताता  हैं  कि  दस
 वर्ष  (1980  की  अवधि  में  लगभग  तीन  वर्ष  तक  जब  पंजाब  में  निर्वाचित  सरकार  सत्ता
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 में  थी  तो  उस  दौरान  वहां  हत्याएं  कम  हुईं  |  दस  वर्ष  की  अवधि  के  अन्दर  यदि  आप  प्रति  वर्ष  का

 ओसत  देखें  तो  पाएंगे  कि  निर्वाचित  सरकार  के  कार्यकाल  के  दौरान  हत्य।एं  काफी  कम  हुईं  ।  यहो
 कारण  कि  हम  ऐसी  उम्मीद  करें  कि  इस  सम्माननीय  सभा  में  चर्चा  किया  जा  रहा  यह  पंजाब
 का  अन्तिम  बजट  हो  और  पंजाब  के  आगामी  बजट  पर  पंजाब  विधान  सभा  में  बहस  होगी  |  कम
 से  कम  इस  दसवीं  लोक  सभा  में  इस  सभा  में  पंज।ब  के  बजट  पर  बहस  करने  का  हमारे  लिए  कोई
 और  अदसर  नहीं  आएगा  ।

 टन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  ई०  अहमद  :  सभापति  मैं  माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  रखे  गए  बजट

 प्रस्तावों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  इसका  समर्थन  करते  हुए  मैं  पंजाब  की  वतंमान  स्थित्ति  के  बारे  भें

 कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 दस  वर्षों  स ेअधिक  समय  से  इस  सदन  में  पंजाब  की  स्थिति  पर  बहस  की  जाती

 रही  है  और  प्रशासन  के  लिए  आवश्यक  धन  भी  दिया  जा  रहा  है  ।  लेकिन  मुझे  यह  कहते  हुए  दुख
 है  इस  सदन  के  सदस्यों  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भी  सामग्रीਂ  नहीं  दी  जाती  ऐसी
 सामग्री  के  अभाव  मे  पंजाब  की  वतंमान  स्थिति  के  बारे  मे  सरकारी  पक्ष  को  नहीं  समझ  सकते  हैं  ।

 इसलिए  हम  गैर  सरकारी  प्रकाशनों  पर  निर्भर  रहने  के  लिए  बाध्य  मैं  सरकार  से  पंजाब  की
 वर्तमान  स्थिति  के  बारे  में  जानना  चाहता  हूं  ।  वहां  के  प्रशासन  के  लिए  घन  देने  से  पूर्व  सदन  को
 पंजाब  में  मौजूद  स्थिति  के  बारे  में  जानने  का  अधिकार  है|  मैं  नहीं  जानता  क्रि  मंत्री  महोदय
 इसके  लिए  सहमत  होंगे  या  नहीं  ।  अभी  हाल  ही  में  एक  लेख  प्रकाशित  हुआ  हैँ  जिसको  एक  प्रति
 मेरे  पास  है  ।  इसे  श्री  अविनाश  सिंह  ने  लिखा  हूँ  |  वे  पिछले  कई  वर्षों  से  पंजाब  की  राजनीति
 और  घटनाओं  के  प्रत्यक्षदर्शी  रहे  मैं  उनके  लेखन  से  उद्ध  त  कर  रहा  फिर  से
 खतरनाक  स्थिति  में  आा  गया  हूं  ।  बल्कि  यह  धीरे-धोरे  विनाश  करी  ओर  बढ़  रहा  हैँ  ।  लोगों  को
 बसों  से  बाहुर  खींतर  कर  गोली  मारी  जा  रही  कुछेक  को  सड़क  के  किनारे  ढ़ाबों  में  मारा  जा  रहा

 रेलगाड़ियों  पर  हमला  किया  जा  रहा  है  ।  पुलिसकर्मियों  के  परिवारों  को  मारा  जा  रहा
 बैंकों  को  आग  लगाई  जा  रही  है|  स्थिति  में  अनिश्चितता  बनी  हुई  है  ।  लेकिन  आतंकवादी  और
 सशस्त्र  सेनाएं  जीतने  के  लिए  लड़  रही  है--लेकिन  दोनों  के  दर्जनों  व्यक्ति  मारे  जा  रहे  हैं  ।”

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  लेखक  द्वारा  वणित  स्थिति  सही  है  या  नहीं  ।  क़्योंकि  पंजाब  में
 आम  आदमी  का  प्रशासन  में  जरा  भी  विश्वास  नहीं  रहा  हैँ  ।  वह  वास्तव  में  आगे  कुंआ  और  पीछे
 खाई  वाली  स्थिति  में  फंस  गया  हैं  । एक  तरफ  वह  आतंकवादियों  से  डरता  रहेगा  और  दूसरी  ओर
 सशस्त्र  सेनाओं  के  पंजे  में  रहेगा  ।

 इस  लेख  में  ऐसी  ही  बातें  कही  गई  मैं  इन  सबको  मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में
 लाना  मैं  उद्धूत  करता  लोगों  से  घृणा  करते  हैं  जो  निर्दोष  लोगों  और
 अल्पसंख्यक  समुदाय  के  सदस्यों  की  हत्या  ऋर  रहे  वे  पुलिमकर्मियों  के परिवार  के  सदस्यों  की
 हत्या  के  विरुद्ध  हैं  ।  लेकिन  वे  वर्दी  वालों  अर्थात  प्रशासन  के  साथ  भी  नहीं  क्योंकि  वे  महसूस
 करते  हैं  कि  सरकार  उनकी  दुख  से  पूरी  तरह  उदासीन  है  और  सैन्‍्यकर्मी  उनके  दुखों  को  बढ़ा
 रहे  है

 ।”
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 वहां  यह  स्थिति  है  ।  इसलिए  हमें  पंजाब  के  लोगों  की  असली  समस्या  को  समझना  चाहिए  ।
 हमें  यह  भी  देखना  च।हिए  कि  पंजाब  की  जनता  को  कोई  गलत  संदेण  ना  जाए  ।  पंजाब  की  स्थिति
 से  अत्यंत  सावधानीपूर्वंक  निपटा  जाए  तथा  लोगों  को  विश्वास  में  लिया  जाए  ।

 मेरे  विचार  से  पंजाब  की  ममस्या  मनोवैज्ञानिक  और  राजनीतिक  समस्या  है  ।

 4.80  स०  १०

 पंजाब  के  लोगों  की  मनोवैज्ञानिक  समस्या  यह  है  कि  मुख्यतः  सिख  समुदाय  को  केम्द्रीय

 सरकार  और  उसके  दृष्टिकोण  के  बारे  में  बहुत  गलतफहमी  हे  |  यह  एक  निविवाद  सत्य  है  कि
 अभी  भो  सरकार  द्वारा  उनके  समृदाय  के  प्रति  अपनाई  गई  नीति  के  बारे  में  उनके  पूव॑गृह
 सदन  के  कई  माननीय  सदस्यों  ने  भी  यह  बात  कही  हूँ  ।  हम  सिख  संमुदाय  द्वारा  इस  देश  को  एकता
 भौर  प्रखंडता  के  लिए  किए  गए  बलिदानों  और  सेवाओं  को  भुला  नहीं  सकते  हैं  ।  मेरें  में

 हमें  सिख  समुदाय  को  समाज  की  मुख्य  धारा  में  लाने  के  लिए  हरसंभव  प्रयास  करना

 इसलिए  हमें  उनके  दिल  को  छुना  हूँ  दिमाग  को  भोर  हमें  उन्हें  भारत  सरकार  की  पंजाब  के

 प्रति  सच्ची  भावना  का  दिग्दशंन  भी  करवाना  हूँ  ।

 हम  अपने  लोगों  का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  ।  हम  पंजाब  के  लोगों  क॑  बारे  में  महसूस  क्यों

 नहीं  १रते  हैं  क्योंकि  वे  सदन  में  अपने  प्रतिनिधि  नहीं  भेज  पाए  हैं  ?  हम  प्रतिनिधि

 चुनने  का  मौका  क्‍यों  नहीं  देते  हैं  ?  में  अपने  मित्र  श्री  कामत  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  पंजाब  में  चुनाव
 नहीं  कराए  जाने  चाहिए  ।  हम  ऐसे  कब  तक  चलते  रहेंगे  ।  एक  लोकतान्त्रिक  देश  में  लोगों  की

 आकांक्षाओं  तथा  उनकी  भावनाओं  को  कुचलना  सम्भव  है  क्‍योंकि  वहां  ऐसा  वातावरण  तंयार

 करना  प्रत्येफ़  का  कत्तंव्य  हैँ  ताकि  वे  अपने  प्रतिनिधि  चुन  सकें  ।  हम  उस  सीमा  से  बाहर  नहीं  जा

 सकते  ।

 वहां  कानून  ओर  व्यवस्था  की  समस्या  हमारे  दुश्मन  स्थिति  का  फायदा  उठाने
 की  कोशिश  कर  रहे  परन्तु  कुछ  भज्ञात  कारणों  की  बजह  से  हम  अपने  दुश्मनों  के  हाथों  में
 क्यों  खेलें  ? इसलिए  भारत  सरकार  के  लिए  यह  उचित  समय  है  कि  वह  इस  देश  की  एकता  और
 अभखंडता  के  लिए  सम्पूर्ण  सिख  समुदाय  को  मुख्य  धारा  में  लाने  क ेलिए  आवश्यक  कदम  उठाये  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  सिद्व  समुदाय  के  मनोव॑ज्ञानिक  डर  को  दूर  किया
 जाना  चाहिए  ।

 अनेकता  में  एकता  की  भूमि  में  धमंनिरपेक्षता  तथा  लोकतन्त्र  के  सम्मुख  आने  वाली

 चुनौतियों  का  सभी  समान  धमंनिपेक्ष  विचारधारा  वाले  दलों  द्वारा  मिलकर  सामना  करना  चाहिए  ।

 गुरूद्वारों  की  सुरक्षा  मस्जिदों  की  सुरक्षा  से  जुड़ी  परन्तु  ऐसा  केवल  चुनावों  के  माध्यम  से

 ही  सम्भव  एक  वर्गीय  दृष्टिकोण  द्वारा  नहीं  तथा  सिख्रों  तथा  इसाइयों
 द्वारा  राष्ट्रीय  इच्छा  शक्ति  का  दावा  करके  ऐसा  सम्भव  सभी  समुदायों  तथः  पिछड़ी
 जातियों  की  भ।षा  तथा  परम्परा  की  हमारी  वेभवशाली  राष्ट्रीय  विरासत  के  अंग  के  रूप
 में  सुरक्षा  की  गारन्टी  देने  की  आवश्यकता  है  ।  एकता  तथा  एकता  की  भावना  विदेशी  ताकतों  के

 प्रतिकूल  इरादों  को  नाकाम  कर  देगी  ।
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 मै ंसरकार  से  यह  भी  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  राजनैतिक  प्रक्रिया  शुरू  करने  के  लिए

 आड़इपुक  कदम  उठाए  और  किन्‍हो  भी  परिस्थितियों  में  प्रधान  मत्री  तथा  सरकार  पंजाब  में  .15
 फरवरी  को  चुनाव  कराने  के  वायदों  से  पीखे  न  हटे  ।  यदि  हम  ऐसा  करते  हैं  तो  हम  पंजाब  के

 विशेषतोर  पर  सिख  जिसने  देश  की  एकता  और  अखंडता  के  लिए  कई  कुर्बानियां
 दी  का  पूरा-विश्वास  फिर  खों  देंगे  ।

 मैं  इन  शब्दों  के  साथ  अपना  भाषण  समाप्त  करूंगा  ।  यह  सही  समय  है  जब  हम  यह  महसूस
 कँड्े  हैं  कि  गोली इस  समस्या  का  समाधान  करने  में  असफल  हो  गई  है  ।  यह  समय  नयी  शुरूआत
 करते  पंज़ाबियों  की  कुछ  उचित  मांगों  को  मानकर  हमें  शुरूआत  करनी  चाहिए  ।  यदि

 छोंशा  श्लौर  उसके  साथियों  को  क्षमा  किया  जा  सकता  है  तो  पंजाब  के  प्रथभ्रष्ट  युवाओं  का  विश्वास

 शग्ों  जीजा  जा  सकता  पंजाब  के  साथ-साथ  पूरा  देश  एक  ज्वालामुखी  पर  बेठा  हमने
 अपने  म्रामने  शक्तिशालों  सोवियत  संघ  का  विभाजन  देखा  है  ।  हम  यह  क्‍यों  नहीं  महसूस  करते  हैं
 कि  एक  संघीय  ढ़ांचा  ही  हमारे  देशवासियों  की  क्षेत्रीय  महत्वाकांक्षाओं  से  सम्बन्धित  अधिकांश

 खुराटडों  जवाब  सरकार  से  निवेदन  करूगा  कि  वह  इस  पर  विचार  करे  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  मुकुल  बालकृष्ण  वासनिक  |  आप  अपना  भाषण  पहले  हो  शुरू  कर

 बुक़े  इसलिए  आपसे  निवेदन  करता  हूं  कि  आप  अधिक  समय  न  लें  ।

 भऔो  मुकल  बालकृत्ण  वासनिक  :  मुझे  खेद  है  कि  सुबह  प्रश्ककाल  के  तत्काल

 पश्चात  जब  मेरा  नाम  पुकारा  गया  था  तो  मैं  सभा  में  उपस्थित  नहों  मैं  अपना  भाषण  समाष्त
 करने  के  लिए  दो  मिनट  का  समय  ओर  कल  मैं  अपने  भाषण  की  लगभग  समाप्ति  पर

 आज  समाचार  पत्रों  में  यह  प्रकाशित  हुआ  है  कि  अकाली  दल  के  श्री
 सिमरनजीत  सिंह  मान  ने  पंजाब  में  सेना  की  तैनाती  की  निन्‍्दा  की  केवल  यही  बात  नहों  है  ।
 उसने  यह  भी  दावा  किया  है  पंजाब  से  कई  हजार  युवक  पाकिस्तान  भागने  की  कोशिश  कर

 साथ  ह्वी  उसने  यह  भी  दिया  है  कि  पाकिस्तान  सरकार  को  भागे  हुए  युवकों  को
 शरणार्थियों  का  दर्जा  देना  चाहिए  |  इस  क्षण  जब  हम  पंजाब  बजट  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं
 S  इस  बात  की  ब्रोर  संकेत  करना  चाहता  हु  कि  जब  सरकार  ने  सेना  तैनात  करने  का  निर्णय  ले

 जब  सरकार  जे  पंजाब  में  चुनाव  कराने  का  निशंय  ले  लिया  तो  पंजाब  में  कुछ  वर्ग  इन
 प्रयासों  को  विफल  करने  का  प्रयास  करेंगे  ।  ओर  जेसा  कि  कई  माननीय  सदस्य  पहले

 ह्वी  इंगित  कर  चुके  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  राष्ट्रवादी  दृष्टिकोण  रखने  वाले  विभिम्न

 राजनैतिक  दल  एक  साथ  हों  तथा  एक  समान  नीति  संयुक्त  मोर्चा  बनायें  और  पंजाब  की

 स्थिति  से  उत्पन्न  चुनौतियों  का  सामना  करें  ।

 ज़िस्मेदारी  निश्वय  ही  सरकार  की  है  ।.  सरकार  ने  कतिपय  उपाय  किए  किन्तु  उन्हें

 राह़्तेतिक  प्रक्रिया  जल्द  से  शुरू  करनी  होगी  ।  इसलिये  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहूगा  कि  सरकार
 पंज़ाब  की  स्थिति  प्र  चर्चा  के  लिए  आने  वाले  दिनों  में  एक  सवंदलोयष  बेंठक  बुलाये  तथा  एक

 क्षमान  नीति  विकूसित  करने  का  प्रयास  करे  ।

 केबल  इतना  ही  नहीं  ।  वतमान  समस्या  पर  विचार  करने  के  लिए  एकता  परिषद

 370
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 की  बैठक  बुलाये  जाने  की  भी  आवश्यकता  राष्ट्रीय  एकतों  परिषद्‌  पंज!ब  में  शान्तिपूर्ण
 वातावरण  बनाने  के  लिए  सरकार  तथा  राजनैतिक  दलों  की  ओर  से  जो  कारंवाइयां  की  जानी
 आवश्यक  उन  पर  विचार  कर  सकती  है  ताकि  एक  निष्पक्ष  तथो  स्वर्ण  चुनाव  हाँ  संर्गी  ।

 आतंकवाद  कौ  बढ़ने  से  रोकने  कौ  नीति  तथा  पंजोब  संमझौते  के  क्रियान्वयन  परे
 भी  चर्चा  की  जा  सकती

 मैं  सरकार  को  यह  सलाह  भी  देना  चाहू गा  कि  स्थिति  की  गंभीरता  को  देखते  हुए  सरकार
 संसद  का  संयुक्त  अधिवेशन  बुलाने  पर  भी  विचार  कर  सकती  है  जहां  लोक  सभा  भौर  राज्य  सभा
 के  संदस्य  इस  मुद्दे  पर  विचार-विमर्श  कर  सकते  हैं  ।

 मैं  सदव  का  अब  और  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  किन्तु  अन्त  में  मैं  यह  बताना  चाहुगो
 कि  पंजाब  के  राज्यपाल  ने  यह  अभूतपूर्व  कदम  उठाया  है  कि  पंजाब  के  उद्योगपतियों  के  एक
 मण्डल  के  साथ  हाल  ही  में  वित्त  मन्त्री  महोदय  से  मिले  हैं  और  उद्योग  से  संबंधित  कुछ  मांगें

 प्रस्तुत  की  हैं  ।  उनकी  प्रमुख  मांगें  इस  प्रकार  हैं  :

 पहले  से  विद्यमान  तथा  नयी  इकाइथों  के  लिए  विविध  देनदारों  तथा  उपान्त  सीमा  में
 महोली  तथा  बड़ी  औद्योगिक  इकाइयों  के  मामले  में  15  प्रतिशत  तर्था  लघु  क्षेत्र  के  मामले  में
 10  प्रतिशत  की  कमी  विभिन्‍न  कच्चे  मालों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखकर
 कारी  पूंजी  का  पुनविनियोजन  और  जब  तक  पुनविनियोजन  न  तब॑  कार्यकारी  पूंजों  की
 सौमाओं  में  अब  की  तुलनाਂ  में  कम-से-कम  15  प्रतिशत  की  तदयथे  विशेष  रूप्रਂ  से  सौमावर्तो
 जिलों  गुरदाशपुर  में  कम-सें-कम  दो  वर्षों  के  लिये  तथा  अम्य  जिलों  में  एंक
 वर्ष  के  लिये  सावधि  क्रणों  का  पंजाब  स्थित  इकाइयों  के  लिये  कायंकारीਂ  पूणी  को
 कम-से-कम  एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  पुननिर्धारण  तथा  बैंक  की  ऋण  सीम।ओं  में

 वृद्धि  तथा  पंजाब  राज्य  में  ऋणों  पर  रोक  हटाना  ।

 यह  एक  बड़ा  ही  अभूतपूर्व  कदम  था  जिभकी  पंजाब  के  राज्यपाल  ने  चेष्टा  की  थी  ।  इससे
 पूर्व  कोई  राज्यपाल  राज्य  से  संबंधित  कॉतिपय  मामलों  के  निपटारे  के  लिए  चर्चा  करने  हेतुं  फ्तिं
 केन्द्रीय  मन्त्री  के  समक्ष  ्षिष्टमंडल  नहीं  ले  गएं  मैं  अनुरोध  करता  हूँ  कि  सरकार  इसे  बड़ी

 गम्भी  रता  मे  ले  तथा  प्रस्तुत  की  गई  मांगों  पर  अपने  द्वारा  लिये  गए  निर्णयों  की  घोषणा  करे  ।

 यह  सरकार  बने  पांच  महीने  हो  गए  यह  अत्वन्त  द्ुर्भाग्यपृ्ण  है  कि  गृह  घंत्रों

 होदय  ने  आज  तक  पंजाब  का  दौरा  नहीं  किया  पंजाब  की  स्थिति  इतनी  गंभीर  है  कि  सारा

 राष्ट्र  चिन्तित  है  ।  किन्तु  ऐसी  गंभीर  स्थिति  में  भी  गृह  मंत्री  महोदय  ने  अभी  तक  अशान्त  पंजोर्य
 की  एक  बार  भो  यात्रा  नहीं  की  ।  मैं  यह  मांग  करता  हु  कि  गृह-मंत्री  को  समय  थॉये  बिना

 पंजाब  की  यात्रा  करनी  राजनैतिक  प्रक्रिया  को  शुरू  करने  और  तेज  करने  तथा  पंजाब

 के  लोगों  को  विश्वास  में  लेने  की  आवश्यकता  है  ।

 इन  शब्दों  के  सांथ  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  हू  ।

 कूसारी  फ्रिडा  सोपनों  सभापति  में  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि
 आपने  मुझे  पंजाब  बजट  के  सम्बन्ध  में  बोलने  का  अवसंर  दिया  है  ।

 शो
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 गत  कुछ  वर्षों  से  इम  सम्पूर्ण  राष्ट्र  का  ध्यान  आतंकवादियों  द्वारा  पंजाब  और  कश्मीर  के
 हजारों  निर्दोष  लोगों  की  निर्मम  हत्या  की  ओर  दिलाया  गया  है  ।

 जैसा  कि  24  199]  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  हुआ  संयुक्त  राज्य
 अमेरिका  ने  भी  पाकिस्तान  से  कहा  है  कि  वह  पंजाब  तथा  जम्मू  और  कश्मीर  में  तोड़फोड़  की
 गतिविधियों  के  लिए  आतंवादियों  को  मदद  देने  तथा  शह  देने  की  कोशिश  न  सरकार  इस
 तथ्य  को  भो  जानती  है  क्रि  आतंकवादियों  को  पाकिस्तान के  क्षेत्र  में  प्रशिक्षण  देकर  हमारे  क्षेत्र  में
 अवेंध  तरीके  से  प्रवेश  कराया  जाता  है  जो  कि  ऐसी  ह॒त्याओं  के  लिए  जिम्मेदार  हैं  ।

 हमारी  सरकार  को  पाकिस्तानी  क्षेत्र  में  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को  बन्द  कराने  तथा
 आतंकवादियों  को  हमारे  क्षेत्र  में  अवैध  रूप  से  प्रवेश  कराये  जाने  के  बारे  में  पाकिस्तान  पर

 अन्तर्राष्ट्रीय  दबाव  डालने  के  लिए  कुछ  ठोस  कदम  अवश्य  उठाने  चाहिए  ।  पंजाब  में  बेरोजगार

 युवकों  के लिए  और  अधिक  रोजगार  के  अबसर  जूटाने  के  लिए  कदम  उठाये  जाने  चाहिए  ताकि
 उमका  ध्यान  ऐसी  आपराधिक  गतिविधियों  से  हटाया  जा  सके  ।

 वर्तमान  सरकार  द्वारा  पंजाब  में  चुनाव  कराने  तथा  वहां  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  बहाल
 करने  के  निर्णय  को  देखते  हुए  में  यह  भी  सचेत  कर  देना  चाहता  हूं  कि  आगामी  चुनाव  में
 वादियों  को  मुख्य  भूमिका  न  निभाने  के  लिए  पहले  से  ही  समुचित  उपाय  किए  जायें  क्‍योंकि  चुनाव
 में  उनकी  भागीदारी  राष्ट्र  के लिए  अत्यधिक  खतरनाक  सिद्ध  होगी  ।

 पंजाब  सुलझाने  के  लिए  हम  सबको  एकजुट  हो  जाना  चाहिए  और

 बहां  सच्ची  लोकतांत्रिक  स्थिति  बहाल  करती  हम  सबको  इस  समस्या  को  एकजुट  होकर
 ओर  शान्तिपूर्ण  ढंग  से  हल  करने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  में  पंजाब  बजट  का  समर्थन  करता  हूं  और  अपनी  बात  समाप्त  करता

 .  ँ

 भी  अयध  खां  )  :  जनाबे  मोहतरम  चेयरमेन  मैं  पंजाब  के  बजट  का  समर्थन
 करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हुं  ।  पंजाब  के  ऊपर  आज  जितनी  बहस  चली  है  तो  मैं  इस  पर  ज्यादा  जोर

 आज  हमारे  श्री  धमंपाल  सिह  मलिक  साहब  ने  जिस  चीज  पर  जोर  दिया  था  तो  हम  यह
 सोचें  कि  किस  तरह  के  ह!लात  पैदा  हुंए  और  हम  उन  हालात  पर  गौर  करें  तथा  आगे  न  बढ़ने  दें  ।

 पंजाब  के  हालात  किसी  से  नहीं  छिपे  जब  मैं  1984  से  1989  तक  संसद  सदस्य  था  तो  मुझे
 मॉाँस  कांटेक्ट  के  लिए  पंजाब  भेजा  गया  वहां  के  हालात  करीब  से  जानने  का  मौका  मिला  ।

 वहां  के  लोगों  के  ऐसी  फिलींग्स  थीं  जो  अब  आगे  जा  चुकी  हिन्दुस्तान  का  दिल

 वहां  के  लोग  इस  मुल्क  के  सच्चे  वफादार  और  बहादुर  लोग  इस  मुल्क  को  आजादी  दिलाने  के

 लिए  पंजाब  सबसे  आगे  रहा  ।  आज  भी  आप  देखें  कि  अंडमान-निकोबार  के  पत्थरों  पर  75  प्रतिशत
 पंजाब  के  लोगों  के  नाम  मिलेंगे  ।  हमें  सोचना  है  कि  इन  हालात  को  कंसे  काब्‌  किया  जिनसे
 देश  को  खतरा  उससे  निपटने  के  लिए  हम  सब  लोगों  को  मिलकर  कोई  सोल्युशन  ढुं  ढ़ना

 आर्मी  का  भेजना  फोई  सोल्युशन  नहीं  है  ।  हम  बार-बार  आर्मी  का  इस्तेमाल  करते
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 रहेंगे  तो  आर्मी  की  वही  हालत  एक  दिन  हो  जायेगी  जो  कि  आज  पुलिस  की  हालत  हर  काम
 के  लिए  आर्मी  का  इस्तेमाल  करेंगे  तो  आर्मी  का  वद्दी  करेक्टर  गिर  जाएगा  जिस  तरह  आज  पुलिस
 का  कई  जगहों  पर  देखते  में  आता  है  |  जो  कुछ  खामियां  हैं  उनको  दूर  करने  की  कोशिश  यह
 दुख  की  बात  है  कि  आज  इस  सदन  में  पंजाब  का  कोई  नुमाइन्दा  नहीं  हमारे  गवनंर  साहब  ने
 पब्लिक  दरबार  का  सिलसिला  शुरू  किया  है  तो  क्‍यों  न  ऐसे  मौके  पर  हमारे  होम  मिनिस्टर  और
 फाइनेन्स  मिनिस्टर  उनमें  जाएं  और  उन  लोगों  के  हालात  को  करीब  से  जानें  और  सोचें
 कि  वहां  क्या  तकलीफ़  क्या  ऐसे  हालात  तो  बहीं  कि  लोग  आतंकवाद  का  नाम्र  लेकर  दूसरे
 लोगों  को  मारते  इतना  बड़ा  खून-खराबा  होता  हो  ।  क्‍या  ऐसे  हालात  तो  नहीं  कि  मुल्क  में
 अफरा-तफरी  फैलाने  की  कोशिश  की  जा  रहो  है  और  आतंकवाद  के  नाम  पर  दूसरों  को  फंसाने  की
 कोशिश  की  जाती  है  ।  इन  चीजों  को  गहराई  से  सोचना  होगा  और  मुल्क  के  लोगों  में  विश्वास  पैदा
 कर  सकें  ।  हम  पार्ढी  पोजिठिक्स  से  ऊपर  उठें  और  यह  सोचे  कि  मुल्क  में  जो  लोग  रहते  उनकी
 जान  और  अमन  की  हिफाजत  हो  सके  ।  कई  घीजों  का  दुख  होता  जैसे  बनारस  का  इंसीडेंट

 हुआ  ।  या  ऐसी  चीजें  जब  भी  चुनाव  आता  चुनाव  के  शुरू  होते  ही  लोगों  को  कुर्बानी  देनी  पड़ती
 आज  आजादी  मिले  हुए  इतने  साल  हो  उसके  बावजूद  भी  लोगों  के  अन्दर  वोट  लेने  के

 लिए  एक  ऐसा  बाद  दे  दिया  जाता  है  जिमसे  एक  समुदाय  के  लोग्रों  के  ऊपर  अत्वाक्र  का  पहाड़

 टूट  पड़ता  है  ।  ऐसा  पहाड़  ढाते  हैं  उन  पर  जिसकी  कोई  सीमा  नहीं  होती  ।  लेकिन  फिर  भी  लोग
 बर्दाश्त  करते  हमें  सोचता  पड़ेग़ा  कि  किस  तरह  हे  बनारस्व  के  अन्दर  लोगों  के  साथ  अत्याचार

 और  जुल्म  ढाए  यह  एक  जिन्दा  मिसाल  है  ।  इन  चीजों  से  ही  ऐसी  चीज  प॑द्रा  होती  है  और
 लोक  बगे  आते  हैं  ।

 एक  सानभोथ  सदस्थ  :  पंजाब  पर  बोलिए  ।

 श्री  अयूब  सरां  :  मैंने  उत्तर  प्रदेश  का  नाम  नहीं  लिया  इसमें  उत्तर  प्रदेश  नहीं  उत्तर
 प्रदेश  इस  मुल्क  का  वेसे  ही  हिस्सा  है  जैसे  कि  पंजाब  उत्तर  प्रदेश  में  रहने  वाले  भी  इस  मुल्क
 के  बाब्िदे  हैं  ।  अगर  उनके  साथ  जुल्म  होता  है  तो  उनके  कपर  भी  वद्दी  बीतेगी  जो  पंजाब  पर

 रती  ऐसे  बोलने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  हमको  और  आपको  सच्चाई  से  बोलवा  आतंकवाद
 किसी  भी  जाति  का  किसी  भी  धर्म  का  हो  वह  आतंकवाद  ही  इसमें  कोई  लिहाज  नहीं
 बरतना  चाहिए  ।  लेकिन  छुक  रिक्शा  चलाने  वाला  जिसको  यह  भी  पता  नहीं  है  कि  बाबरी  मस्जिद

 कहां  है  उसकी  पीठ  पर  छरा  घोंप  दिया  यह  भी  गौर  करना  होगा  ।

 मेरे  कहने  का  मतक्नब  यह  है  कि  हमारे  यहां  दिल्‍ली  में  जगह-जगह  पर  चंक  पोस्ट  बने  हुए
 वहां  पर  पणगड़ी  बांधे  हुए  आदमी  को  रोका  जाता  इसलिए  रोका  जाता  है  कि  वह  एक

 सरकार  यह  कितने  दुःख  की  बात  है  कि  हर  सरदार  हमें  आतंकबादी  नजर  भाता  है  ।

 प्रो  प्रेम  घूघल  :  यह  19262  में  एशियाड़  के  समय  शुरू  किया

 ७
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 ]

 सभापति  महोदय  :  कृपया  ऐसे  किसी  व्यक्ति  का  नाम  न  लें  जो  इस  समय  अपने  बचाव  के

 लिए  सदन  में  उपस्थित  नहीं  सम्बंध  में  कोई  भी  उल्लेख  कार्यवाही  से  हटा  दिया

 जायेगा  ।  कार्यवाही  मेंਂ  कोई  उल्लेख  नहीं  होगा  ।

 श्री  अयूब  खां  :  मेरे  अजीज  दोस्त  मुझे  भी  पता  है  आप  पंजाब  की  चीज  को  डाइवर्ट  क्‍यों
 करते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  भयूब  अपना  भाषण  जारी  मैं  आप  सज्जनों  से  अनुरोध
 करूंगा  कि  आप  हस्तक्षेप  न  करें  ।

 ]
 थ्रो  फूल  चन्द  वर्मा  :  पाकिस्तान  के  जनरल  अयूब  खां  बोल  रहे  हैं  ।

 श्री  अयूब  खां  :  मैं  वही  अयूब  खां  हूं  जिसने  पाकिस्तानी  टेंकों  का  कब्रिस्तान  बनाया
 हम  वही  हैं  जो  अपने  मुल्क  को  हिफाजत  के  लिए  अपना  सारा  कुछ  न्योछावर  कर  सकते  हैं  ।

 हमें  आपके  प्रमाण  पत्र  की  जरूरत  नहीं  है  ।  हमें  अपने  मुल्क  मादरे  वतन  की  आशीर्वाद  की
 जरूरत  इस  मुल्क  में  हम  पंदा  हुए  हम  सबका  दायित्व  है  इस  मुल्क्र  की  एक-एक  इंच  जमीन
 की  हिफाजत  करना  ।  चाहे  कश्मीर  पंजाब  हो  या  दूसरा  अन्य  हिस्सा  हो  ।  अगर  मुल्क  के  दूसरे
 हिस्से  में  आग  लगे  और  अगर  मूल्क  का  वफादार  है  तो  वह  खुशी  से  नहीं  बैठ  चाहे
 अयोध्या  बनारस  हो  या  पंजाब  हो  ।  हमें  गौर  करना  होगा  कि  पंजाब  के  लोगों  का  दिल  जीतें  ।
 उनको  यह  महसूस  कराना  पड़ेगा  कि  हमारे  मन  में  उनके  प्रति  पूरा  मान  और  सम्मान  उसी  तरह
 से  आप  भी  मुल्क  के  बाशिदे  आपको  भी  वही  हक  है  जो  दूसरों  को  प्राप्त  हमारा  दायित्व
 बनता  है  हम  सबकी  हिफाजत

 हमारे  होम  मिनिस्टर  और  सब  लोगों  को  वहां  जाकर  वहां  की  मेजर  प्राब्लम्स  को  जानना
 पब्लिक  दरबार  के  अन्दर  होम  ओर  फाइनेंस  मिनिस्टर  जायें  भर  उनसे  बात  करें  और

 सांसदों  का  भी  डेलीगेशन  जाये  और  उनसे  प्रमुख  समस्याओं  पर  बातचीत  की  जाये  |  जितने  भी
 ग्रुप  हैं  चाहे  किसी  भी  तरह  के  किसी  भी  सीमा  में  हों  उन  सबसे  बात  की  उनकी
 जरूरतें  पूरी  की  उनकी  जो  मांगें  जो  फँंसले  हुए  हैं  उन  पर  कहीं  तो  प्रगति  होनी  चाहिए  ।
 चण्डीगढ़  जो  पंजाब  को  देने  की  बात  हुई  उसमें  कहीं  न  कहीं  अमल  जो  उद्योग  जो  पंजाब  -
 में  लघु  उद्योग  हैं  वे  भाला  दर्जे  का  प्रोडक्शन  देते  वहां  के  लोग  कभी  भूखे-नंगे  नजर  नहीं
 आयेंगे  ।  वे  मेहनतकश  लोग  उनको  प्रोत्साहन  मिलना  चाहिये  ।  ज्यादा  से  ज्याद  उनको  सहलियात
 मिलनी  चाहिए  |  इंडस्ट्रीज  इस्टेबलिश  करने  के  लिए  प्राइवेट  सक्टर  को  बढ़ावा  मिलना  चाहिये  ।  मैं
 आपसे  अपील  करूगा  कि  आर्मी  को  वहीं  भेजने  से  कोई  समस्या  का  हल  होने  वाला  नहीं  है  ।  हम

 **  कायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 इस  तरह  के  हालतों  को  पैदा  करें  कि  दुश्मन  की  निगाह  हमारे  पंजाब  पर  म  आ  सके  और  कभी

 दुश्मन  कोशिश  नहीं  कर  सके  पंजाब  को  मादी  बनाकर  वह  मुल्क  को  कमजोर  कर  सके  ।

 सभापति  महोदय  :  अयूब  साहब  धाईंड  अप  कीजिये  ।

 श्री  अयूब  खां  :  ओ०  के०  साहब  |  पाकिस्तान  एक  छोटा-सा  मुल्क  है  जिसका  हमारे
 हिन्दुस्तान  के  मुकाबले  कोई  वजूद  नहीं  जब  हम  उस  मुल्क  का  नाम  लेते  हैं  तो  हमें  सोचना

 पड़ेगा  कि  हमारे  देश  और  पाकिस्तान  में  बहुत  फर्क  यदि  हमारे  सुझाव  पर  वह  अमल  नहीं  करे
 तो  हमें  सख्ती  से  काम  लेना  चाहिए  ।  वह  पाकिस्तान  कभी  इस  मुल्क  के  सामने  ठहर  नहीं
 हमारा  बड़ा  मुल्क  है  जिसके  पास  बहुत  ताकत  हथियारों  से  हर  तरह  से  लेस  है  जिसकी  कोई

 प्नीमा  नहीं  है  ।

 मैं  आपसे  आग्रह  कर ूगा  कि  ताकत  ओर  बुलेट  के  इस्तेमाल  के  हमें  उनका  दिल
 जीतना  उनके  जरूमों  पर  मरहम  लगा  उनके  धममं-स्थलों  का  भादर-सम्मान  कर
 उनको  इज्जत  दे  उनको  भी  वही  पब्लिसिटी  मिल  सके  जो  टी०  वी०  पर  और  ब्राडकास्टिंग
 पर  दूसरी  चीजों  को  देते  मेरे  यही  चन्द  सुझाव  हैं  ।  आपने  मुझे  टाइम  इसलिए
 शुक्रिया  ।

 प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :  मान्यवर  सभापति  मुझे  पंजाब  बजट  पर  जो

 बोलने  का  अवसर  उसके  जरिए मे  कांग्रेसी  मित्रों  से  कहना  चाहता  हू  कि  आखिर  पंजाब  के

 अन्दर  जो  स्थिति  पैदा  उस  सबके  लिए  जिम्मेदार  कौन  है  ?  गुरुओं  की  जो  पवित्र  धरती

 शहीदों  की  जन्मभूमि  थी  और  उधम  मदन  लाल  भगत  सिंह  और  लाला  लाजपत  राय
 जैसे  वीरों  की  जो  मातृभूमि  रही  जिसने  देश  की  आजादी  की  रक्षा  के  लिए  बहुत  बड़ी  कुर्बानियां
 दो  ।  इतिहास  इस  बात  का  साक्षी  उसी  पंजाब  के  अन्दर  तत्कालीन  जो  सत्ताधीश  दिल्‍ली  की

 गद्दी  पर  बैठे  हुए  लोगों  ने  भिडरावाले  को  जन्म  दल  खालसा  को  जन्म  दिया  और  अपनी
 राजनैतिक  रोटियां  सेंकने  के  लिए  पंजाब  के  अन्दर  जिस  प्रकार  का  वातावरण  पैदा  इतिहास
 इस  बात  का  साक्षी  है  |  वह  भिण्डरावाला  और  उसके  अनुयायी  लोग  भस्मासुर  बनकर  आज  हमारे
 देश  के  लोकतंत्र  को  नष्ट  करने  के  लिए  तुले  हुए  हैं  ।  इसके  पीछे  जो  मूल  कारण  उसको  ख्ोजना
 पड़ेगा  ।

 सन्‌  1984  के  अन्दर  जो  ब्लू  स्टार  आप्रेशन  हुआ  जब  कभी  छोटा-सा  काय॑  बिना

 योजना  के  किया  जाता  है  तो  वह  राष्ट्र  क ेलिए  कितना  विकराल  रूप  धारण  कर  सकता  पंजाब

 इस  बात  का  साक्षी  है  |  एक  बात  और  कहना  चाहता  हू  कि  अगर  तत्कालीन  रहनुमाओं
 द्वारा  कश्मोर  के  अन्दर  धारा  370  के  अंतगंत  विशेषाधिकार  नहीं  दिया  अगर  मिजोरम  में

 चनाव  जीतने  के  लिए  वहां  के  लोगों  को  विशेषाधिकार  नहीं  देते  तो  पंजाब  की  महत्वाकांक्षा  जाग्रत

 नहीं  होती  और  आज  जो  खालिस्तान  की  मांग  हो  रही  वह  मांग  हरगिज  नहीं  होती  ।  परन्तु
 उस  समय  के  रहनुमाओं  ने  इस  देश  के  अंदर  कुछ  लोगों  के  तुष्टिकरण  करने  के  लिए  कुछ  ऐसे  बीज

 बोये  जिसके  क्रारण  हमारे  देश  में  पथकतावादी  तत्वों  को  प्रोत्साहन  मिला  ।  आज  हम  सब  पंजाब  के

 दुख  भ  दुखी  हैं  ।  पंजाब  हमारी  वच्च॒  के  समान  रक्षा  करने  वाली  भुजा  पंजाब  एक  प्रकार  से

 हमारे  देश  का  गौरव  रहा  है  और  में  उन  लोगों  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  जिन्होंने  आतंकवाद
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 की  जबरदस्त  कारंवाई  के  पाकिस्‍तान  के  निरंतर  प्रोत्साहन  विए  जाने  के  बांवजूद  भी

 पंजाब  के  अम्दर  रहने  वाले  हिन्दू-सिक्ख  भाई-भाई  की  तरह  रह  स्हे  कितने  ही  कहयंत्र  किए  भए

 कि  हिन्दू-सिकक्‍्ख  आपस  में  लड़  पड़ें  लेकिन  इस  सबके  बावजूद  सब  एक  हैं  और  सारे  राष्ट्र  में

 रस  होकर  रह  रहे

 सभापति  में  सरकार  के  मांध्यम  पे  अनुरोध  करना  चाहता  हू  कि  पंजाब  में  आज  रोज

 25-30-40  निर्दोष  लोगों  का  खून  बहाया  जा  रहा  है  ।

 अब  बहुत  हो  चुका  ।  अब  तो  हमें  इस  अध्याय  को  बंद  करना  हमारी  संवेदनशीलता

 कहां  चलो  गई  है  ?  में  भारत  संरकार  से  और  लोगों  से  कहना  चाहता  हूं  कि  पहले  तो  एक  या  दो

 हत्याएं  होती  शीं  तो  बवंडर  खड़ा  कर  दिया  जाता  लेकिन  आज  पंजाब  के  अंदर  गराजर-पूली
 की  तरह  निर्दोष  लोगों  की  हत्या  की  जा  रही  सतलुज  और  व्यास  का  पानी  खून  से  लाल  हो
 गया  है  और  पाकिस्तान  का  प्रोत्साहन  पाकर  जातंकवादी  नित  नए  उपाय  बरतकंर  कभी  रेलों  को
 जला  देते  कंभी  चलती  रेलों  में  मुसांफिरीं  पर  बम  फेंकंकेर  उड़ा  देते  कभी  बैंकों  को  लूट  लेते

 कभी  डाकखांनों  |  आग  लगा  देंते  हैं  और  उनकी  वहां  अपनी  मनमानी  चल  रही  हमारे  नेता

 पहले  से  कहते  थे  कि  पंजाब  में  सुरक्षा  पट्टी  का  निर्माण  किया  पंजाब  को  सेना  के  हवौले  किया

 जाए  पर  उस  समय  हमारी  बात  नहीं  मानी  गई  थी  ।  अगर  उस  समय  सुरक्षा  पट्टी  का  निर्माण  हो
 भगर  उस  सभय  पंजाब  को  सेना  के  हथाले  कर  दिया  जाता  जेशे  आज  किया  गया  है  तो

 निश्चय  ही  आतंकवाद  के  कृपर  काबू  पा  लिया  परंतु  बढ़ता  ही  गया  ज्यों-ज्यों  दवा

 की  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  प्रार्थना  करना  चाहता  हु  कि  सरंकार  और  हम  सब  संवेदनशील

 पंजाब  की  समस्या  के  नाम  पर  राजनीतिक  रोट्टियां  न  में  एक  क्षीर  बात  की  ओर  ध्यान
 दिलासा  चाहता  हू  कि  जब  सारे  देश  के  अंदर  लीक  सभा  के  आम  चुनाव  हों  रहे  थे  तों  पंजाब  की
 जनता  ने  सोचा  कि  शायद  हमें  भी  इन  चुनावों  का  मौका  मिल  जाएंगा  और  घपिधान  सभा  के  चुनावों
 का  मौका  मिल  सारी  पार्टियों  ने  मपने  उम्मीदवार  छड़े  किए  ।  उंम्मीदवार  भी  हिम्मंत
 करेके  आगे  लेकिन  उस  समय  कांग्रेस  पार्टी  मैदान  छोड़कर  भांग  गई  थी  ।  उप्॑ष  समय  चुनाव
 भली  प्रकार  से  हो  सकते  थे  जिन  चुनावों  की  बात  जाज  बार-बार  को  जाती  अँगेर

 उस  समय  यही  सेना  ओर  यही  सेनिक  सुरक्षा  बल  पंजाब  के  अंदर  लगाए  जाते  तो  क्‍या  वहां  पर

 चुनाव  नहीं  हो  सकते  थे  ?  जब  असम  के  अंदर  चुनाव  हो  सकते  जब  उच्रवाद  से  पीड़ित  भन्‍्य
 राज्यों  में  चुनाव  हो  सकते  हैं  तो  पहां  पर  भी  चुनाव  की  वरिस्थितियां  पेदा  की  जा  सकती
 लेकिस  कांग्रेस  के लोग  उस  समय  मैदाम  छोड़कर  क्षाग  मए  ओर  भाज  चुनाव  की  बास  करते  हैं  ।

 हम  अयेक्षा  करते  हैं  कि  हम  निश्चित  अवधि  तक  पंजाब  के  मंदर  चुनाव  कराकर  जाएं  ।  परन्तु  जब
 तक  आतंकवाद  को  वहां  पर  जड़-मूल  से  खत्म  नहीं  किया  जाता  है  और  बहां  की  जमता  निर्भीकतता
 के  साथ  स्वतंत्र  रूप  से  वोट  डालने  के  लिए  नहीं  जा  तब  तंक  पंजाब  के  अंदर  सेना  तैमात

 रहनी  चाहिए  भौर  सेना  को  पूरा  भष्चिकार  देगा  चाहिए  ।

 आज  पाकिस्तान  कै  बारे  में  कहते  हैं  कि  पांकिस्तान  उपग्रवादियों  को  प्रशिक्षण  दे  रहा
 पाकिस्तान  के  अंदर  ऐसे  अड्डे  हैं  जहां  से  उग्रवादियों  को  भेजा  जा  रहा  आफ्के
 माध्यम  से  में  भारत  सरकार  से  कहना  चाहता  हूं
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 कीच  फिंसी  कं  आशा  मह॒साम  लेते
 उसौं  को  कर  शुजरति  हैं  जो  बिल  में  छान  लेते  हैं  ।
 दिखेबेर  भर्द  का  लोहा  सब  मं  लेंते

 जो  कैमजौर  होते  है  कान  उसकी  सब  पकंड  लेते  हैं  1”

 तो  भारत  सरकार  उन  उप्रवादियों  के  जो  अड्डे  पार्किस्तान  के  अंदर  बार-बार  कंहने  पर  भी
 जब  पाकिस्तान  के  काम॑  में  जे  नहीं  रेंगती  है  तो  उन  अडडी  को  नंष्ट  कर  देमा  चाहिए  और  हमेशा
 के  लिए  पंकिस्तान  की  ज॑कीब  देना  पैड़ेगा  और  स्पष्ट  एंब्दों  में  चेतावनी  देनी  पांकिस्कषन
 भाई-चारे  की  बीत  की  नहीं  समझता  वंह  हमारी  सदभावना  को  नहीं  समेक्षता  बह
 हमोरी  संदाशयतेा  का  जींदेर  महीं  करभी  चाहता  इैसलिएं  आपके  मार््यभ  से  में  सरेकार  से  यह
 निवेदन  करेंना  चहिँतीं  हुं  कि  पार्किस्तनिं  की  उंसी  की  भाषा  में  सबर्क  सिखाया  जाए  भर  वाकिस्कन
 को  इसके  लिंएं  मजंबूर्र  किया  जाएं  किया  तों  वेंह  उम्रंटांदियीं  को  आश्रय  देना  बंद

 नहीं  तो  उसको  हैंटे  का  जथाब  पेल्थर  से  दियो  जाएगा  ।  आज  कैश्मौर  की  समस्या  हो  या  पंजीद
 उसी  तरह  से  असम  तमिलनाडु  आँध्र  प्रदेश  कहीं  नकसंलाहट  और  कहीं  ताया  रूपों

 में  ये  खाड़कुभों  भर  जंगजुओं  के  नाम  पर  जो  लोग  तस्कर  डकीत  थे  और  जो  स्मेगलिंग
 कंस्ते  बजे  ने  ह_नके  अंदर  धूंस  गए  हैं  ओर  जो  भचिशश्वाले  फोस  के  नाम  पर  सोग  नकली  पेड
 इठवबन्‍्कर  लोगों  के  पाश्त  भेज  देते  रोज  जो  अपह  रण  की  घटनाएं  हो  रही  हैं  बे  सब  प्रकाश  में

 महीं  आ  रही  हैं  ।  आज  स्कूलों  और  कालेजों  में  पढ़ाई  बंद  पड़ी  वहां  जाकर  आतंदवादी  ऐसी*
 ऐली  धमकियां  बेले  हैं  य्रा  उनसे  कसा  क्लखूल  करने  को  चेघष्ठा  करते  हैं  या  उनके  नौजवानों  या

 मुबलियों  या  मातताओं-बहनों  को  उठाकर  ले  जाते  हैं  या  मौत  के  घाट  उतार  देते  ये  सारा  जो
 पंजाब  मे  हो  रहा  अत्यंत  दुखद  वहां  सेना  वो  पूरा  अधिकार  होगा  ।  ढोलेपन  से  कीम

 नहीं  चलेगा  ।  सुरक्षा  बलों  ने  बहुत  प्रयास  किया  ।  अब  जो  के०  पी०  एस०  गिल  साहुब  की  पंजाब
 में  है  तो  सारे  पंजाब  को  अशांत  क्षेत्र  घोषित  कर  दिया  उंनकी  पूरा  अधिकार  दिया
 जैसे  कि  राईनोਂ  असम  में  सफल  होने  जा  रहा  ऐसे  ही  1991  में  आपने  जौं  पंजाब

 में  ऐैेना  भेजी  उस  सेना  का  भेजने  का  मिशन  भी  अवश्य  हो  सफल  होकर  अगर  उस  सेंना
 को  पूरे  अधिकार  आपने  दे  यह  मांग  मैं  आपके  जरिए  करंनां  चाहता  हू  ।

 इसके  साथ  ही  पंजाब  की  जितनी  समस्याएं  उन  समस्थाओं  का  निराकरण  भी  सरकार
 को  बातचोत  के  जरिए  ठोक  प्रकार  से  करना  लेकिन  आतंकवादियों  से  बातचोंत  लैधी  की
 जीए  जय  ये  हमारे  भारत  के  संविधाम  की  सर्बोच्चता  को  स्वीकार  भारत  के  संविधान  में  अपनी
 ऑस्टथी  व्यक्त  य  रहें  ।  इससे  पहंसे  फ्कषंकर्तेयांदी  तॉकेत्तों  से  कोई  बात  नहीं  करनी  चाहिए
 पंजाब  के  जो  पंजाब  के  जो  संविधान  में  रखते  विभिन्‍न  रॉजनेतिक

 विक्षियां  बहां  संचालित  कस्ते  उन्हें  भवश्य  बातचीत  के  लिए  आमंत्रित  किया  वहां  जिस

 तस्ह  से  खुले  दरबार  लगते  उप्तमें  राज्यपाल  महोदय  को  काफी  सफलता  मिल  रही  ऐसी
 चआासों  को  कहां  ओर  बढ़ाया  जागे  ।

 रदू  जैसे  राज॑नयिंक  जिस  तरह  से  अक्हरण  कर  लिया  और  जाज  तेक

 हैम  उनका  कोई  पंता  महीं  लेगा  यह  हमारे  लिए  बहुत  ही  दुखद  धॉत  है  ।  विदेशी  राजमक्कों

 का  इसे  तरह  अपहरण  ही  जनि  से  विश्व  के  देशों  में  एक  प्रकार  से  हमारी  मजाक  उड़ती
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 लिए  मैं  आपके  माध्यम  से  निवेदन  करता  हूਂ  कि  रादू  अपहरण  जैसी  घटनाओं  की  भविष्य  में

 रावत्ति  न  उनका  शीघ्र  पता  लगाया  इसको  आप  व्यवस्था  पंजाब  को  भारत  की

 भुजा  कहा  जाता  उस  भुजा  की  हर  तरह  से  रक्षा  को  जानी  पंजाब  का  जिसे

 सदन  में  लाया  गया  उसे  तो  जेसे-तसे  हमें  पास  करना  ही  पड़ेया  लेकिन  पंजाब  के

 राजस्थान  की  दो  समस्याएं  जुड़ी  हुई  जिन्हें  कहकर  में  अपना  स्थान  ग्रहण  करूंगा  ।

 सर्दोच्च  न्यायालय  ने  भाखड़ा-व्यास  कंट्रोल  बोडे  के  बारे  में  जो  निर्णय  दिया  भारत

 कार  द्वारा  उसके  क्रियान्वयन  की  दिशा  में  कोई  कदम  नहीं  उठाए  गए  हैं  जिससे  राजस्थान  को  उसके

 हिस्से  की  ओर  उसके  हिस्से  का  पानी  नहीं  मिल  रहा  इस  सबसे  गंगानगर

 जिले  में  आने  वाली  नहर  बिल्कुल  खराब  हो  गई  बिल्कुल  टूट-फूट  गई  उसकी  मरम्मत  की

 आवश्यकता  है  लेकिन  राजस्थान  ने  उसके  15  दिन  के  क्लोजर  की  प्रार्थना  पंज।ब  से  की  थी  कि  हमें

 15  दिन  का  क्‍्लोजर  दे  पंजाब  की  ओर  से  हमारी  प्रार्थना  मानी  नहीं  राज्यपाल  महोदय

 ने  अपनी  असमथ्थ॑ता  प्रकट  कर  दी  ।  में  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  से  मांग  करता  हू  क्‍योंकि

 पंजाब  में  अभी  राष्ट्रपति  शासन  है  कि  उसके  पड़ोसी  राज्यों  की  जो  समस्याएं  उनका  निराकरण

 करने  को  दिशा  में  ठोस  कायंबाही  करे  ।

 अन्त  एक  बात  ओर  कहना  चाहता  हूं  ।  पंजाब  में  तो  आपने  सेना  भेज  दी  लेकिन

 राजस्थान  और  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  मे  भी  अनेक  इलाके  ऐसे  हैं  जहां  भातंकवादियों  की

 उन  स्थानों  के  लिए  भी  सेना  भेजने  या  सुरक्षा  बलों  को  व्यवस्था  ठीक  प्रकार  से  की  जाए  ताकि

 आतंकवादी  पंजाब  से  हतोत्साहित  होकर  कहीं  उत्तर  राजस्थान  या  हरियाणा  आदि  राज्यों  में

 अपनी  गतिविधियां  प्रारम्भ  न  कर  कहीं  दूसरे  राज्यों  में  वेसी  ही  असहोनी  घटनाएं

 प्रारम्भ  न  हो  जिनके  कारण  बाद  में  हमें  पछताना  पड़े  ।  इसलिए  थोड़ा  इस  ओर  भी  ध्यान

 देना  होगा  ।  इसके  साथ  में  पुरजोर  शब्दों  में  विश्वास  व्यक्त  करता  हूਂ  कि  पंजाब  भारत  का  हिस्सा

 पंजाब  भारत  का  हिस्सा  था  ओर  पंजाब  भारत  का  हिस्सा  रहेगा  ।  वह  दिन  अवश्य  भायेगा  जब

 बहां  आतंकवाद  की  समस्या  हल  होगी  ।  हम  राजनीतिज्ञ  लोग  देशभक्ति  के  भारत  माता  के

 सच्चे  सपूत  समपित  भाव  से  यदि  प्रयास  करेंगे  तो  निश्चय  ही  पंजाब  हमारा

 अभिन्‍न  अंग  अभिन्‍न  भंग  है  और  अभिन्‍न  अंग  रहेगा  ।  धन्यवाद  ।

 विस  संत्रासय  में  राज्य  मंत्रों  शांतारास  :  सभापति  में  उन  सभी

 माननीय  सदस्यों  का  धन्यवाद  बरता  हू  जिन्होंने  पंजाब  को  अनुदान  मांगों  सम्बन्धी  इस  चर्चा  में

 भाग  लिया  है  ।

 आप  जानते  हैं  कि  पंजाब  ।  1987
 से  राष्ट्रपति  शासन  के  अधोन  इस

 बाद-विवाद  में  जिन  सभी  सदस्यों  ने  भाग  लिया  है  उन्होंने  यह  चिन्ता  ब्यक्त  की  है  कि  पंजाब  में

 राजनीतिक  प्रक्रिया  शुरू  की  जानी  चाहिए  |  वे  चाहते  हैं  कि  पंजाब  में  चुनाव  हों  भौर  बहां
 शीघ्र  एक  लोकप्रिय  सरकार  गठित  की  जानी  चाहिए  ।  पंजाब  का  इतिहास  हमें  यह  याद  कराता  है
 कि  इसने  विगत  समय  में  सभी  चुनौतियों  का  सामना  किया  इसका  इतिहास  और  परम्परा  यह
 दिखाती  है  कि  पंज।ब  में  बिगत  समय  में  सभी  अवसरों  पर  स्थिति  के  अनुरूप  कार्य  जिया  में
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 माननीय  सदस्यों  को  याद  दिलाता  हु  कि  माननीय  प्रधान  मंत्री  और  गृह  मंत्री  ने  इस  सदन  को
 आश्वासन  दिया  था  कि  सरकार  पंजाब  में  चुनाव  कराने  के  लिए  वचनबद्ध  पंजाब  में  चुनाव
 15  1992  तक  अथवा  इससे  भी  पहले  कराए  जाएंगे  ।

 घर्चा  के  दोराम  अनेक  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  माननीय  गृह  मंत्री  को  पंजाब  का  दौरा  करना

 चाहिए  ।  में  इस  सम्मानीय  सभा  को  बताना  चाहता  हु  कि  अगले  सप्ताह  हो  माननीय  गृह  मंत्री
 पंज।ब  के  दौरे  पर  जा  रहे  हैं  तथा  वहां  की  स्थिति  को  स्वयं  देखेंगे  ।  बह  वहां  भो  चर्चा  करेंगे  ।

 सरकार  आतंकवाद  ओर  अलगायवाद  से  निपटने  के  लिए  दृढ़  संकल्प  मैं  सदस्यों  को
 इस  चिन्ता  से  सहमत  हूं  कि  आतंकवादियों  और  अलगाववादियों  को  अपने  उद्देश्यों  के  लिए  चुनावों
 का  दुरुपयोग  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  भारत  के  संविधान  का  पालन  करने  जंसे

 भाधा  रभूत  मुद्दे  तथा  हमारे  प्रिय  देश  की  एकला  और  अखंडता  के  मामले  में  कोई  समझौता  नहीं
 किया  जा  सकता  चनाव  पूरे  होने  पर  लोकप्रिय  सरकार  की  स्थापना  हो  जाने  से  पंजाब  .

 नदी  जल  के  बंटवारे  और  भू-भाग  आदि  के  अन्तरण  जैसे  बकाया  मामलों  पर  चर्चा  करने  के

 लिए  एक  मंच्र  उपलब्ध  होगा  ।  माननीय  गृह  मंत्री  ने  सभा  को  पहले  ही  यह  आश्वासन  दिया  है
 कि  सरकार  स्वतन्त्र  और  निष्पक्ष  चुनावों  की  स्थिति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  कदम
 उठायेगी  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  बजट  के  दस्तावेज  उपलब्ध  नहीं  कराये  गये  श्री  शरद  दिघे
 ने  यह  मुद्दा  उठाया  मैं  इस  सम्माननीय  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  पंजाब  के  वर्ष  1991-92
 के  बजट  के  सम्बन्ध  में  पिछले  सन्न  में  लोक  सभा  में  जो  दस्तावेज  पहले  ही  प्रस्तुत  कर  दिए  गए  हैं
 वे  हैं--बाधिक  वित्तीय  विवरण  और  अनुदानों  की  इन  दो  दस्तावेजों  को  संविधान  के  अनुच्छेद
 356  के  अन्तगंत  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गय॑  उद्धोषणा  के  साथ-साथ  संविधान  के  अनुच्छेद
 202  और  203  के  अधीन  प्रस्तुत  करना  आवश्यक  राष्ट्रपति  शासन  वाले  किसी  राज्य  के
 मामले  में  केवल  ये  ही  दस्तावेज  जो  संसद  में  पेश  किए  जाते  हैं  तथा  इन्हें  पहले  ही  पेश  किया
 जा  चुका  है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  पंजाब  के  बजट  के  सम्बन्ध  में  कुछ  मुद्दे  उठाये  मैं  इस  सम्माननीय

 सभा  फो  बता  देना  चाहता  हूं  कि  पंजाब  की  अ्थंब्यवस्था  में  निश्चित  रूप  से  घुघार  भाया
 पंजाब  के  बजट  में  योजना  परिथ्यय  1010  करोड़  रुपये  केन्द्रीय  सहायता  की  राशि  600  :

 करोड़  रुपये  ऋण-स्थगन  और  ब्याज  190  करोड़  रुपये  का  पंजाब  में  परिवतंनशील  स्थिति
 के  पिछले  वर्ष  1990-91  में  स्वीकृत  योजना  परिव्यय  905  करोड़  रुपये  था  किन्तु
 लब्धियां  945  करोड़  रुपये  की  इस  प्रकार  उपलब्धि  में  40  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  छठी
 पंचवर्षीय  योजना  में  पंजाब  राज्य  कां  सकल  घरेलू  उत्पाद  5.08  ब्रतिशत  था  ।  सातवीं  योजना  में
 पंजाब  का  सकल  घरेलू  उत्पाद  6.40  प्रतिशत  होने  की  आशा  है  ।

 अनेक  सदस्यों  ने  पंजाब  में  निर्माण  क्षेत्र  और  उद्योगों  के  बारे  में  चिन्ता  व्यक्त  की  है  ।  छठी
 योजना  के  प्राकलन  में  निर्माण  क्षेत्र  का  विकास  6.45  प्रतिशत  सातवीं  योजना  में  इसके  10
 प्रतिशत  होने  की  आशं  है  ।
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 कितु  जहां  तक  क्षति  का  सम्बन्ध  है  यह  वतंमान  स्थिति  पर  तिघंर  यद्यप्रि  में
 भारत  की  2  50८  जनसंख्या  है  भौर  भारत  के  समस्त  क्षेत्रफल  का  1.54%  श्लेत्र  कितु  इसका

 गेहूं  का  उत्पादन  23%,  कपास  का  24%  और  छावल  का  9£८  है  ।

 गत  बपषं  ग्रेहुं  का  उत्पावत्त  121  लाख  टन  था  ओर  धान  का  उत्पादत  65  लाक्ष  टन

 जहां  तक  खाल्वान्तों  की  खरीद  का  संबंध  है  पंजाब  से  48%  चाकल  ओर  60%  गेहू  करी
 गया  ।

 इस  वर्ष  पंजाब  में  116.5  लाख  टब  गेहू  और  63  लाब  ठत  कान  का  उत्पादत  होने  को
 भात्रा

 जहां  तक  उद्योगों  का  सम्बस्ध  पंजाब  में  1.60  लाख  लघ्‌  उद्योग  एकक  हैं  ओर  उनमें
 6.68  लाख  व्यक्षितयों  को  रोजगार  मिला  हुआ  है  |  पंजाब  में  मशौले  ओर  बड़  उद्योगों  कौ  संख्या
 372  है  तथा  उनमें  1.74  लाख  लोगों  को  रोजगार  मिला  हुआ

 वर्ष  1987-88  में  उद्योगों  क ेलिए  आशय  पत्रों  और  पंजीकरणों  की  संख्या  85
 वर्ष  1989-90  के  दौरान  यह  संख्या  229  है  ।

 वहां  बिजली  की  उपलब्धता  अच्छी  है  और  वहां  श्रमिक  अशान्ति  नहीं  इससे  निर्माण
 क्षेत्र  क ेविकास  में  सहायता  मिली  है  ।

 कृषि  भर  उच्चोग  क्षेत्र  में  भारी  मांग  होने  के  बावजूद  बिजलो  की  स्थिति  अ्षसाधारण  रूप
 से  भज्छी  ताप  बिजलों  घर  विश्वसनीय  ढंग  से  काम  कर  रहे  बिजली  की  46%  खपत  इृध्चि
 पर  होती  पंज़ाब  में  प्लान्ट  लोड  फैक्टर  के  साथ  बिजली  घरों  में  बिजली  की  स्थिति  सन्तोषजनक
 है  ।  कुल  मिलाकर  बिजली  घर  संतोषप्रद  ढंग  से  काये  कर  रहे  हैं  ।

 रोपड़  बिजलो  कर  वर्थ  1992-93  में  कार्य  करता  शुरू  कर  जिसकी  धिजली  उत्पायत्र
 की  क्षमता  420  मैगावाट  को  होगी  ।

 आल  वह  में  रणजोत  सागर  बांध  को  170  करोड  स्वत्ने  उफबक्श  फराये  वछ

 पंजाब  में  विकेन्द्रीकृत  योजना  अरभ्भ  कौ  गयी  है  और  गत  वर्ष  कह  प्रमुख  तथा  परिवतेन
 किया  गया  जिला  स्तर  पर  विकेन्द्रोकृत  योजना  पद्धति  सरकार  चाहती  है  कि  जिला
 कटरों  की  अध्यक्षता  में  योजना  प्रक्रिया  में  जिला  स्तर  पर  लोगों  को  शामिल  किया  जाये  ।

 बो्ड  द्वास  विकास  की  धतराशि  बाहलबिक  आवश्यकताओं  और  स्थरनीय  अश्वसिक्रताओं  के
 अनुसार  छर्ज  की  जाती  राज्य  योजना  बोर्डों  के  लिए  284  करोड़  रुपये  डिये  गए  हैं  ।  इस
 बोड़ें  में  प्रमुख  राजनंतिक  दलों  के  प्रतिनिधि  और  सरपंच  का  करते  हैं  ।

 रोजगार  के  बारे  में  बहुत  कहा  गया  है  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  विशेष  रूप  से  शिक्षित  युवकों
 की  रोजगार  की  समस्या  के  समाधान  हेतु  सामूहिक  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 सीमावर्ती  क्षेत्रों  से युवकों  को  विभिन्‍न  प्रकार  के  व्यवसाथों  में  वित्तीब्र  हंस्थाओं  के  ऋण
 सुविधाएं  बातो  हैं  ।
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 जहां  तक  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  का  संबंध  1990-91  में  उन्हें
 सहायता  के  द्वारा  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  झिए  तथा  डेरी

 मत्स्यपालन  आदि  के  लिए  उन्हें  ।5  प्रतिशत  की  राजसहायता  दी  गयी  ।  इसके
 सोमावर्ती  क्षेत्रों  के  युवकों  की  तरफ  विशेष  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  |  15  प्रतिशत  की  राजसहायता
 सहित  उन्हें  एक  लाख  रुपये  तक  का  कजं  दिया  जा  रहा  प्रशिक्षण  और  राजसहायता  के  लिए
 एक  केन्द्र  बनाया  गया  है  जो  एक  पंजीकृत  संस्था  हे  |  इसे  विभिन्‍न  कार्यों  मे  प्रशिक्षण  और  रोजगार
 केन्द्र  क ेनाम  से  जाना  जाता  है  ओर  यह  केन्द्र  सामाजिक  एकता  के  लिए  है  ।  इसमें  4304  युवकों
 को  प्रशिक्षण  दिया  गया  उनमें  से  2330  युवकों  का  सेना  और  अध॑  सैनिक  बलों  में  चयन  हो
 गया  तथा  शेष  युवकों  को  कुछ  नियमों  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  नौकरी  मिल  इन
 कार्यक्रमों  से  राज्य  36,500  व्यक्तियों  क ेलिए  रोजगार  के  अवसर  पैदा  कर  सकता  है  ।

 राहत  और  पुनर्वास  के  बार  में  बहुत  कुछ  कहा  गया  1984  दंगों  और
 आन्तरिक  दंगों  के  दौरान  हुई  विधवाओों  को  1000  रुपए  तक  की  राशि  प्रति  माह  के  हिसाब  से
 जीवन  निर्वाह  भत्ता  दिया  गया  |  यह  भत्ता  1५90  से  दिया  गया  अविवाहित  पृत्रियों
 और  बहनों  के  लिए  10,000  रुपए  का  शादी  अनुदान  दिया  जाता  है  तथा  रोजगार  में  भो  इन्हें
 वरीयता  दी  जाती  है  ।

 सभापति  महोदय  :  किसकी  अविवाहित  पृत्रियां  और  बहनें  ?  क्या  प्रत्येक  अविवाहित  पुत्री
 और  बहन  को  यह  अनुदान  दिया  जाता  है  ?

 थ्रो  शांताराम  जी  महोदय  ।  यह  अनुदान  केवल  दंगा  पीड़ितों  को  दिया
 जाता  है  |  इसके  अतिरिक्त  आतंकवादियों  द्वारा  मारे  गए  ब्यक्तियों  के  परिवारों  को  अनुग्रहीत  राशि
 20,020  रुपए  से  बढ़ाकर  50,000  रुपए  कर  दी  गई  थी  |  2,000  रुपए  पंजाब  जाने  के  लिए
 यात्रा  खर्च  के  रूप  में  दिये  जाते  500  रुपए  परिवहन  अनुदान  वे  रूप  में  दिए  जाते  हैं  और
 यदि  मकान  किराये  पर  लेना  हो  तो  300  रुपए  मकान  किराये  के  लिए  दिये  जाते

 वादियों  द्वारा  मारे  गए  7809  परिवारों  को  38.28  करोड़  रुपए  दिए  गए  7.41  करोड़  रुपए
 आन्तरिक  शरणार्थियों  को  दिए  गए  हैं  ।

 पंजाब  की  नाज्‌क  स्थिति  के  परिणामस्वरूप  आतंकवादी  गतिविधियों  से  अनेक  परिवार
 विस्थापित  हो  गए  हैं  ।  कुछ  परिवार  रोजी-रोटी  कमाने  वाले  व्यक्ति  की  हत्या  के  कारण  पीड़ित

 राज्य  सरकार  द्वारा  पता  लगाये  गए  ऐसे  परिवारों  का  पुनर्वास  किया  जाता  इनमें
 विधवाओं  के  लिए  1000  रुपए  का  मासिक  जीवन  निर्वाह  भत्ता  और  मारे  गए  ब्यक्तियों  की

 अविवाहित  पृत्रियों  तथा  बहनों  के  लिए  !  0,000  रुपए  का  शादी  अनुदान  सम्मि!लत

 वादी  हिसा  के  पीड़ित  परिवारों  को  मासिक  पेंशन  के  अतिरिक्त  50,000  रुपए  की  अनुग्रहीत  राशि
 दी  जाती  1991  तक  इस  श्रेणी  के  7809  परिवारों  को  38.28  करोड़  रुपए  की
 राशि  दी

 इसी  प्रकार  शरणाथियों  को  2500  प्रति  परिवार  के  हिसाब  से  परिवहन  भत्ता  और
 300  रुपए  प्रतिमाह  के  हिसाब  से  किराया  भत्ता  देकर  अयने  घर  वापस  जाने  के  लिए  प्रोत्माहित

 4  4  प्  एचन्चित  किया  जा  चका  ठटे
 !  ५,477  परिवारों  को  लाभान्वित  किया  जा  चुक  धि  र्‌ किया  गय  है  अब  !  ५,477  रवारों  को  लाभान्वि  चुका  है  और  8.44  करोड़  रुपए
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 दिए  जा  चुके  इस  प्रकार  सरकार  आतंकवादी  हिंसा  से  पीड़ित  परिवारों  के  दुख  कम  करने  के

 लिए  प्रत्येक  प्रयास  कर  रही  है  ।

 अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  अनेक  बातें  कही  श्री  चन्द्रजीत  यादव  ने  कहा  है  कि  उद्योग
 का  विकास  नहीं  हुआ  है  |  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  पंजाब  में  उद्योगों  की  कमी  नहीं  इस
 संबंध  में  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  छोटे  और  बड़े  उद्योगों  का  संबंध  चार  वर्षों

 भर्थात्‌  1987-88  से  लेकर  1990-91  तक  की  जिसके  आंकड़े  उपलब्ध  के  दौरान
 पंजाब  ने  इनमें  अनुकूल  विकास  किया  है  ।  1989-90  में  21  औद्योगिक  एककों  की  तुलना  में
 1991  में  23  औद्योगिक  एकक  स्थापित  किए  गए  ।  1987-88  में  ।9  एकक  और  1988-89

 में  18  एकक  स्थापित  किये  1991  |  में  उद्योग  में  200  करो१  रुपए  की  पूंजी  का  निवेश  किया
 गया  ।  1989-90  मे  छोटे  पैमाने  के  13601  एककीं  की  तुलना  में  1990-91  में  ऐसे  14000  एकक
 स्थापित  किये  1991  में  12-11-1991  तक  उद्योगों  क  लिए  17  आशय  पत्र  जारी  किए

 12  उद्योगों  को  लाइसेंस  दिये  गए  और  194  उद्योगों  का  पंजीकरण  किया  गया  ।

 श्री  मुकुल  वासनिक  ने  राज्यपाल  की  वित्त  मंत्री  महोदय  के  साथ  हुई  बैठक  के  बारे  में  मुद्दा
 उठाया  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  कुछ  मुद्दों  पर  विचार-विमशे  किया  गया  था  ।  मैं  उन्हें  यह  आश्वासन

 देना  चाहता  हूं  कि  सरकार  माननीय  राज्यपाल  द्वारा  की  गई  मांगों  की  शीघ्र  जांच  वित्त

 मंत्री  महोदय  इसकी  जांच  करेंगे  ।

 मेरे  विचार  से  गृह  मंत्री  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाये  गए  अधिकांश  प्रश्नों  का  जबाब  देने
 में  सक्षम  हैं  |  परन्तु  मैं  माननीय  सदस्यों  को  भाश्वासन  देता  हूँ  कि  उनके  द्वारा  उठाई  गई  बातों  को
 नोट  किया  जा  रहा  है  भौर  उनके  अधिकांश  प्रश्नों  का  जवाब  लिखित  में  दिया  मैं  गृह
 मंत्री  महोदय  से  भी  कहुंगा  कि  सभा  में  विपक्ष  के  नेताओं  की  बैठक  बुलायें  और  सभी  राजनैतिक
 दलों  को  विश्वास  में  लें  और  राजनैतिक  सहमति

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  सदन  से  पंजाब  बजट  पारित  करने  का  अनुरोध  करता

 )

 सभापति  महोदय  :  पंजाब  बजट  के  लिए  दो  कटोती  प्रस्ताव  थे  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  भागंव--अनुपस्थित

 श्रीं  दाऊ  दयाल  जोशी--अनुपस्थित

 श्री  भगवान  शंकर  रावत---अनुपस्थित

 सभापन्ति  महोदय  :  अब  में  वर्ष  के  लिए  बजट  के  संबंध  में  सारे  कटौती
 प्रस्तावों  को  एक  साथ  मतदान  के  लिए

 सभो  कटोतो  प्रस्ताव  सतदान  के  लिए  रखें  गए  ओर  अस्वीकृत  हुए  ।

 17.00  भन०्व०

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 282



 5  अग्रहाय ०,  1913  अनुदानों  की  मांगें  1991-92
 _

 काय॑  सूची  के  स्तम्भ  2  में  मांग  संख्या  |  से  30  के  सामने  दिखाये  गए  मांग
 शीर्षों  के  संबंध  में  31  1992  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने
 वाले  ख्चों  की  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राशियों  को  पूरा  करने  के  लिए  काय॑  सूची  के
 स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  संबंधी  राशियों  से  भअनधिक  संबंधित

 राशियां  पंजाब  राज्य  को  संबित  निधि  मे  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 5  1913  पंजाब  विनियोग  2)  विधेयक

 17.02  म०  प०

 पंजाब  विनियोग  2)  विधेयकਂ

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  शान्ताराम  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय
 वर्ष  1991-92  की  सेवाओं  के  लिए  पंजाब  राज्य  की  संचित  निधि  से  और  में  से  कतिपय  राशियों

 के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिक्ृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी
 जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1991-92  की  सेवाओं  के  लिए  पंजाब  राज्य  की  संचित  निधि  से
 और  मं  से  कतिपथ  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।
 न  के

 श्री  शान्ताराम  पोतदुखे  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित**  करता  हुं  ।

 सभापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  अब  प्रस्ताव  करेंगे  कि  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 श्रो  शान्तारात  पोतबुखे  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 वित्तीय  वर्ष  1991-92  की  सेवाओं  के  लिए  पंजाब  राज्य  की  संचित  निधि
 से  ओर  में  से  कतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक
 पर  विचार  किया  जाये  ।”

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1991-92  की  सेवाओं  के  लिए  पंजाब  र/ज्य  की  संचित  निधि
 से  और  में  से  कतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक
 पर  विचार  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 सभापति  महोदय  :  सदन  अब  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  करेगा  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  भर  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  में  जोड़  दिये  गए  ।

 *दिनांक  26-11-91  के  भारत  के  असाधारण  भाग  खंड  2  में  प्रकाशित  ।

 की  घिफारिश  से  पुरःस्थापित  ।
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 विधेयक

 सभापति  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वोक्ृत  हुआ  ।

 खष्ड  1,  अधिनियमन  सुत्र  ओर  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  विया  गया  ।

 थ्रो  शान्ताराम  पोतदु्खे  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 17.05  म०  प०

 जल  (  निवारण  तथा  उपकर  विधेयक

 सभापति  महोदय  :  अब  सभा  जल  शिवारण  तथा  उपकर

 1977  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  आगगे  वर्चा  करेगी  ।

 श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  इस  विधेयक  पर  बोल  रहे  थे  ।  वे  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते

 हैं  ।

 ]

 थ्रो  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  सभापति  मंत्री  जी  की  ओर  से  यह  संशोधन
 विधेयक  प्रदूषण  निवारण  तथा  नियंत्रण  बोडं  को  सशक्त  और  आधश्िक  दृश्टि  से  और  संपन्न  बनाने
 के  लिए  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  प्रायः  सभी  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  को  लाने  के  लिए  मंत्री  जी  का
 स्वागत  किया  है  और  इस  बोर्ड  को  और  सशक्त  बनाने  का  अनुरोध  किया

 जल  और  वायु  प्रदूषण  की  गंभीरता  यदि  सचमुच  आप  जानना  चाहें  वो  यह  सच
 है  कि  केन्द्र  सरकार  ने  इस  गंभीरता  को  कभी  समझने  का  प्रयत्न  और  प्रयास  नहीं  किया  और  न
 प्रदेश  सरकारों  ने  इस  दिल्ला  में  कभी  कोई  ध्यान  दिया

 17.07  Bo  प०

 शरद  विधे  पीठासोन

 देश  की  आजादी  के  44  वर्षों  के  बाद  जल  प्रदूषण  की  स्थिति  भयावह  बन  चुकी
 राष्ट्रीय  पर्यावरण  इंजीनियरिंग  और  अनुसंधान  संस्थान  की  भोर  से  जो  जानकारी  दी  गई
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 उसके  अनुसार  जिन  29  नदियों  का  अध्ययन  उन्होंने  किया  उनके  अनुसार  उन्होंने  कहा  है  कि  देश
 में  70  प्रतिशत  नदियों  का  पानी  प्रदूषित  हो  चुका  गढ़मुक्तेश्वर  में  गंगा  और  जलपाईगुडी
 में  तोस्ता  नदी  के  पानी  को  प्रदूषण  रहित  बमाया  गया  इसके  अतिरिक्त  नदियों  का  पानी  प्रदूषित
 हो  चुका  है  ।

 सभापति  हमारे  देश  में  आथिक  और  सामाजिक  जीवन  में  नदियों  का  कितना

 महत्व  यह  किसी  से  छिपा  नहीं  है  ।  सिंचाई  के  साधनों  के  अतिरिक्त  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था

 इन्हीं  नदियों  से  होती  है  ।  अनेक  पर्वों  पर  इन  पवित्र  नदियों  में  लाखों  लोग  स्नान  करते  अभी
 4  दिन  पूर्व  कातिक  पूर्णिमा  के  अवसर  पर  श्रद्धालुओं  को  इन  नदियों  में  स्नान  करने  के  लिए  कितनी
 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ा  ।  जिन  नदियों  को  श्रद्धा  और  पवित्रता  के  साथ  देखा  जाता
 भाज  उन  नदियों  के  पास  से  निकलते  हुए  बदबू  और  रंदगी  इतनी  होती  है  कि  कोई  व्यक्ति  वहां
 पर  खड़ा  नहीं  हो  सकता  ।

 मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  कहना  चाहूंगा  कि  वे  अपने  प्रभाव  से  इन

 बोडस  को  इतना  सशक्त  कर  दें  कि  जल  प्रदूषण  और  वायु  प्रदूषण  पर  रोक  लगाई  जा  सके  ।  यह
 सारे  राष्ट्र  का  उत्तरदायित्व  है  ।  आज  हमारी  सारी  थ्यवस्थाएं  चौपट  पड़ी  यदि  आप  इन

 बोडइंस  को  सशक्त  करने  की  बात  कह  रहे  हैं  तो  यह  भी  जान  लीजिए  कि  आपके  अधिकारी  इस
 समस्या  को  गंभीरता  से  नहीं  ले  रहे  वे  इसके  प्रति  चितित  नहीं  अभी  आज  से  3  वषषं  पूवव  सुप्रीम
 कोट  के  जजेज  ने  यह  बात  कही  थी  और  अधिकारियों  को  स्पष्ट  निर्देश  दिया  था  कि  गंगा  घाटी
 में  नए  उद्योगों  के  लिए  तब  तक  लाइसेंस  न  दें  जब  तक  वे  कचरा  फेंकने  तथा  अन्य  प्रकार  के  बेस्ट
 का  समाधान  करने  के  लिए  बोर्ड  को  आश्वस्त  न  कर  दें  |  लेकिन  इतने  लम्बे  समय  के  उपरांत  इस
 बारे  में  जिस  प्रकार  का  परिवर्तन  आना  चाहिए  वह  नहीं  सुप्रीम  कोर्ट  के  जजेज  ने
 अधिकारियों  पर  आरोप  लगाया  कि  वे  अपने  वेधानिक  कत्तंब्य  के  विशेष  रूप  से  इन  बोड'स
 के  अधिकारी  अपने  कत्तंब्यों  के  निष्ठावान  नहीं  यहों  तक  नहों  नगर  पालिका

 और  महा-नगर  जिनका  कि  बहुत  बड़ा  योगदान  इस  प्रदूषण  की  रोकथाम  पर  हो  सकता
 न  तो  प्रदेश  के  बोड्स  के  द्वारा  उन  पर  किसो  प्रकार  का  नियंत्रण  है  और  न  ही  केन्द्र  के  बोडस

 की  ओर  से  उन  पर  किसी  प्रकार  का  नियंत्रण

 मुझे  यह  कहते  हुए  दुःख  हो  रहा  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  अन्दर  90  प्रतिशत  नगरों  में  कोई
 सीवर  लाइन  नहीं  ड्रेनेज  व्यवस्था  नहीं  सारे  का  सारा  सारी  की  सारे  गन्दगी  वहां
 पर  सड़  कर  समाप्त  हो  जाती  उसके  बाद  यदि  महामारियां  और  बीमारियां  फैलेंगी  तो  उसकी

 रोकथाम  कौन  करेगा  ?  ऐसी  अवस्था  में  हम  जी  रहे  44  वर्षों  की  भाज!ःदी  के  बाद  हम  लोगों
 ने  क्या  किया  है  ?  ये  उपलब्धियां  हम  लोगों  के  सामने  देखते  को  मिलती  ग्रामीण  जीवन  के
 अन्दर  हमारे  बोडस  की  बात  भाती  भाप  चले  छोटे  अनुसूचित  जातियों  की
 बात  यहां  बहुत  उठायी  जाती  जोर-जोर  से  चिल्लाते  हैं  राजनीतिक  लाभ  उठाने  के  उनके
 जीवन  के  अन्दर  कया  दुगंति  किस्ध  प्रकार  से  उनके  मौहल्ले  के  कालोनियों  के  अन्दर  पानी

 सड़  रहा  है  और  किस  दरीके  से  बीमारियों  के कारण  उन  लोगों  को  हर  उनके  परिवारजनों  को
 मौत  के  मुंह  में  धकेल  दिया  जाता  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  चाहूंगा  कि  इस  भोर  विशेष  रूप
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 से  ध्यान  दें  और  इस  बोर्ड  को  सशक्त  करके  कानून  की  पकड़  में  उन  सब  अधिकारियों  को  भाना

 जिससे  परिवतंन  दिखायी  पड़े  ।  जो  सबसे  मुख्य  विषय  मैं  मंत्री  महोदय  से

 चाहूंगा  कि  इस  दिशा  में  कुछ  कार्य  करें  । आज  सर्वेक्षण  बोड्‌ स
 के  माध्यम  इस  प्रकार  के  जितने  भी

 माध्यम  से  उनका  निवारण  होता  है  और  सर्वेक्षण  भदालतों  की  क्‍या  स्थिति  वह  आपसे  छिपी

 हुई  नहीं  बरसों  लग  जाते  किसी  को  भी  दण्ड  का  भाभी  नहीं  होना  पड़ता  ।  मैं  आपके
 माध्यम  से  वहना  चाहता  हूं  कि  इसके  लिए  अलग  के  कोर्ट्स  की  स्थापना  की  जाए  और  उनको
 अधिक  से  अधिक  अधिकार  देकर  इस  दिशा  में  समाधान  करने  के  लिए  कोई  न  कोई  रास्ता
 निकालना  चाहिए  ।

 सुप्रीम  कोर्ट  के  जजों  के  द्वारा  यह  बात  भी  कही  गयी  कि  दसवीं  कक्षा  तक

 प्राकृतिक  पर्यावरण  के  सर्वेक्षण  भौर  सुधार  के  लिए  शिक्षा  की  व्यवस्था  शुरू  करायी  हमारे
 देश  के  अन्दर  एक  जन-आन्दोलन  हो  चाहिए  ।  प्रदूषण  क्‍या  प्रदूषण  अछत  हर  ब्यक्ति
 को  इसकी  जानकारी  होनी  चाहिए  और  सच्चाई  यह  है  कि  यह  कुछ  नहों  है  ।  आपने  पिछले  दिनों
 प्रदर्शनी  की  ।  आपके  माध्यम  से  छोटे-मोटे  कार्य  हो  रहे  लेकिन  इस  भयंकर  रोग  से  बचने  के

 लिए  आम  जनता  में  जागृति  पैदा  करनी  चाहिए  ।  यहीं  तक  नहीं  प्रदेश  और  केन्द्र  सरकार  इसके

 लिए  पर्याप्त  सुधार  करे  और  जो  संबंधित  संस्थाएं  उनके  माध्यम  उनको  आप  इत्त  दिशा  में

 जोड़िए  ताकि  लोगों  में  इसके  प्रति  जागरूकता  की  भावना  आए  कि  इससे  हम  कैसे  मुक्ति
 अन्यथा  आने  वाले  वर्षों  में  इस  जल  प्रदूषण  और  वायु  प्रदूषण  से  कैसे  मुक्ति  पायेंगे  ?  मेरी  दृष्टि
 में  कोई  स्पष्ट  तस्त्रीर  नहीं  है  ।  गहीं  तक  नहीं  डीजल  और  पेट्रोल  के  माध्यम  उसमें  से  जो  तत्व
 निकाल  सकते  जो  कैन्सर  का  कारण  बनते  केन्द्र  सरकार  ने  स्वयं  कहा  कि  उन  तत्वों  को  हम
 मिटा  लेकिन  इस  बात  को  जानते  हुए  कि  इससे  कैन्सर  को  बल  मिल  रहा  इन  दिशा  में  अभी
 तक  कोई  कार्य  नहीं  किया  गया  आपके  मंत्रालय  के  माध्यम  से  इन  सब  चीजों  पर  रोकथाम  की
 ब्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  के  माध्यम  उन  बोड्‌  स  के  माध्यम  से  यह  भी  चाहूंगा
 कि  आज  बड़े-बड़े  नगरों  के  अन्दर  हजारों-लाखों  की  संख्या  में  मवेशी  शहरों  में  आ  गए  ।  कानपुर
 के  अन्दर  80  हजार  मवेशी  हैं  उनके  मूत्र  और  मल  आदि  को  निकालने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।
 इसके  कारण  बीमारियों  का  फेलाव  हो  जाता  जिसके  बारे  में  आपको  जानकारी  होनी  चाहिए  ।
 जल  प्रदूषण  के  कारण  हमारे  देश  के  अन्दर  15  लाख  बच्चे  मौत  के  मुंह  में  घकेल  दिए  जाते  हैं  ।
 जितने  गरीब  लोग  हैं  उसका  दो  चौथाई  भाग  जल  प्रदूषण  के  कारण  मौत  के  मुंह  में  चला  जाता  है  ।

 हम  लोगों  को  दवाई  नहीं  दे  माफ  44  वंष  इस  सदन  में  सब  कुछ  गरीबों  के  लिए
 सब  चर्चाएं  लेकिन  गरीब  किस  प्रकार  से  जी  रहा  है  इस  राष्ट्र  के  यह  किसी  से  छिपी

 हुई  बात  नहीं  यहीं  तक  जिसे  हम  राष्ट्र  की  राजधानी  कहते  यमुना  की  यहां
 क्या  दुगंति  बन  चको  किसी  से  छिपा  हुआ  नहीं  है  ।

 इसी  प्रकार  से  जल  प्रदूषण  के  कारण  लखनऊ  के  अंदर  गोममी  में  सभी  मछलियां  वहीं
 अधिकांश  परिस्थिति  बन  चुकी  मैं  कुछ  सुझाव  देना  जिन  पर  आप  निश्चित  रूप

 से  निर्णय  ले  सकते  रसायन  शुगर  लैदर  उद्योग  और  डिस्टीलरी  वग्गरह्‌  जंसे
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 उद्योगों  की  पचास-साठ  साल  पृ  ऐसे  स्थानों  पर  स्थापना  हो  चुकी  जो  कि  घनी  बस्ती  का  रूप
 ले  चुके  जिसरे  अन्दर  दिल्‍ली  आती  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टीसाइड  प्लांट--शक्रबस्ती  और
 डी०  सी०  एम०  वहां  रहने  का  औचित्य  क्या  किसी  समय  वहां  भोपाल  ज॑सी  ट्रेजेडी
 पुनः  हो  सकती  उस  समय  आपके  पास  कुछ  नहीं  होगा  ।  उस  प्लांट  को  यहां  से  हट।ने  से  अरबों
 रुपये  की  संपति  वहां  बनेगी  और  लाखों  रुपये  की  जभीने  लकर  वे  कहीं  भी  शिजवा  सकते  हैं  ।
 इनके  चयन  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  जी  का  उद्योग  विभाग  को  स्पष्ट  निर्देश  जाना  चाहिए  कि
 इन  उद्योगों  का  ऐसी  जगहों  पर  निर्माण  कराया  जाए  जो  कि  जनप्रतिनिधियों  के  माध्यम  से  हो  ।

 ऐसा  अभी  संभव  नहीं  आ१के  बोर्ड  की  ऐसी  स्थिति  है  कि  लाइसेंस  उनको  देंगे  जिसमे  उनको

 सुविधा  भिल  कुछ  उद्योग  ऐसे  हैं  जबकि  उनको  लाइसेंस  देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 जहां  पर  इलैक्ट्रोनिक  इंडस्ट्री  मात्र  असेम्बल  करने  का  काम  करती  है  तो  वहां  लाइसेंस  देने  की  क्‍या
 आवश्यकता  है  ।  कुछ  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  लिए  गए  हैं  ।  लेकिन  बरसों  से  आपके

 प्रदूषण  बोर्ड  के  सामने  अभी  भी  पड़े  हैं  । सिचाई  विभाग  का  जिला  नैनीताल  के  अन्दर
 पिछले  सात  वर्षों  से  आपके  यहां  पड़ा  हुआ  है  ।

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कमल  :  भाप  किस  श्रटूषण  बोर्ड  की
 बात  कर  हहे  हैं  ।

 श्री  राजेन्द्र  कुमार  शर्मा  :  उसके  द्वारा  निर्णय  लिया  जाएगा  ।  उसके  माध्यम  से  निर्णय
 नहीं  लिया  जा  रहा  उनको  लाइसेंस  नहीं  दिया  जा  रहा  सिंचाई  विभाग  द्वारा  करोड़ों
 रुपया  ख्े  होना  लगातार  महंगाई  के  कारण  और  प्राइस  इंडेक्स  उठने  के  कारण  वहां  पर  बड़ी
 कठिनाई  कः  सामना  करना  पड़  रहा  भाप  इन  बोर्डों  को  अमेडमेंट  के  माध्यम  से  सशक्त
 कराना  चाहते  हैं  तो  उसके  अन्दर  ऐसे  अधिकारोी  हों  ज॑से  हमारे  जिलाअधिकारी  श्री  टी०  जाज॑  जासफ
 रह  चुके  उनके  माध्नम  से  अधिक  से  भधिक  काय॑  कराएं  ताक  इन  समस्याओों  का  निराकरण  हो

 मुझे  ऐसी  आशा  है  ।  इन  शब्दों  क ेसाथ  आपको  थधन्यवाद  देता  हूं  कि आप  इसके  लिए
 शोल  हैं  और  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 श्रो  चन्दूलाल  चन्द्राकर  सभापति  आज  जिस  विषय  पर  चर्चा  हो  रही
 वह  देश  के  लिए  हर  दृष्टि  से  अत्यन्त  महत्वपुर्ण  आजकल  हर  जगह  हर  चीज  मे  मिलावट  हो
 रही  चाहे  पानी  या  खाने  में  हो  इसलिए  सरकार  बहुत  ही  उपयोगी  संशोधन  लाई  इसमें
 कोई  शक  नहीं  कक  पानी  के  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  और  कुछ  कर  बढ़ाना  है  जिससे  अधिक  पैसा
 हो  और  नियंत्रित  कर  सके  ।  हर  चीज  में  खर्च  बढ़ा  हुआ  है  ।  इस  सरकार  को  यह  निश्चित  कर
 देना  चाहिए  कि  कितना  पैसा  एकत्र  होगा  और  कितना  पैसा  सरकारी  कर्मचारियों  के  वेतन  मे
 चला  जायेगा  ओर  कितना  पैसा  पर्यावरण  रोकने  के  काम  में  यह  भी  भावश्यक  है  कि
 अधिकारियों  को  अवश्य  दिया  लेकिन  उसका  दुर्पयोग  न  हा  ।  इसक  लए  मंत्री  को  अभी  से
 दम  उठाना  अत्यन्त  आवश्यक  क्योंकि  करदाता  का  वश्वास  कम  हो  रहा  वह  इसलिए

 कम  हो  रहा  है  कि  वह  समझता  है  कि  जितना  पैसा  बह  देता  है  वह  पैसा  राज्य  सरकार  व
 चारियों  के  वेतन  पर  खर्च  हो  जाता  है  या  उसका  दुरुप  योग  होता

 हमारे  देश  में  जितनी  भी  नदियां  है  उनमें  से  अधिकांश  श्रदूषित  हो  चुकी  इनको  रोकने
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 के  लिए  जमंनी  में  एक  प्रवबार  निकलता  है  |  वहां  की  सरकार  ने  तय  कर  रखा  है  कि  अगर  ऐसा
 काम  होता  है  तो  उसका  फोटो  छाप  दें  और  बता  दें  कि  अमुक  कारखाना  प्रदूषण  कर  रहा  है  तो
 उस  कारखाने  को  बहुत  अधिक  दण्ड  दिया  जाता  है  और  उस  अश्वबार  को  उसके  लिए  पैसा  दिया

 जाता  है  ।  जो  प्रदूषण  बढ़  रहा  है  उसको  रोकने  के  लिए  न  केवल  सरकार  पग  बल्कि  वह
 अन्य  एजेंसीज  का  भी  करे  ।  हम  देख  रहे  हैं  कि  हनारे  शहर  बढ़  रहे  उद्योग  बढ़  रहे
 मध्य  प्रदेण  में  दुर्ग  से  जहां  से  मैं  आता  हूं  वहां  क्षिप्रा  नदी  है  |  वहां  जितने  भी  कारखाने  सरकारी

 लोहे  का  भो  कारखाना  उन  सबका  पानी  उस  नदी  में  जाता  हमने  इसी  मंत्रालय  को  करीब
 दो  या  तीन  महोन  पहले  कहा  था  कि  उस  पर  नियंत्रण  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  हमारी  जो
 केन्द्र  की  सरकार  है  वह  किन्‍्ही  का  रणों  से  नियंत्रण  करने  में  भसमर्थ  राज्य  सरकार  की  ओर  से

 जो  प्रदूषण  कंट्रीज  समिति  है  उसका  सहयोग  नहीं  मिल  रहा  है  ।  सहयोग  नहीं  मिल  रहा  चूंकि
 यह  ऐसा  विषय  है  सरकार  ७)  कंक्रेंट  लिस्ट  में  है  उसे  प्रदूषण  रोकने  का  अधिकार  है  ।  राज्य
 सरकार  का  कंट्रोल  बोड  भी  है  ओर  केन्द्र  सरकार  का  भी  अगर  राज्य  सरकार  उस  पर  अमल

 नहीं  करती  हो  तो  केन्द्रीय  सरकार  सामने  आये  और  उसे  अपने  नियंत्रण  में  ल ेऔर  अपने  अधिकार
 का  उपयोग  कर  ।  जो  अधिकार  दिया  जाता  है  वह  इसीलिए  दिया  जाता  है  ।

 श्री  दाऊ  गयाल  जोशी  :  चालीस  साल से  प्रदूषण  पैदा  कर  रहे  कोई  एक  साल
 से  नहीं  हुभा  है  ।

 श्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर  :  प्रतिदिन  बहुत  कारखाने  खुल  रहे  हैं  ।

 श्री  वाऊ  वयाल  जोशी  :  कुल  11  खुले  उसकी  इजाजत  मंत्री  जी  ने  दी  आज  की
 तारोख  म  एक  भी  कारखाना  कल्पनाथ  राय  की  इजाजत  के  बिना  नहीं  खुल  सकता  ।

 श्रो  चन्दूलाल  न्द्राकर  :  आप  यदि  धैर्य  रखें  तो आपकी  समझ  में  आ  जायेगा  ।  मेरे  कहने
 का  तात्पयं  यह  है  कि

 **

 श्री  दाऊ  बयाल  जोशी  :  एक  साल  में  थोड़े  ही  प्रदूषण  आ  गया  ।  आज  की  तारीख  में  जो
 कारखाने  खुल  रहे  माननीय  प्रदूषण  मंत्री  की  परमीशन  के  बिना  नहीं  खुन  रहे  हैं  ।

 श्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर  :  दुर्ग  जिले  में  भिलाई  स्टील  प्लांट  के  कारण  से  लोहे  की  जो
 रोलिंग  मिल्स  हैं  वह  अधिक  खुल  रही  1984  में  जहां  14  रोलिग  मिल्स  थीं  वहां  अब  150
 हो  गई  ७  महीने  के  अन्दर  करीब  6  रोलिग  मिल्स  ओर  बढ़  गई  उनका  भी  पानी  नदी  में
 जा  रहा  6  कारखाने  अभी  तीन-चार  महोने  में  खुले  मेरे  कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  मेरा
 किसी  को  दोष  देने  का  अभिप्राय  नहीं  है  ag  यह  तो  एक  प्रणाली  है  इसलिए  आप  प्रणाली  को
 आप  जब  भी  कोई  बात  होती  है  तो  कहते  हैं  कि  बी०  जे०  पी०  पर  हमला  हो  रहा  है  ।  पहले  की
 सरकार  ने  नहीं  रोका  तो  हम  उसको  भी  गलत  कह  रहे  आज  की  सरकार  की  भी  गलती  है
 अगर  वह  नहीं  रोकती  मेरे  कहने  का  मतलब  है  कि  चाहे  राज्य  सरकार  हो  या  केन्द्र  सरकार
 हो  इसको  रोका  जाना  चाहिए  |  उसके  लिए  ही  यह  बिल  आया  हमको  इस  बात  पर  सोचना

 जैसे  मेरे  पूर्व  के  बकता  ने  ठीक  कहा  और  किसी  नदी  की  चर्चा  करते  हुए  उन्होंने
 कहा  कि  प्रदूषण  बढ़  भया  हम  जानते  हैं  कि  नदिटों  में  प्रदूषण  बहुत  बढ़  रहा  है  क्‍योंकि
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 नये  कारखाने  खुल  रहे  यद्यपि  पिछली  सरकारों  ने  भी  गलती  की  और  इस  सरकार  ने  भी  की

 हैं  ।  चाहे  प्रदेश  में  कांग्रेस  को  सरकार  रही  हो  या  बी०  जे०  पी०  की  सरकार  इस  प्रकार  से

 प्रदूषण  बढ़  रहा  है  ।  यदि  राज्य  सरकार  नहीं  कर  सकती है  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  कक्रेंट  लिस्ट  में

 वह  अधिकार  ले  लेना  चाहिये  और  उस  अधिकार  का  सदुपयोग  करना  चाहिये  ।  उसका  दुरुपयोग
 न  करे  ;  यह  जानना  जरूरी  है  और  मेरा  कहना  भी  है  कि  हमने  शिकायतें  भेजीं  और  उसकी  जांच
 भी  हुई  लेकिन  जांच  में  कह  दिया  गया  कि  प्रदूषण  नहीं  मैं  यह  बात  भिलाई  स्टील  प्लांट  के  बारे
 में  कह  रहा  हूं  ।  उस  कमेटी  ने  कैसे  कह  दिया  कि  प्रदूषण  नहीं  क्या  गोलमाल  कर  दिया  और
 काम  खत्म  कर  दिया  ।  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  अधिकार  का  सही  उपयोग  किया  जाना

 हमने  जितने  भी  पौल्यूशन  कंट्रोल  बनाये  उसको  नियंत्रण  में  रख  एक  सीमा  मैं  केन्द्रीय

 सरकार  से  अनुरोध  करुंगा  कि  प्रदूषण  कंट्रोल  करने  के लिए  कोई  भी  सुझाव  तो  उस  पर
 विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 सभापति  आज  मध्य  प्रदेश  के  भिलाई  स्टील  प्लांट  के  अन्तगंत  कई  कारखाने  खुल  रहे
 हैं  और  वहां  भी  प्रदूषण  बढ़  रहा  है|  यदि  केन्द्रीय  सरकार  के  लौह  प्लांट  में  क्षमता  नहीं  है  तो
 पैसा  खर्च  करके  उसको  रोक  सकते  मैंने  पिछले  अधिवेशन  में  भी  माननोय  मंत्री  महोदय  का

 ध्यान  इस  ओर  दिलाया  हो  सकता  है  कि  किन्‍्हीं  कारणों  से  वे  अमल  में  नला  पाये  हों  लेकिन
 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  दिशा  में  तेजी  के  साथ  प्रगति  करें  और  इस  सरकार  को  हमारा  पूर्ण
 समथ्थन  है  ।  यद्यपि  पानो  का  प्रदूषण  रोकने  के  लिए  व्यवस्था  है  लेकिन  साथ  में  जमीन  का
 जो  अदूषण  उसको  भी  रोकने  का  प्रयत्न  आज  हवा  में  गैस  आ  गयी  उतका  कारण  यह
 है  कि  आज  हवा  में  धुंआ  अधिक  हो  गया  उसको  रोकने  के  लिए  जितने  भी  आधुनिक  यन्त्र
 वे  इस्तेमाल  में  लाये  मैं  उदाहरण  के  तौर  पर  भिलाई  के  स्टील  प्लांट  के  बारे  में  कहना
 चाहता  हूं  ।  इस  तरह  के  कई  ओर  कारखाने  खुलते  जा  रहे  हैं  उनमें  सरकारी  और  गैर-सरकारी
 दोनों  तरह  के  उनसे  धुंआ  निकलता  उसको  रोकने  के  लिए  जमीन  में  उसकी  एक  मशीन
 लगायी  जाती  उससे  रोका  जा  सकता  है  ।  इस  दिशा  में  थोड़ा  खच॑  जरूर  आता  है  लेकिन  यह
 भत्यंत  आवश्यक  दिल्‍ली  हो  या  देश  के  अन्य  शहर  प्रदूषण  तेजी  से  बढ़  रहा  है  ।  चूंकि
 हमारे  मंत्री  जी  सक्रिय  ओर  युवा  इसलिए  मेरा  ऐसा  रूियाल  है  कि  वे  इस  तरफ  ध्यान
 जो  देश  के  अन्दर  सैण्ट्रल  टेरिटोरीज  वहां  प्रदूषण  कम  है  ।  मुझे  उम्मीद  है  कि  इस  दिशा  में  मंत्री
 जी  खास  ख्याल  रखेंगे  कि  निष्पक्ष  रूप  से  इसकी  जांच  करायेंगे  ताकि  कोई  गोलमाल  न

 अंत  में  मेरा  यहो  कहना  है  कि  चाहे  पानी  का  प्रदूषण  या  जमीन  का  हो  या  हवा  का

 इसको  रोकने  के  लिए  चाहे  निजी  या  सरकारी  कम्पनियों  को  जितना  भी  खर्चा  करने  की
 आवश्यकता  उनको  करने  के  लिए  आवश्यक  मदद  दें  ।  इसमें  अनावश्यक  खर्चा  न  हो  और
 केवल  आवश्यक  ही  ख्च  हो  ।  आपने  मुझे  समय  इसके  लिए  धन्यवाद  ।

 श्री  हरि  किशोर  सिह  :  सभापति  मैं  मंत्री  जी  को  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि
 प्रभारी  मत्री  के  नाते  व्यक्तिगत  तौर  से  प्रदूषण  को  स्वच्छ  रखने  के  लिए  रुचि  ले  रहे  अभी
 माननीय  सदस्य  जोशी  जी  ने  माननीय  सदस्य  श्री  चन्द्राकर  जी  को  ऐसा  ललकारा  है  जिससे  सदन
 में  आवाज  प्रदूषण  की  समस्‍या  हो  गई  ऐसा  लगा  कि  इस  सदन  में  भी  हम  सबको  साऊंड
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 पौल्यूशन  से  रक्षा  करनी  मैंने  तो  कान  बंद  कर  लिये  थे  लेकिन  जो  त्षाउंड  पौल्यूशन
 उसका  इस  सदन  में  नियंत्रण  करना  पड़ेगा  और  विशेषकर  दिल्ली  शहर  में  भी  ।

 दिल्‍ली  शहर  में  जो  ट्रकों  भौर  बसों  का  भोंपू  बजता  रहता  है  और  सारे  के  सारे  महानगरों
 में  ये  समस्या  आप  विक्रसित  देशों  में  जाइए  तो  वहां  यह  समस्या  नहीं  अगर  किसी  ने

 हारने  बजाया  तो  मालूम  पड़ा  कि  गड़बड़ी  हो  गई  है  ।  इसलिए  इस  पर  भी  नियंत्रण  होना  चाहिए  ।

 दूसरी  चीज  यह  है  कि  जो  वायुमंडल  के  प्रदूषण  की  चर्चा  की  चन्द्राकर  जी  और  स्थानों  की
 बात  मैं  नहीं  करना  चाहता  लेकिन  मद्रास  और  बंबई--ये  चार  महानगर  हैं
 ओर  चार  मह[ः'नगरों  में  सरकार  के  नियंत्रण  राज्य  सरकार  के  नियंत्रण  में  यातायात  का
 चालन  होता  है  |  लेकिन  दिल्ली  में  सभापति  पता  आप  किस  मोहल्ले  मे  रहते  हैं  ।  लेकिन
 मैं  राजपथ  से  दूर  नहीं  रहता  हूं  ।  जब  डी०  टी०  सी०  की  बस  जाती  है  तो  उस  समय  हम  लोगों

 को  टाइटलर  साहब  याद  आते  हैं  और  हम  सोचते  हैं  कि कमल  नाथ  जी  के  पास  एक  दरख्वास्त  भेजें
 कि  इनके  विभाग  द्वारा  संचालित  बसों  से  हो  रहे  प्रदूषण  से  रक्षा  कीजिए  ।  परन्तु  शायद  प्रदूषण
 के  रखूपाल  से  ही  टाइटलर  साहब  दिल्‍ली  यातायात  परिवहन  का  निजीकरण  कर  रहे  हैं  ।

 माननीय  चन्दूलाल  चन्द्राकर  जी  जो  हम  सबके  बुजूगं  उन्होंने  चर्चा  की  कि  प्रदूषण  म॑ं  कुछ
 घोटाला  होता  इसके  अंतगंत  मुझे  याद  आता  है  कि  पिछली  कांग्रेस  सरकार  में  एक
 मंत्री  थे  और  जब  उनके  गांव  में  उनसे  पूछा  गया  कि  आपको  क्‍या  विभाग  मिल  तो  उन्होंने
 कहा  कि  घबराइए  मुझे  ऐसा  विभाग  मिल  गया  है  कि  मैं  सब  विभागों  को  नीचे  रखूंगा  ।  वह
 मखबारों  में  छपा  मैं  अपनी  ओर  से  नहीं  कह  रहा  उम्मीद  करता  हूं  कि  माननीय  कमल  नाथ
 जी  ऐसा  सद्विचार  नहीं  रखते  होंगे  ।

 आपको  याद  होगा  दक्षिण  भारत  में  एक  राजा  थे  |  उनके  एक  मुंशी  वह  मुंशी  कुछ
 गड़बड़  किया  करते  थे  ।  सब  लोगों  ने  शिकायत  की  तो  राजा  ने  कहा  ठीक  हम  इसको  समुद्र  के
 किनारे  रख  देते  हैं  ।  थोड़े  दिनों  के  बाद  रिपोर्ट  आई  कि  ये  बहुत  तंग  कर  रहे  हैं  ।  उन्होंने  कहा  कि
 कैसे  तंग  करते  राजा  ने  पूछा  कि  उसका  क्‍या  हालचाल  है  |  जवाब  मिला  कि  वह  तो  बहुत
 खुश  है  ।  राजा  ने  पूछा  कि  वह  कंसे  खुश  है  तो  जवाब  मिला  कि  वह  तो  लहरें  गिन  रहा  वह
 कहता  है  कि  राजा  का  आदेश  है  कि  इतनो  हो  लहरें  एक  जहाज  जाने  से  आनी  ज्यादा
 आएंगी  तो  कर  देना  पड़ेगा  |  इस  प्रकार  वह  बहुत  खुश  है  ।  पहले  कल-कारखानों  के
 लिए  इंस्पेक्टर  राज  होता  था  ।  अब  कारखानों  के  लिए  एक  अफसर  और  बड़  गया  है  और
 घंधों  के  लिए  एक  और  बोझा  बढ़  गया  है  ।

 सभापति  यह  बहुत  पेच्रीदा  मामला  है  और  खास  तौर  पर  विकासशील  देशों  में  ऐसा
 मामला  है  कि  सब  लोग  चाहते  हैं  कि  कल-का  रखाने  लगें  ।  जब  कल-का  रखाने  लगेंगे  तो  जमीन  पर
 लगेंगे  और  कारखानों  से  प्रदूषण  भी  होगा  |  विकसित  देशों  सैकड़ों  वर्षों  में  जिनका  विकास  हुआ
 है  वहां  कारखाने  हम  चाहते  हैं  कि  कारखाने  लगें  पर  प्रदूषण  नहीं  हो  ।  इसकी  ब्यवस्था  करने
 के  लिए  राज्य  सरकारें  अक्षम  मैं  राज्य  सरकारों  की आलोचना  नहीं  करना  चाहता  |  इस  सम्बन्ध
 में  उन  लोगों  की  रुचि  नहीं  है  इस  संबंध  में  चेतना  जमानी  होगी  ।  आजादी  के  बाद  पांचवें  या  छठे
 दशक  में  लोगों  में  यट्‌  चेतना  नहीं  जंगी  कि  पर्यावरण  को  सुरक्षित  रखना  जीवन  के  लिए  आवश्यक
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 पांचवे  और  छठे  दशक  में  धड़ाघड़  कारखाने  लगाये  गए  ।  चन्दूलाल  जी  ने  कहा  कि  कारखाने

 लग  रहे  हैं  ।  जोशी  जी  को  कुछ  पता  नहीं  ।  आपत्ति  हुई  ।  हर  सरकार  चाहत  हैं  कि  कारखाने

 हम  चाहते  हैं  कि  हमारे  इलाके  में  भी  कारखाने  प्रदूषण  की  कोई  बात  सारे
 विकासशील  देशों  में  यह  काफी  बड़ा  विवाद  का  प्रश्न  बना  हुआ  यह  काफी  पेचीदा  प्रश्न
 काफी  उलझा  हुआ  प्रश्न  है  कि  कारखानों  का  विकास  करना  है  तो  प्रदूषण  की  समस्या

 यह  मैं  समझता  हूं  कि  राज्य  सरकारों  के  बूते  की  बात  नहीं  इस  पर  केन्द्र  को  विशेष  ध्यान

 देना  चाहिए  ।

 वैसे  राज्य  सरकारों  के  अधीन  यह  वाटर  पौल्यूशन  बोड  है  ।  पानी  में  जो  गंदगी  छोड़ी
 जाती  बह  नदियों  में  गंदगी  छोड़ी  जाती  जंसे  गंगा  नदी  को  प्रदूषण  से  मुक्त  करने  के  लिये

 बहुत  बड़ी  परियोजना  चली  और  भूतपृव॑  प्रधान  स्व»  राजीव  गांधी  जी  ने  उसमें  काफी
 दिलउस्पी  बड़ी  भारी  योजना  चली  ।  गंगा  के  किनारे  हमारे  राज्य  की  भी  राजधानी  भी

 वहां  भी  एक  बड़ी  योजना  गंगाजल  को  शुद्ध  करने  के  लिये  चली  और  अब  भी  चल  रही

 कानपुर  में  काफी  प्रयास  किया  हरिद्वार  में  प्रयास  लेकिन  कानपुर  में  जो  प्रयास
 क्या  उससे  अब  तक  कोई  फायदा  दिखाई  दिया  ।  कितने  करोड़  रुपये  अब  तक  गंगा  नदी  को

 प्रदूषण  मुक्त  करने  के  लिये  खर्च  कर  दिये  गये  ।  क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  पूरी  छानबीन
 करेगी  कि  गंगा  के  प्रदूषण  को  दूर  करने  के  गंगा  at  स्वच्छ  करने  के  लिये  अब  तक
 क्या  किया  गया  और  उसके  कया  परिणाम  सामने  आये  ।  कभी  किसी  ने  उसका  हालचाल  पूछा  ।
 कितने  पैसे  अब  तक  खर्च  हुए  भौर  उप्तकी  क्‍या  स्थिति  भविष्य  में  उसकी  क्‍या  नियति  मैं
 समझ्षता  हूं  fs  गंगा  नदी  वो  प्रदूषण  से  तभी  मुक्त  क्रिया  जा  सकता  है  जब  गंगा  के  किनारे  बसने
 वाले  लोगों  की  गरीबी  दूर  की  उन्हें  गरीबी  से  मुक्ति  दिलाई  जाये  |  मैं  काशी  विश्वविद्यालय
 का  छात्र  हूं  और  मैंने  गंगा  में  गन्दगी  गिरते  देखी  आज  भी  गंगा  में  गंदगी  आ  रही
 कानपुर  में  भी  गंदगी  आ  रही  हरिद्वार  में  जरूर  जल  कुछ  साफ  हुआ  वह  मैं  मानता  हूं
 लेकिन  पटना  में  देख  या  जितना  भी  नीचे  बढ़ते  चले  सभी  जगह  गंदगी  आपको
 मिल  जायेगी  ।  क्‍या  हमारे  एस  आंजड़े  हैं  कि  गंगा  की  सफाई  पर  कुल  अब  तक  कितना  पैसा  खर्च
 किया  जा  चुका  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  अनुरोध  करूंगा  कि  गंगा  के  प्रदूषण  को  दूर  करने  के

 जो  स्थिति  उसे  जरा  चैक्र  कर  लें  ।

 सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  राज्यों  वहां  की  राज्य  सरकारों  के  प्रदूषण  को

 दूर  करने  के  लिये  जो  बोर्ड  गठित  किये  जाते  वे  उपेक्षित  रहते  जैसे  टूरिज्म  डिपार्टमेंट
 किसी  राज्य  में  एक  मंत्री  को  यदि  कोई  महत्वपूर्ण  विभाग  नहीं  देना  है  तो  उसे  टूरिज्म  का  मिनिस्टर
 बना  दिया  जाता  है  और  वह  अपने  आपको  अपेक्षित  महसूस  करता  वैसी  ही  स्थिति  इन  बोड्डों
 की  जो  पर्यावरण  को  शुद्ध  रखने  के  लिए  राज्यों  में  गठित  किए  गए  इसलिए  मेरा  अनुरोध
 है  कि  मंत्री  जी  सदन  में  जो  संशोधन  लेकर  आये  वह  अच्छा  लेकिन  इसके  साथ-साथ  राज्यों
 के  स्तर  केन्द्र  के  स्तर  इन  प्रदूषण  बोर्डों  हम  संसद्‌  सदस्यों  को  भी  प्रतिनिधित्व

 यह  किस  हैश्यित  में  सलाहकार  की  हैसियत  से  या  सदस्य  की  हैसियत  लेकिन
 हम  संसद्‌  सदस्यों  का  सहयोग  एवं  उपस्थिति  भी  उसमें  होना  सरकार  को  इसकी  व्यवस्था
 करनी  होगी  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  संशोधन  विधेयक  का  समथथंन  करता  हूं  ।
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 सभापति  महोदय  :  श्री  भोगेन्द्र  झा  ।

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  सभापति  इस  विधेयक  के  पेश  करने  के  दिन  भी

 विधेयक  के  बारे  में  कहा  था  कि  इसका  विरोध  करनी  भी  कठिन  है  और  समर्थन  करना  भी  कठिन
 सभापति  अपने  बोड  के  बारे  में'**

 श्री  कमल  नाथ  :  आप  तो  बोल  चुके  हैं  ।

 श्रो  भोगेन्द्र  जब  यह  विधेयक  पेश  हुआ  था  सदन  मैं  उस  वक्‍त  बोला  उस
 वक्‍त  मैंने  विरोध  किया  था  इन्ट्रौडक्शन  के  वक्‍त  ।

 सपभ्ापति  मेरा  आग्रह  है  कि  अभी  भी  मंत्री  इसको  पारित  होने  के  बोर्ड  के

 क्रियाकलापों  आखिर  एक  भी  पंसा  क्‍यों  खर्च  किया  बल्कि  आप  तो  जल  पर  कर-वरद्धि
 की  मांग  कर  रहे  परन्तु  जो  पहले  उसको  भी  क्‍यों  रखा  क्या  अब  तक  इसकी

 लब्धियां  रही  वह  संक्षेप  में  सदन  के  सामने  आनी  चाहिए  ताकि  इस  सदन  को  और  पूरे  देश  को

 जानकारी  मिल  सके  ।

 एक  बात  की  ओर  मैं  विशेष  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि हम  सब  औद्योगीकरण  चाहते
 इस  दिशा  में  कुछ  कदम  हम  आगे  बढ़े  अभी  बहुत  कदम  आगे  जाना  है  ।  सीघा  गुस्सा  झाड़ना  कि

 उद्योग  वाले  जुर्म  करते  यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  आती  ।

 ]
 सभाषति  महोदय  :  आप  विचार  करने  के  लिये  प्रस्ताव  पर  बोल  चुके  आप  इस  पर  दो

 बार  नहीं  बोल  सकते  ।

 लिस्ट  में  आपका  नाम  आप  बोल  चुके  हैं  |  श्री  शरत्‌  चन्द्र  पटनायक  ।

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  मैं  इन्ट्रोडक्शन  के  वक्‍त  बोला  था  ।

 सभापति  भहोदय  :  नहीं  कंसीडरेशन  पर  बोल  चुके  हैं  ।

 थी  भोगेल्त  झा  :  आपका  जो  आदेश  मैं  वैसा  ही  करू  कहिये  तो  कुछ  कहिए
 तो  न  कहूं  ।

 सभापति  महोदय  :  कह  नहीं  सकते  ट्वाइस  ।

 ]

 आप  एक  ही  विधेयक  पर  दो  बार  नहीं  बोल  सकते  ।

 झरी  कमल  नाथ  :  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  यह  आपकी  आपत्ति  का  प्रश्न  नहीं  नियम  इसकी  इजाजत  नहीं
 आप  एक  ही  विषय  पर  दो  बार  नहीं  बोल  सकते  ।
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 श्री  शरत्‌  चन्द्र  पटनायक  :  सभापति  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  सदन
 में  यह  विधेयक  लाने  के  लिए  मुवारकबाद  देना  चाहता  हूं  ।  तथापि  कुछ  क्षेत्र  एस  भी  हैं  जिनकी
 ओर  सरकार  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  जल  के
 संरक्षण  और  इसके  कम  इस्तेमाल  को  प्रस्तावित  विधेयक  था  एक  मुख्य  उद्देश्य  बताया  किन्तु
 जल  उपकर  1977  का  उद्देश्य  केवल  प्रदूषण  नियंत्रण  बोडों  के  संसाधनों  को  बढ़ाना
 मैं  यह  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  बदलते  समय  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उपकर

 1977  के  उद्देश्यों  को  उचित  शब्दों  में  व्यक्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 यद्यपि  विधेयक के  प्रस्तावित  प्रावधान  सरकार  के  लिए  जल  के  रक्षणीय  उपयोग  के  उद्देश्य
 को  प्राप्त  करने  में  सहायक  लेकिन  उद्योगों  द्वारा  प्रयुक्त  जल  के  सामाजिक  परीक्षण

 का  कोई  प्रावधान  नहीं  इस  संबंध  में  हतोत्साहित  करने  वाले  कारकों  पर  विस्तृत  रूप
 से  विचार  किया  जाता  जल  के  उपयोग  में  मितव्ययता  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  कड़े
 दंड  की  व्यवस्था  करने  के  बजाए  इस  संबंध  में  उद्योगों  को  अभिप्रेरित  करना  और  जल  प्रदूषण  तथा
 जल  की  बर्बादी  के  बारे  में  जनता  में  जाग्रति  पैदा  की  जानी  कुछ  विदेशी  राष्ट्रों  में
 लित  प्रदूषण-कर  लगाने  की  सम्भावनाओं  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्रदुषण  नियंत्रण  बो्डों  और  केन्द्रीय  सरकार  की  मूल्यांकन  तथा  निगरानी  प्रणालियों  को

 सुदृढ़  किया  जाए  ताकि  वांछित  परिणामों  की  जानकारी  के  लिए  समुचित  सूचना  प्राप्त  की  जा
 सके  ।  विवादास्पद  उपकर  मामलों  की  जांच  करने  के  लिए  एक  स्वतन्त्र  अपीलीय  प्राधिकरण  होना
 चाहिए  ।

 सरकार  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  कि  क्‍या  कोई  एक  व्यापक  अधिनियम  समस्या
 का  समाधान  करने  के  लिए  पर्याप्त  होगा  ?  वायु  प्रदूषण  गतिविधियों  पर  भी  किसी  प्रकार  का  कोई
 उपकर  होना  जल  उपकर  1977  को  में  कुछ  ऐसे  उद्योगों  की  सूची
 दी  गई  है  जो  इस  अधिनियप्न  के  अन्यगंत  आते  हैं  ।  किन्तु  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  उद्योगों
 की  यह  सुची  अनन्य  है  ।  कागज  तथा  इंजीनियरी  उद्योगों  जैसे  कुछ  अति  प्रदूषणकारी
 उद्योग  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत  लाए  जाने  चाहिए  ।  इन  उद्योगों  को  उपकर  अधिनियम  की  परिधि
 में  लाया  जाना  चाहिए  !  सागर  प्रदूषण  व  मिट्टी  के  प्रदूषण  को  भी  उपकर  अधिनियम  की  परिधि  में
 लाया  जाना  चाहिए  ।

 अन्त  में  मैं  माननीय  मंत्री  गे  यह  जानना  चाहुंगा  कि  उपकफर  1977  के  अन्तगंत
 कितने  मामले  दायर  किए  गए  हैं  ताकि  अधिनियम  के  तहत  हतोत्साहित  करने  वाले  कड़े  प्रावधानों
 की  व्यवस्था  की  जा  सके  ।

 मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  अर्थात  उड़ीसा  का  पारिस्थितिक  अवक्रमण  का  एक  अनूठा
 उदाहरण  अवक्रमित  वन-भूमि  तथा  बड़  भूभाग  के  कटाव  के  परिणामस्वरूप  यह  क्षेत्र  श्नेः

 एक  मझस्थल  में  परिवर्तित  होता  जा  रहा  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  बोलंगीर  में  यथामंभव
 शीघ्र  परती  भूमि  विकास  का्येक्रमਂ  आरम्भ  करने  का  आग्रह  करन  चाहूंगा  ।

 मैं  मत्री  महोदय  का  ध्यान  उड़ीसा  में  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  बेलपारा  खंड  में  लंग्थ  नदी  के
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 किनारे  स्थित  ग्रेफाइट  कारखाने  से  उत्पन्न  प्रदूषण  की  भोर  भी  आक्ित  करना  चाहूंगा  ।  प्रदूषित
 जल  से  लोगों  के  स्वास्थ्य  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता  सरकार  को  इस  मामले  में  शीघ्र  उपचारात्मक
 कदम  उठाने  चाहिएं  ।

 अन्त  इस  नदो  के  रेत  का  रंग  काला  हो  गया  है  और  जल  का  रंग  कंसा  हो  गया  है
 मैं  नहीं  बता  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  बोलंगीर  के  बेलपारा  में  स्थित  ग्रेफाइट  कारखाने  से

 उत्पन्न  प्रदूषण  के  कारण  यह  हुआ  मैं  माननीय  मंत्री  से  आवश्यक  कदम  उठाने  का  आग्रह
 करूंगा  ।

 मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  बी०  धनंजय  कुमार  :  मैं  इस  विधेयक  के  पीछे  जो  मन्तव्य  है  उसका  समर्थन
 करता  हूं  ।

 आरंभ  में  मैं  मंत्री  महोदय  श्री  कमल  नाथ  को  स्मरण  कराना  चाहूंगा  कि  भाज  वह  एक
 बड़े  शक्तिशाली  तथा  संवेदनशील  मंत्रालय  का  नतृत्व  कर  रहे  आज  उनकी  शक्ति  की  सीमा
 भाकाश  तक

 आधुनिक  समाज  में  प्रदूषण  नियंत्रण  बड़ा  महत्वपूर्ण  कई  विकसित  देशों  ने

 दूषण  के  कुप्रभावों  पर  वैज्ञानिक  अध्ययन  किए  इन  देशों  ने  इस  हेनु  पृथक  कोष  का  प्रावधान
 किया  वास्तव  में  कुछ  विकसित  देश  प्रदूषण  नियंत्रण  हेतु  अल्प  विकसित  देशों  को  वित्तीय
 यता  दे  रहे  हैं  ।

 आज  हम  कई  तरह  के  प्रदूषण  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  हमारी  मुख्य  चिता  जल  भौर  वायु
 प्रदूषणों  को  लेकर  है  ।  हमारे  यहां  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ये  लगभग  अन्य  विभागों  की

 तरह  बन  गए  हैं  और  कानूनी  उपबंधों  को  प्रभावी  ढंग  से  लागू  करने  की  उनके  पास  कोई  शक्ति

 नहीं  यह  भी  अन्य  किसी  निष्क्रिय  विभाग  की  तरह  एक  विभाग  बनकर  रह  गया  अब
 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  को  अधिक  शक्तिशाली  बन!ए  जाने  की  आवश्यकता  इसे  अधिक
 प्रभावी  निकाय  बनना  चाहिए  ताकि  उपबंधों  को  समान  रूप  से  सम्पूर्ण  देश  में  लागू  किया  जा
 सके  ।

 इस  विधेयक  में  कुछ  ओर  कर  लगाए  जाने  का  प्रावधान  मैं  नहीं  समझता  कि
 मात्र  कर  लगाए  जाने  से  ही  प्रदूषण  पर  प्रभावी  ढंग  से  नियंत्रण  किया  जा  सकता  है  ।  प्रदूषण
 त्रण  बोर्डों  को  प्रभावी  ढंग  से  इस  कायं  को  करना  चाहिए  ।  इस  अधिनियम  के  उपबंधों  का  दरुपयोग
 अक्सर  ही  देखने  में  आता  है  ।

 हर

 अब्र  मैं  एक  ऐसा  उदाहरण  दूंगा  जहां  इस  कानून  के  उपबंधों  ने  नये  उद्योगों  की  स्थापना  में
 रुकावट  पैदा  की  है  ।  मरे  मित्र  श्री  आसकर  फरनान्डेस  यहां  मौजूद  हैं  ।  उन्हें  मालूम  है  कि  1972
 के  बाद  पहली  बार  भारत  सरकार  ने  कर्नाटक  राज्य  में  उडुपी  तालक  में  नन्‍्दीपुर  में  एक  ताप  विद्युत
 परियोजना  को  स्थापना  करने  हेतु  कुछ  पूंजी  निवेश  करन  के  बारे  में  सोचा  है  और  प्रदूषण
 नियंत्रण  बोर्ड  ने  इस  उद्योग  की  स्थापना  से  होने  वाले  प्रदूषण  के  प्रभावों  के  बारे  में  विस्तृत  अध्ययन
 किया  है  ।
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 सरकार  को  अच्छी  तरह  से  पता  है  कि  कर्नाटक  में  बिजली  की  बड़ी  तंगी  चल
 रही  है  और  कर्नाटक  सरकार  विद्युत  एकक़ों  को  अधिक  से  अधिक  विद्युत  उत्पादन  करने
 हेतु  पूरा-प्‌रा  महत्व  तथा  प्रोत्साहन  दे  रही  कर्नाटक  बोर्ड  थ  इस  परियोजना  को  पहले  ही
 स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  है  और  उन्होंने  यह  सुनिश्चित  करने  की  दिशा  में  काये  भी  आरंभ
 कर  दिया  है  कि  यह  एकक  उनकी  देखरेख  मे  बनकर  तेयार  हो  तथा  ठीक  प्रकार  से  कारय॑े

 अब  यह  जो  श्री  कमल  नाथ  के  अधीन  पर्यावरण  मन्त्रालय  में
 स्वीकृति  हेतु  लंबित  पड़ी  मैं  इस  अवसर  पर  कर्नाटक  राज्य  के  लोगों  की  तरफ से  मंत्री
 महोदय  से  यह  अनुरोध  करना  चाहूंगा  कि  वह  इस  परियोजना  को  यथाशीघ्र  स्वीकृति  प्रदान

 यह  परियोजना  3,000  करोड़  रुपये  की  है  और  यह  एक  रूसी  सहायता  प्राप्त
 योजना  है  ।  यदि  हम  इस  परियोजना  को  शीघ्र  आरंभ  नहीं  करेगे  तो  संभवतः  परियोजना  ही
 गत  हो  जाएगी  और  वे  इस  बात  पर  विचार  कर  सकते  हैं  कि  आगे  सहायता  दी  जाए  अथवा
 अतः  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  कानून  के  उपबंधों  का  दुरुपयोग  न  किया  जाए  तथा  श्रदूषण  नियंत्रण
 के  नाम  पर  नये  उद्योगों  की  स्थापता  के  मार्ग  में  इसे  रुकावट  न  बनने  दिया  जाए  ।

 उन  लोगों  से  निपटने  के  लिए  जो  इस  प्रदूषण  को  फंलाते  हैं  चाहे  वह  जल  प्रदूषण  हो
 अथवा  वायु  हमें  इन  निकायों  को  अधिक  प्रभावी  बनाना  चाहिए  ।  हमें  उन्हें  पृर्ण  समर्थन
 देना  चाहिए  ।  परन्तु  साथ  समाज  और  देश  के  विकास  को  भी  ध्यान  में  रखना  होगा  और  इस
 दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  परिणोजनाओं  को  यथाशीघ्र  स्वीकृति  प्रदान  की  जानी  मैं  माननीय
 मंत्री  महोदय  से  एक  बार  फिर  यह  कहना  चाहूंगा  कि  वे  स्वंशक्तिमान  हैं  और  उन्हें  चाहिए  कि
 वह  इस  पर  पुनविचार  करके  इस  परियोजना  को  जल्दी  से  जल्दी  स्वीकृति  प्रदान

 मात्र  अधिकराधिक  कर  लगाए  जाने  से  प्रदूषण  पर  नियंत्रण  नहीं  क्रिया  जा  हमें
 अन्य  तरीकों  पर  विचार  करना  होगा  जिससे  उस  विभाग  को  मजबूत  बनाया  जा  सके  जिसे  कानून
 के  उपबंधों  को  कार्यान्वित  करने  का  कार्य  सौंपा  गया  है  और  जो  प्रदूषण  नियंत्रण  का  कार्य
 कर  रहा  कर  पर  कर  लगाए  जाने  और  उद्योगों  की  स्थापना  अथवा  उद्योगों  को  सुचारू  रूप  रे
 चलने  में  अधिकारियों  को  बाधक  बनाने  की  बजाय  मंत्री  महोदय  निश्चय  हो  कहीं  और  से  धनराशि

 जुटा  सकेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  के  उपबंधों  का  समर्थन  करता  हूं  और  आशा  करता  हूं  कि
 इस  परियोजना  को  जितना  जल्दी  संभव  स्वीकृति  प्रदान  की  जायेगी  ।

 श्री  गोपीनाथ  गजपति  :  सबसे  पहले  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  जो
 प्रत्यक्षतः  केन्द्रीय  और  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  के  संसाधनों  को  बढ़ाने  तथा  प्रदूषण  को  कम
 करने  और  नियंत्रित्र  करने  हेतु  जल  का  अधिक  से  अधिक  उपयोग  करने  की  व्यवस्था  करने  की
 गरज  से  लाया  गया  इन  बोडों  के  पास  उपलब्ध  धनराशि  समग्र  प्रतिबद्धताओं  को  पूरा  करने

 हेतु  बढ़ती  लःगत  के  अनुरूप  नहीं  रही  है  ।  इस  विधेयक  को  लाना  आवश्यक  हो  गया  है  ।

 इस  विधेयक  में  निर्दिष्ट  दो  उद्देश्य  सराहनीय  हैं  ।  यह  खोत  पर  प्रदूषण  की
 थाम  के  लिए  उपलब्ध  बेहतरीन  तकनीकी  तथा  व्यावहारिक  उपायों  को  अपनाने  को  प्रोत्साहन  देता
 है  ।  इसका  उद्देश्य  प्राकृतिक  संसाधनों  की  विशेषकर  जल  की  यचत  करना  भी  है  ।
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 फ़िसी  व्यक्ति  अथवा  औद्योगिक  एकक  द्वारा  अपशिष्ट  शोधने  संयंत्र  लगाये  जाने  की  स्थिति

 में  70  प्रतिशतें  छूट  देने  संबंधी  वर्तमान  उपबंध  का  बहुत  दुरुपयोग  किया  गया  है  ।  इस  विधेयक  की

 प्रमुख  विशेषता  यह  है  कि  इसमें  उन  लोगों  को  अधिक  प्रोत्साहन  दिया  गया  है  जो  प्रदूषण  रोकथाम
 के  उपोय  करते  हैं  |  साथं  ही  विधेयक  में  उन  लोगों  को  निरुत्साहित  करने  का  श्रस्ताव  किया  गया  है
 जो  निर्धारित  मानदंडों  के  अनुरूप  कार्य  नहीं  करते  ।  भविष्य  प्रदूषण  फैलाने  वालों  को  अपेक्षाकृत
 अधिक  उपकैर  देनां  जो  मैं  समझता  हूं  बिल्कुल  उचित  है  और  इसे  कठोरता  से  लागू  किया
 जाना  चाहिए  ।

 अब  मैं  इस  विधेयक  से  जुड़े  अन्य  पहलुओं  पर  चर्चा  करूंगा  ।  जेसाकि  एक  माननीय  सदस्य
 ने  पहले  कहा  और  ठीक  ही  कहा  जहां  तक  पेय  जल  थी  बात  शायद  यह  सही  है  कि  हमारे
 देश  में  एक  भी  ऐसा  शहर  नहीं  है  जो  पीने  हेतु  भी  24  घंटे  स्वच्छ  जल  की  सप्लाई  आश्वस्त  कर  सकता

 हो  ।  इसके  अतिरिक्त  हजारों  गांवों  में  पेय  जल  की  मूलभूत  सुविधाएं  नहीं  हैं  ॥  जेसा  कि  एक  अन्य

 सर्देश्य  ने  चमंशोधनेणालाओं  द्वारा  गंगा  नदी  में  प्रवाहित  किए  जा  रहे  प्रदूषक  पदार्थों  से
 गंगा  सफाई  भी  बुरो  तरह  से  निष्प्रभावो  हो  रही  धात्विक  नमक  से  लेकर  कमलंक्स
 सिथेटिक  प।रा  और  संक्षारक  तेजाव  जैसे  अत्यन्त  विषाक्त  पदार्थों  से  नदियां  प्रदूषित  हो
 रही  हैं  ।  एक  बार  जल  प्रदूषित  हो  जाए  तो  वह  मनुष्यों  द्वारा  नहाने  अथवा  अन्य  किसी  घरेलू
 उपमोग  के  योग्य  नही  रहता  ।  अपशिष्ट  पदार्थों  में  विद्यमान  रसायनों  के  कारण  खाद्य  भौर
 यनिक  विषांक्तेता  अथवा  चर्म  संक्रमण  भी  हो  सकता  जो  इस  बात  पर  निभेर  करता  है  कि  उसमें
 कितनी  मात्रा  में  रसायन  विद्यमान  हैं  ।  प्रदुष्ति  जल  में  रोगमूलक  जीवाणुओं  की  मौजूदगी  के  कारण

 आंत्रशोंथ  आदि  ज॑से  रोग  हो  सकते  इसी  प्रकार  प्राणघातक  कार्बन
 मिथाइल  आइसोसाइनेट  जंसी  वायु  प्रदूषक  गैसों  जो  भोपाल  गस  दुघंटना  की

 याद  ताजा  कर  देती  सिर  मानसिक  उच्च  चक्कर
 आदि  ज॑ंसे  रोग  अनेक  लोगों  को  हो  जाते  हैं  ।

 तीव्र  भौद्योगिकीकरण  से  विस्तत  जल  ख्रोतों  को  गंभीर  खतरा  पंदा  हो  गया  ज॑ंसा  कि

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  भी  लेकिन  मैं  इस  विचार  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  मैं  अभी  यह  स्पष्ट

 करूंगा  कि  किस  प्रकार  हमारे  जल  संसाधन  इतने  व्यापक  नहीं  आश्चये  की  बात  है  कि  विश्व

 के  जल  की  कुल  मात्रा  का  97  प्रतिशत  जल  समुद्रों  और  महासागरों  में  जो  खारा  शेष  तीन
 प्रतिशत  का  भो  बड़ा  भाग  हमारी  पहुंच  से  बाहर  यह  या  तो  हिम  ग्लेशियर  के  रूप  में
 विद्यमान  है  या  भूमितल  में  गहरे  पड़ा  हमें  तो  अपनी  प्यास  बुझाने  तथा  गंदगी  के  विसर्जन  के

 लिए  झीलों  और  आसानी  से  उपलब्ध  पानी  पर  ही  निर्भर  रहना  पड़ता  हमारे  उपयोग
 के  लिए  यह  जो  जल  उपलब्ध  वह  मुश्किल  से  0.3  प्रतिशत  ही  दुर्भाग्य  यह  जो

 सो  कीमती  जल  उपलब्ध  यह  भों  अत्यधिक  दूषित  हो  गया  औद्योगिक  गन्दे
 खेतों  स ेबहकर  निकले  हुए  नदियों  में  अधिक  पानी  हो  जाने  और  पनब्रिजली  परियोजनाओं

 के  परिणामस्वरूप  भुमिगत  स्थायी  जलाशय  सूखते  जा  रहे  हैं  ।  विश्वव्यापो  आंकड़ों  से  पता  चलता  है
 कि  जल  के  गलत  प्रबंधन  के  कारण  25,000  लोगों  की  प्रतिदिन  मौत  हो  जाती  विश्व  की

 लगभग  दो-तिहाई  जन॑संख्या  को  साफ  पानी  उपलब्ध  नहीं  है  जिसके  कारण  पांच  साल  तक  के

 भग  46  लाख  बच्चे  दस्त  की  बोमारी  से  प्रति  वर्ष  मर  जाते  हैं  ।
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 इसके  नौवीं  लोक  सभा  के  दौरान  मैंने  एशिया  की  सबसे  बड़ी
 जिसका  प"नी  थोड़ा  मीठा  है  तथा  उड़ीसा  राज्य  में  मशहूर  अनसूया  झील  को  सुन्दर  और  उपयोगी
 बनाने  को  बात  को  उठाया  था  तथा  इस  पर  जोर  दिया  था  कि  हसमें  फैली  हुई  काई  को  साफ
 करदाकर  इसके  पानी  को  स्वच्छ  बनाथा  जाए  ।  इन  झीलों  में  मिट्टी  क ेबहकर  आने  से  इनमें  भारी

 ”  मात्रा  में  गाद  इकट्ठा  हो  जाता  है  और  इस  जमीन  का  गलत  ढंग  से  उपयोग  शुरू  हो  जाता  है  तथा
 द्वारा  अत्यधिक  विदोहन  भी  किया  जाता  है  ।  ये  सुम्दर  झीलें  पर्यंटन  की  दृष्टि  से  आकर्षक

 ल  तो  हैं  साईबेरिया  से  घोर  सर्दी  के  मौसम  में  आने  वाले  पक्षियों  के  लिए  आश्रय-स्थल  भौ

 ।  हमारी  उत्कट  इच्छा  है  कि  चिल्का  झील  के  लिए  कनाढा  की  सहायता  और  अनसूया  झील  के

 लिए  नावें  की  सहायता  से  विकास  की  जो  बातचीत  की  गई  उसे  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  तेजी  से
 कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 लोक  सभा  अब  कल  पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  होती  है  4

 6.00  भ०  प०
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 के  ग्यारह  बर्ज  तक  के  लिए  स्थगित  हुई
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